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 लोक  सभा  11  बजे म०  पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 प्रहनों  क ेमोखिक  उसर

 केरल  में  काजू  की  शरीद

 ]
 +  678.  श्री  मुल्लापह्ली  रामचन्द्रत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  एकाधिकार  खरीद  योजना  आरम्भ  किए  जाने  के  कारण  वहां  काजू  की
 खरीद  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  और  काज्‌  का  व्यापार  अव्यवस्थित  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  केरल  सरकार  ने  ऐसा  करने  के  क्या  कारण
 बताए  और

 वर्ष  1989  के  लिए  काजू  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दासमुंशी  )  :  और  क्योंकि  अपनी  नई
 खरीद  योजना  के  अन्तगंत  सभी  काजू  की  खरीद  केरल  सरकार  द्वारा  की  जाती  इसलिए  भारत  सरकार
 को  काजू  की  खरीद  प्रभावित  होने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  केरल  सरकार  और

 व्यापारियों  के  बीच  नीतिगत  मामलों  पर  मतभेद  होने  के  कारण  निर्यात  में  कुछ  भव्यवस्था  हुई  थी  ।

 वर्ष  1988-89  के  लिए  निर्यात  का  लक्ष्य  285  करोड़  रु०  निर्धारित  किया  गया

 ओर  मुल्‍्लापल्‍ली  रामअन्द्रन  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  इस  सदन  में  पूर्व  अवसरों  पर  दिए  गए  उत्तरों

 से  यह  पता  चलता  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  काजू  के  निर्यात  में  स्पष्ट  रूप  से  कमी  आई  है  ।  इस
 स्थिति  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  एकाधिकार  खरीद  नीति  मुख्य  रूप  से  उत्तरदायी  है  ।
 मेरे  निर्वाचन  कन्‍नानौर  में  सबसे  अधिक  काजू  पैदा  होता  है  और  यह  देश  में  सबसे  बढ़िया  किस्म
 का  काजू  होता  है  और  हजारों  किसान  इस  फसल  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  राज्य  सरकार  की  इस  नीति  से

 किसानों  में  भारी  असन्तोष  यहां  तक  कि  विधायक  भी  भूख  हड़ताल  पर  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एकाधिक्रार  खरीद  नीति  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  राज्य  सरकार  ने
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 उनके  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  कया  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  वित्तीय  सहायता  की
 मांग  की  थी  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  वर्ष  काजू  की  खरीद  के  लिए  राज्य  को  कोई  वित्तीय

 सहायता  दी  है  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशो  :  दो  प्रश्नों  के अन्तिम  भाग  के  सम्बन्ध  कि  क्या  एकाधिकार  खरीद
 योजना  को  शुरू  करते  भारत  सरकारु  धिशेषकर  बाणिज्य  मंत्रालय  से  परामर्श  कियः  गया
 उसका  उत्तर  नहीं  में  हमसे  परामर्श  नहीं  किया  गया  काजू  की  खरीद  के  लिए  उनके  वित्तीय
 मामलों  में  केरल  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  के  सम्बन्ध  उत्तर  हांਂ  में  उन्होंने  हमारी
 सहायता  मांगी  है  काजू  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  संस्थाओं  से  धन  ब्राप्त  करने  में  केरल  सरकार  और
 सरकारी  एजेंसियों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  का  पता  लगाया  गया  था  और  इस  सम्बन्ध  में  केरल
 सरकार  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  के  अनुसार  काज्‌  की  उसे  संसाधित  करने  ओर  निर्यात  करने  के
 लिए  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  को  ऋष  हेने  के  ज्ित  हमारे  कहने  पर  भारतीय  रिजवं  बेक  ने
 1988  में  स्टेट  बंक  आफ  ट्रावनकोर  को  50.75  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  ऋण  अनुज्ञप्ति  जारी  की
 थी  ।  जहां  तक  उनके  प्रश्न  के  अन्तिम  भीग  कि  क्या  काजू  के  निर्यात  में  कमी  आई  है  का  सम्बन्ध  जब  तक
 खरीद  अभियान  जारी  उसमें  पहले  हमने  काज्‌  त्रिर्म़त  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया
 यह  एक  स्वाभाविक  प्रक्रिया  थी  जो  चलती  रहती  कभी-कभी  320  करोड़  रुपए  से  अधिक  या
 कभी  उससे  भी  अधिक  हो  जाता  है  ।  लेकिन  इय  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  केरल  सरकार  ने  खरीद  योजना

 शुरू  की  हमने  शुरू  में  कुछ  समस्याओं  के  होने  का  अनुमान  लगाया  था  और  इसी  वजह  से  हमने
 लक्ष्य  को  कम  करके  285  करोड़  रुपए  तक  कर  दिया  था  और  उसमें  लगभग  281  करोड़  रुपए  का
 लक्ष्य  प्राप्त'कर  लिया  गया  था  ।

 श्री  भुल्लापल्लो  रामलस्न  :  यह  जानकर  हम  सभी  को  बहुत  ही  प्रसन्नता  हुई  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  ने  काफी  कालों  मिर्च  इलायची  मसाला  आदि  की  तरह
 काजू  बोर्ल  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  उत्पादकों  की  ओर  मैं  इस
 निर्णय  पर  मानन्द्रीय  मंजी  को  मुबारककद्ध  देता  हूं  ।  तथ्यषि  मंत्री  जी  को  शायद  इस्र  बात  की  जानकारी
 होगी  कि  केरल  सरकार  निकट  भविष्य  में  काजू  बो्ड  स्थापित  किए  जाने  के  कदम  का  विरोध  कर  रही
 है  ।  जैसी  कि  अब  स्थिति  कैरल  में  काजू  उत्पादकों  को  राज्य  सरकार  की  दया  पर  छोड़  दिया  गया

 इसीलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  काजू  उत्पादकों  के  व्यापक  हित  जब
 तैक  काजू  बोर्ड  की  स्थापना  नहीं  हो  क्या  सरकार  काजू  का  बिक्री  मूल्य  निश्चित

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  यहां  यह  स्पष्ट  कर  देना,चाहता  हूं  कि  काज्‌  बोडड  स्थापित  नहीं
 कियाਂ  गया  लेकिन  इसका  प्रस्ताव  हमारे  मंत्रालय  में  है  ।  कुछ  त्रमुख  संसद  समस्यों  तथा  हमारे  माननीय
 सूचना  को र  प्रसररण  राज्य  भी  कृष्ण  कुबार  सहित  केरल  से  कई  इण्छुक  लोषों  ने  श्रस्ताव  भेजे  थे  ।

 कनक़ी  अब  हमारे  मंत्रालस  में  ऊंच॒  की  जा  रही  उनके  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।

 हि  जहां  तक  अन्य  मामलीौं  का  सम्बन्ध  उत्फादकों  के  लिए  बिक्री  मूल्य  निर्धारण  के  बारे  हमें
 वास्तव  में  इस  बात  की  प्रसन्‍नता  है  कि  केरल  कांग्रेस  के  नेता  और  विधायक  गत  कई  वर्षों से
 और  अभी  हाल  हो  मैं  भीਂ  किसानों  और  उत्पादकों  के  हित  की  बात  करते  रहे  लेकिन  मूल्य
 निर्धारण  के  बारे  में  हाल  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  यह  बात  राज्य  सरकार  क ेहाथ में  है  हमारे
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 हाथों  में  नहीं  बिक्री  मूल्य  राज्य  सरकार  को  निश्चित  करणा  जो  रिपोर्ट  हें  ख़ल्-ब्रीप्त  हुई

 उससे  पता  चलता  है  कि  काजू  की  विभिन्‍न  किसमें  कच्चे  काजू  और  अन्य  |  |

 सरकार  न्यूनतम  बिक्री  मूल्य  निश्चित  करती  है  जोकि  11.50  रुपए  और  13.00
 ्ररि

 किलों  के

 ——

 १
 में  है  ।

 हे
 बीच  में  है  पक्का

 करी  सुरेश  कुछप  :  काजू  की  एकाधिकार  खरीद  के  लिए  केरल  सरकार  *  बी  भलोचना

 करने  से  उसकी  पृष्ठभूमि  को  समझना  पका

 प्रो०  भध  दण्डवते  :  आप  पूछ  सकते  हैं  कि  क्‍या  वह  इसकी  पृष्ठभूमि  जानते  हैंਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  पढ़ाइगे  नहीं  ।

 a  औ  स्रेशे  कुरूप  :  वर्ष  1976  जब  सरकार  मे  काजू  उद्योग  में  म्यूनेतरम  मंजदूरी  की  घोषणा

 की  थी  और  केरले  के  फैक्टरी  मालिक  इस  न्यूनतम  मजदूरी  को  टालने  के  लिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उत्तर  नहीं  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।
 oe

 भरी  सुरेश  कुरूप  :  मुझे  अपना  प्रश्न  तैयार  करने  दीजिए

 अध्यक्ष  लहोदव  :  में  आपको  किसी  का  बचाब  करने  की  अमुमति  नहीं  देने  जा  रहा  हूं  । आप

 मंत्री  नहीं  हैं  ।
 ह

 )

 प्रो०  सु  दण्डबले  :  आप  कह  सकते  क्या  वह  सच  है  ''

 श्री  सुरेश  कुरूप  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  यह  सच  हैं  कि  केरल  के  फैक्टरी  मालिक  केरल
 सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  मजदूरी  देने  से  बचने  के  लिए  अपनी  फैक्टरियां  कर्नाट  क्-तमिलनाडु  सीमा

 पर  ले  गए  इस  बास्तविकता  कल  साथता  करने  के  लिए  केरल  सरकार  ने  1970  #  अन्त  में

 स्वयं  इस  एकाधिकार  खरीद  को  लाबू  किया  था  अब  सरकार  नें  दींबांतों  पर  विचार

 किया  हैं  कि  काजू  उद्योग  में  श्रमिक्रों  को  न्यूनतम  मजदूरी  मिलती  चाहिए  और  इसके  साथ  ही  किसानीं

 को
 '  )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  आप  किसी  बात  की  व्याख्या  कर  रहे  हैं  और  उसका
 समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 थो  सुरेश  कुरूप
 :  मैं  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केद्रीय  सरकार  को  एकाधिकार

 खरीद  के  बदले  में  किसी  अन्य  वैकल्पिक  नीति  का  सुझाव  देना  है  जिससे  किसानों  को  जतना  इस  समय
 केरल  सरकार  पारिश्रमिक  दे  रही  उससे  कहीं  और  अधिक  भिलें  सके  |  केरल  के  उद्योग  मंत्री  तीन
 बार  श्री  दिनेश  सिंह  से  मिले  हैं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  अपनी  राजनीति  के  अलावा  केरल  सरकार  की
 सहायता  करने  को  तैयार  हैं  ।

 वाणिज्य  संत्रो  दिनेश  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  कह  प्रश्त  पूछने  का  आधार  ही  अपने
 आपमें  गलत  है  ।  हमने  एकाधिकार  खरीद  के  लिए  केरल  सर  कार  की  आमोचना  नहीं  की  हद
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 भरी  सुरेश  रूछप  :  आपके  सदस्य  सभा  में  इसको  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 भ्रो  दिनेश  सिह  :  मैं  सरकार  की  बात  कर  रहा  हूं  ।  हमने  आलोचना  नहीं  की  है  ।  हमने  केवल

 सच्चाई  को  बताया  है  कि  उन्होंने  नीति  के कारण  कुछ  हृद  तक  गड़बड़ी  पैदा  की  है  जिससे  इसके  निर्यात
 में  कमी  आई  है  ।  और  हमने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  यदि  केरल  सरकार  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  बेहतर  सहयोग  होता  है  तो  यह  बहुत  ही  आसान  होगा  और  यदि  वे  चाहते  तो

 हमसे  पहले  पराम्श  उन्होंने  ऐसी  कार्यवाही  की  जिससे  इस  व्यवस्था  में  गड़बड़ी  पैदा  हो  गई  और

 यह  कुछ  ख्र्नय  से  चल  रही  है  ।  जहां  तक  काजू  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  का  सम्बन्ध

 हम  सभी  एक  देश  में  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  यदि  इससे

 उन्हें  केरल  में  लाभ  होता  है  तो  वे  केरल  में  ही  रहेंगे  ।  यदि  उन्हें  सीमावर्ती  राज्य  में  फायदा  होता  है  और

 उन्हें  केरल  सरकार  की  किसी  नीति  द्वारा  परेशानी  होती  है  तो  वहां  एक  आन्दोलन  होना  लाजमी  है  ।

 इस  आन्दोलन  को  रोकने  की  कोशिश  करने  से  अधिक  मुश्किलें  पैदा  होंगी  ।  यहां  किया  तो  यह  जाना

 चाहिए  कि  केरल  में  सुविधायें  दी  जायें  जिससे  केरल  यह  उद्योग  लगा  पाये  |

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  काजू  देश  के  लिए  केवल  निर्यात  द्वारा  कमाई  का  ही  साधन  नहीं  है

 अपितु  यह  काजू  के  क्षेत्र  में  कायंरत  लाखों  कामगारों  के  रोजगार  का  भी  सवार  है  ।  सच  तो  यही  है  कि
 केरल  में  एक  लाख  से  अधिक  कामगार  इस  गिरीदार  फ़ल  के  कम  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  कारण
 पीड़ित  हैं  चाहे  यह  गलत  खरीद  नीति  के  कारण  हो  या  इस  वजह  से  हो  कि  काजू  को  अन्य  राज्यों  में
 भेज  दिया  गया  है  ।  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि  इन  राज्यों  में  एक  समान  मजदूरी  नीति  नहीं  है  ।

 तमिलनाडु  और  कर्नाटक  में  विपक्षी  पार्टियों  की  सरकार  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार
 काज्‌  क्षेत्र  और  अन्य  क्षेत्रों  में  कर्नाटक  में  एक  समान  मजदूरी  नीति  के  मामले  में
 राज्यों  स ेबात  करेगी  ताकि  एक  समान  मजदूरी  नीति  के  कारण  उद्योग  में  अशान्ति  की  वजह  से
 कामगारों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़े  ।

 झओरी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  काजू  का  प्रसंस्करण  औद्योगिक  गतिविधि  का  एक  भाग  यह
 राज्य  उद्योग  मंत्रालय  के  कायंक्षेत्र  मे ंआता  है  और  निश्चित  रूप  से  वाणिज्य  मंत्रालय  कार्यक्षेत्र  में
 नहीं  है  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  लेकिन  आप  राज्य  सरकार  को  लिख  सकते  हैं  ।

 भी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  जहां  तक  राज्य  सरकार  को  लिखने  की  बात  है  मैं  सभा  को  सूचित
 करना  चाहूंगा

 कि  हमारे  वाणिज्य  मंत्री  न ेकेरल  सरकार  और  उद्योग  मंत्रालय  को  पत्र  लिखे  हैं  ।
 दुर्भाग्य  से अभी  तक  इनका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 स्वोकृति  हेलु  लम्बित  उड़ोसा  को  सियाई  परियोजनाएं

 +679.  श्री  बुअ  मोहन  महंतो  :

 झ  चिन्तामणि  जेना  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 1  1911  मौखिक  उत्तर
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 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  हेतु  कोई  सिंचाई  परियोजनाएं  भेजी
 और  उनके  लिए  ध्रनराशि  मंजूर  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उड़ीसा  के  पुरी  जिले  के  कृष्ण  प्रसाद  ब्लाक  में  खारे  पानी  के  लिए  बने  तटबन्ध
 को  मजबूत  बनाने  और  उसकी  मरम्मत  के  लिए  कोई  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  स्वीकृति  के

 लिए  भेजी  गई  और

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :  और  उड़ीसा  सरकार
 द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  3  बृहद  तथा  14  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।
 इनमें  से  एक  बृहद  परियोजना  सुबर्ण-रेखा  तथा  4  मध्यम  देव  तथा  सपुआा
 बड़जोर  सातवीं  योजना  में  शामिल  की  गई  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  बज  मोहन  भहंतो  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  ऐसी
 नाम  जानना  चाहता  हूं  जिन्हें  बाह्य  वित्तीय  सहायता  देने  के

 सिंचाई  परियोजना  की  निकासी  प्रणाली  भी  उनमें  से  एक
 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  तीन  प्रश्न  एक-साथ  पूछे  इन्होंने
 अपने  पहले  प्रश्न  में  यह  जानना  चाहा  है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  क्‍या  हमें  विदेश  से  आथिक  सहायता
 प्राप्त  ही  रही  मैं  इन्हें  बताना  चाहती  हूं  कि  जापान  से  उड़ीसा  के  अपर-इन्द्रावती  प्रोजेक्ट  को  और
 अपर-कोलाब  को  आर्थिक  सहायता  मिल  रही  है  ।  जहां  तक  सुबर्ण-रेखा  परियोजना  का  ताल्लुक  उससे
 सम्बन्धित  प्रस्ताव  हमने  विश्व-बैंक  के  पास  भेजा  हुआ  है  ।  इसके  जहां  तक  अ  न्‍्य  लघु  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  लिए  बाह्य  सहायता  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  वह  प्रस्ताव  अभी  हमारे  पास
 घीन  है  ।

 ]

 भरी  बज  मोहन  महंती  :  मैं  एक  प्रश्न  रखता  हूं  क्या  डेल्टा  सिंचाई  परियोजना  में  निकासी
 व्यवस्था  के  लिए  बाह्य  सहायता  हेतु  विचार-विमर्श  चल  रहा  है  ।
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 आओमतो  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  इसफी  सूचना  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  सूचना  लेकर  मैं  उन्हें  भिजबा  सकती हूं  -।

 ]  *

 लो  बल  मोहम  महंती  :  मेरा  दूसरा  अनपूरक  प्रश्न  के  बाद  के  हिस्से  से  है  तथा

 यह  पुरी  जिले  के  कृष्ण  प्रसाद  ब्लाक  में  खारे  पानी  के  लिए  बने  तटबन्ध  से  सम्बन्धित  है  जो  कि  बाढ़
 रोकथाम  का  एक  उपाय  भी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि  यह  एक  बाढ़  की  रोकथाम  का  एक  उपाय  है--राज्य  सरकार  से  इस  परियोजना  को  पेश  करने  के
 लिए  बात

 ]

 श्रौभती  कृष्णा  साहो
 :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सिंचाई

 का  संचालन  तथा  अनुरक्षण  राज्य  सरकार  के  द्वारा
 केया  जाता  तथापि  बृहृद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  की  प्रोजैक्ट  रिपोर्ट  की  तकनीकी  जांच

 केन्द्रीय  जल  आयोग  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मंत्रालयों  में  की  जाती  उसके  बाद  ये  योजनाएं  तकनीकी

 सलाहकार  समिति  के  सम्मुख  प्रस्तुत  की  जाती  परन्तु  जब  राज्य  सरकार  कोई  ऐसी  योजना  भेजती
 है  तब  ऐसी  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  फिर  मैंने  अपने  उत्तर  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  जिस  योजना

 चर्चा  इन्होंने  प्रश्न  में  की  में  मैंने  कहा  है  कि  वह  योजना  भारत  सरकार  को  नहीं  भेजी
 गयी  तथा  में  कहा  है  कि  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्‍योंकि  योजना  ही  नहीं  भेजी  गयी  है  ।  इसलिए  उस
 पर  हम  कंसे  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  अध्यक्ष  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जाब  सकता  हूं  कि  क्‍या
 यह  सच  नहीं  है  कि  उड़ीसा  सिंचाई  परियोजना  चरण-तीन  के  अन्त्गंत  कई  मध्यम  और  मुख्य  सिंचाई
 परियोजनाएं  आधुनिकीकरण  के  लिए  विश्व  बंक  की  सहायता  की  राह  देख  रही  हमने  सुबर्णे  रेखा

 औ॥नौर  रंगाली  परियोजनायें  सरकार  को  रूसी  सहायता  के  लिए  पेश  की  हैं  ।  क्यय  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस
 सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगंति  हुई  है  ?  इसके  अलावा  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जात  सकता  हूं  कि  क्या
 उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  सुबर्ण  रेखा  और  राज्य  की  अन्य  नदियों  के  नदी  बेसिन  विकास  के  प्रस्ताव  रखे

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 शरीमतो  कृष्णा  साही
 :  मैंने  पहले  ही  बताया  है  कि  सुबर्ण  रेखा  प्रोज॑क्ट  से  सम्बन्धित  प्रस्ताव

 आशिक  सहायता  के  लिए  हमने  विश्व  बैंक  को  भेजा  है  ।  जहां  ठक  इनके  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  उड़ीसा
 में  सुब्णं  रेखा  पर  जो  काम  होना

 रि
 बिहार  में  सुबर्ण  रेखा  परियोजना  पर  जो  काम  हो  रहा

 उसी  का  कन्‍्टीन्यूएशन  होगा  ।  जंसा  मैंने  पहले  स्पष्ट  अभी  इस  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 मया  प्रस्ताव  हमने  भेजा  हुआ  है  ।  सुबर्ण  रेखा  परियोजना  के  अन्तगंत  मुख्यतः  तीन  काम  होने  हैं
 कंनाल  का  कन्सट्रक्शन  होना

 है  लिंग
 ऑफ  हल्दिया डेम  प्रोजैक्ट  का  काम  होना  है  तथा  कन्सट्रक्शन
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 ऑफ  टू  औक्जीलियरी  रिजर्वायर्स  का  काम  होना  वही  मैंने  उत्तर  में  बताया  वल्डे  बैंक  की  एश्योरेंस
 का  अभी  कोई  सवाल  नहीं  है  क्‍योंकि  हमने  उनके  पास  प्रस्ताव  भेजा  हुआ  रशियन  एसिस्टैंस  के

 सम्बन्ध  में  भी  हमारे  पास  अभी  कोई  सजेशन  या  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ]

 आोश्वतो  गरेता  मुखर्जो  :
 सुवर्ण  रेखा  परियोजना  जिसके  बारे  में  माननीय  मंत्री ने  अभो

 जिक्र  किया  इसमें  पश्चिम  बंगाल  भी  शामिल  परियोजना  के  ब्यौरे  पश्चिम  बंगाल  की  तरफ  से

 तथा  मैं  समझती  हं  उड़ीसा  की  ओर  से  भी  पेश  किए  जा  चुके  क्या  यह  सच  है  कि  ये  ब्योरे  भारत

 सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  से  मंजूरी  के  लिए  अभो  तक  लम्सबित  पड़े  यही  कारण  है  कि  यह  अभी

 तक  आरम्भ  क्‍यों  नहीं  की  गई  है  ।  यदि  तो  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार

 पर्यावरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  परियोजना  को  मंज्री  दे  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  मामले  में

 हुई  प्रगति  के  बारे  में  भी
 जानना  चाह  ती  हूं

 श्रीसतो  कृष्णा  साहो  :  यह  प्रश्न  तो  पर्यावरण  विभाग  से  सम्बन्धित  है  और  हम  लोगों  की

 आडिनेशन  कमेटी  की  बेठकें  होती  रहती  उसमें  इस  विचार  को  रखा  अगर  ऐसी  जानक़ारी
 उनको  चाहिए  तो  वह  अभी  प्राप्त  नहीं  है  ।

 ]

 बेंक  अधिकारियों  का  स्थानांतरण

 +681.  शो  ओहरि  राव  :  क्‍या  जिल  अंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बैंक  अधिकारियों  के  स्थानान्तरण  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  और  मार्ग-निर्देश  निर्धारित  किए
 गए  और

 क्या  ऐसे  स्थानांतरण  के  मामलों  में  उपर्युक्त  मानदण्डों  और  मार्ग-निर्देशों  का पालन  किया
 जा  रहा

 संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाव्र  में  राज्य  संत्री  एडआर्डो  :  और
 बैंक  अधिकारियों  के  स्थानान्त  रण  से  सम्बद्ध  मानक  और  मार्ग-निर्दश  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  स्वयं  निर्घारित
 किए  जाते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  बेंक्रों  को  ये  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  अधिकारियों  की  आवधिक
 अदला-बदली  सुनिश्चित  करने  की  व्यवस्था  करें  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुभार  बेंफ  जपनी  निर्धाश्ति  नीतियों
 का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शौहरि  राव  :  अध्यक्ष  सभी  बंक  केवल  रिजवं  बैंक  के  निर्देशों  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।

 इसलिए  मानदण्ड  और  दिशा-निर्देश  एक  बेंक  से  दूसरे  बंक  में  कैसे  भिन्‍न  हो  सकते  हैं  ?  कुछ  बेंकों  में
 कारियों  को  50  मील  के  दायरे  के  अन्दर  स्थानान्तरित  किया  जाता  है  और  कुछ  अन्य  बेंकों  में  अधिकारियों
 को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानांतरित  किया  जाता  है  ।  यह  क॑से  होता  है

 ?  मैं  माननीय  मंत्री  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह
 सुनि  |
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 शो  एडआर्डो  फंलोरो  :  सभी  मार्ग-निर्देश  जो  कि  विस्तार  से  दिए  गए  हैं  एक  जैसे  नहीं
 हैं  तथा  सभी  बैंकों  के लिए  एक  समान  नहीं  हो  सकते  हैं  क्योंकि  बेंकों  का  फैलाव  भिन्‍न  कुछ  छोटे  बेंक

 हैं  जो  उत्तर  के  क्षेत्रों  में  केन्द्रित  हैं  उदाहरण  के  लिए  ओरियंटल  बेंक  आफ  कामसं  या  इसी  तरह  के  कुछ
 बैंक  ।  कुछ  अन्य  बेंक  हैं  जो  दक्षिण  में  केन्द्रित  हैं  जैसे  इंडियन  ओवरसीज  बेंक  इसी  तरह  मेरे  मित्र  के

 क्षेत्र  में  आंध्रा  बेंक  स्टेट  बेंक  सारे  देश  में  फैला  इसलिए  फैलाव  भिन्‍न  है  ।  अवसर  भिन्‍न  हैं  तथा
 कमंचारियों  की  समस्‍यायें  भिन्‍न  हैं  ।  ऐसी  भिन्‍नताओं  के  होते  हुए  जिन  पर  कोई  असर  नहीं  डाला
 जा  सकता  है  और  नहीं  डाला  जाना  कुछ  न  कुछ  एकरूपता  जरूर  होनी  चाहिए  और  एक  समान
 रूप  से  पालन  करने  के  लिए  व्यापक  माग्गं-निर्देश  होने  चाहिए  |  मैं  सम्माननीय  सभा  और  सदस्य  की
 कारी  के  लिए  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  कुछ  व्यापक  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  हैं  ओर  मैं  उनमें  से  कुछ
 का  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।  एक  तो  अधिकारी  और  लिपिक  कमंचारियों  के  क्रमिक  रूप  से  स्थानांतरण  की
 बात  अधिकारियों  के  मामले  में  क्रमिक  रूप  से  स्थानांतरण  प्रत्येक  तीन  वर्ष  मे ंऔर  लिपिक  कमंचारियों
 में  प्रत्येक  पांच  वर्षों  मे ंहोना  चाहिए  ।  परन्तु  मैं  इसमें  यह  संशोधन  भी  जोडंगा  कि  कार्यान्वयन  प्रशासनिक

 सुविधा  के  अध्यधीन  हो  ओर  जब  मैं  प्रशासनिक  सुविधा  की  बात  करता  हूं  तो  हमने  इस  बात  पर  भी
 जोर  दिया  है  कि  प्रशासनिक  सुविधा  चक्र  के  अन्तगंत  स्थानांतरण  नीति  के  निष्पक्ष  कार्यान्वयन  पर  प्रभाव

 नहीं  पड़ना  इसका  अर्थ  यह  है  कि  स्थानांतरण  चाहे  यह  कुछ  भी  हो  उसको  कड़ाई  से
 तथा  निष्पक्ष  रूप  व्यक्तिगत  अनुरोध  की  प्राथमिकता  को  देखते  हुए  तथा  किसी  भी  दबाव  से  परे

 हटके  क्रियान्वित  करना  चाहिए  ।

 हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  तनाती  के  कुछ  मार्गं-निर्देश  हैं  जो  हमने  विभिन्‍न  बेंकों  को  दिए  हैं
 और  इन  सबको  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  वेतनमान-एक  से  वेतनमान-दो
 में  पदोम्नति  के  लिए  दो  साल  का  ग्रामीण  अनुभव  चाहिए  और  वेतनमान-दो  से  वेतनमान-तीन  में  पदोन्नति
 के  लिए  तीन  वर्ष  का  ग्रामीण  अनुभव  चाहिए  |  फिर  एक  ही  स्थान  पर  पति  और  पत्नी  की  नियुक्ति  का
 सवाल  है  लेकिन  यह  तभी  हो  सकता  है  यदि  पति-पत्नी  एक  ही  बेंक  से  हैं  और  यहां  तक  कि  यदि
 पत्नी  भिन्‍न  बैंकों  से  हैं  लेकिन  तब  नहीं  हो  सकता  है  जब  पति-पत्नी  में  से  एक  तो  बैंक  में  है  और  दूसरा
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  है  या कहीं  और  कार्यरत  है  ऐसे  में  यह  संभव  नहीं  है--लेकिन  यह
 प्रशासनिक  सुविधा  और  रिक्तियों  के  होने  पर  निर्भर  है लेकिन  फिर  भी  जहां  तक  संभव  हो  उन्हें  एक  ही
 जगह  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  कुछ  व्यापक  मार्ग-निर्देश  भी  हैं  जो  एकरूपता  को  सुनिश्चित  करेंगे  ।

 इसलिए  इस  भिन्‍नता  से  भी  विभुख  नहीं  रहा  जा  सकता  है  ।

 ]

 झी  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  बेंकों  में  करप्सन  का  कारण  यही  है  कि  बेक  के  सीनियर
 आफिसस  और  क्लक्स  का  10,  10  और  15,  15  साल से  ट्रांसफर  नहीं  हुआ  उन  लोगों  के  वहां
 पर  वेस्टेड  इन्ट्रेस्ट  बन  जाते  हैं  और  एक  तरह  से  रेकेट  बन  जाता  जिस  दिन से  ब्रांच  खुली  हैं  आफिसर्स
 ओर  क्लक्से  का  ट्रांसफर  नहीं  हुआ  है  ।  यदि  उनका  ट्रांसरर  हो  तो  करप्शन  भी  खतम  हो  जाए  और

 रैकेट  भी  खुल  मैं  ऐसी  एग्जाम्पल्स  दे  सकता  हूं  जिसमें  उन्होंने  गाइडलाइन्स  को  फालो  नहीं
 किया  ga.

 ओ  एड्जार्डो  फंलोरो  :  इस  प्रकार  का  सामान्य  आरोप  स्वीकार  करने  लायक  नहीं
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 है  |  परन्तु  निश्चित  रूप  से  यह  मेरा  और  कत्तंब्य  है  कि  हम  विशेष  मामलों  की  जांच  करें  और  कार्यवाही
 करें  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  क  रता  हूं  कि  वहू  विशेष  म्यमले  हमारे  ध्यान  में  लायें  और  हम
 उन  पर  कायंवाही

 श्री  हेतराम  :  इंडियन  ओवरसीज  बंक  ने  कुछ  लोगों  को  पदोन्‍नत  किया  है  और  उनका
 स्थानान्तरण  होने  वाला  है  ।  उनमें  से  अधिकांश  अनुसूचित  जाति  के  परन्तु  बम्बई
 तथा  दिल्ली  में  10  वर्ष  या  15  वर्ष  से  बैठे  अधिकारी  उसी  महानगर  में  एक  शाखा  से  दूसरी  शाखा  में
 स्थानान्तरण  कराने  में  सफल  हो  जाते  दूसरे  व ेअधिकारी  जो  महानगरों  की  शाखाओं  में  सेवा  आरम्भ
 करते  उन्हीं  जगहों  पर  सेवानिवृत  हो  जाते  हैं  ।  मैं  इण्डियचन  ओवरसीज  बेंक  में  कार्य  कर  चुका

 एक  ही  स्थान  पर  बहुत  समय  तक  रहने  के  कारण  भ्रष्टाचार  फैल  रहा  है  क्योंकि  लोग  अपत्ती

 नियुक्ति  का  जुगाड़  कर  लेते  यह  सच  है  कि  वे  एक  ही  शहर  में  एक  शाखा  से  दूसरी  शाखा  में
 स्थानान्तरण  करा  लेते  हैं  और  ग्रामीण  अथवा  अर्घ-शहरी  क्षेत्रों  में  नहीं  जाना  चाहते  ।  स्थानान्तरण  की
 नीति  केवल  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  लिए  है  जबकि  अन्य  लोग  अपनी  पदोन्नति  के  बाद  भी  उसी
 स्थान  पर  रहने  का  जुगाड़  बैठा  लेते  हैं  ।  बैंकों  में  स्थानांतरण  की  समान  नीति  क्‍यों  नहीं  है  कि  पहले  एक
 ही  स्थान  पर  10  साल  या  इससे  अधिक  समय  से  सेवारत  लोगों  का  स्थानांतरण  किया  जाए  और  बाद
 में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  का  स्थानांतरण  किया  जाए  ?

 श्री  एड्आर्डो  फेलीरो  :  माननीय  सदस्य  ने  इण्डियन  ओवरसीज  बेंक  के  विशेष  मामले
 का  उल्लेख  किया  है  और  उस  बैंक  में  कार्यरत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 चारियों  का  जिक्र  किया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  प्रश्नकाल  के  तत्काल  बाद  माननीय
 सदस्य  के  साथ  बेढूंगा  और  आज  ही  मामले  की  जांच  कख्ंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  682,  श्री  राम  बहादुर  सिंह  ।

 श्री  खेवद  शाहबृद्दीथ  :  बह  उपस्थित  नहीं  परम्तु  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  प्रश्म
 को  लिया  जाए  ।  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  बहुतःअधिक  राष्ट्रीय  द्वित  का  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  68  बसवराजेश्वरी  |

 थोक  मुल्य  सूचकांक  में  वृद्धि

 न

 *683.  683,  श्रीमती  असबराजेश्वरी  :

 श्री  शाम्तिलाल  पटेल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मार्च  के  महीने  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 थोक़  सूल्य  सूचकांक  में
 कितनी  वृद्धि

 हुई  और
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 सरकार ने  मूल्यों  की  बृद्धि  पर  नियंत्रण  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1989  माह  के  दौरान  बिन्दु  प्रति  बिन्दु  आधार  पर  (25  फरवरी  से  25  मार्च  1989
 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  1.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  सूचकांक  में  यह  वृद्धि  कुछ  विशिष्ट

 जैसे--कच्चे  गुड़  और  अलौह  धातुओं  तथा  मिश्र  धातुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि
 होने  के  कारण  हुई  इनकी  कीमतों  में  वृद्धि  उत्पादन  कम  होने  या  इनकी  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें  अधिक

 हो  जाने  की  वजह  से  हुई  है  ।

 सरकार  ने  कीमतों  को  उचित  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  इनमें
 सादंजचिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  आवश्यक  वस्तुओं  की  पूर्ति  यथासंभव  आयात
 के  जरिए  घरेलू  पूर्ति  सछ्त  राजकोषीय  ओर  मौद्रिक  अनुशासन  बरतना  और  जमाथोरों  तथा
 कालाबाजारियों  विरुद्ध  कारंवाई  करना  शामिल

 श्ोमती  बसवराजेश्बरी  :  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान
 में  आई  है  कि  इन  दो  वर्षों  के  दौरान  मूल्य  सूचकांक  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  विशेषतौर  पर  इस  वर्ष
 मा्चे  तथा  अप्रेल  के  महीनों  में  ?  गत  वर्ष  भयंकर  सूख्चा  पड़ा  था  |  इस  वर्ष  मौसम  बहुत  अनुकूल  इसके
 बावजूद  भी  विभिन्‍न  वस्तुओं  यानि  उपभोक्ता  वस्तुएं  ज॑से  फलों  इत्यादि  की  कीमतें  बहुत  बढ़
 रही  हैं  और  इससे  गरीब  लोगों  तथा  बिचौलियों  को  बहुत  अंसुविधा  हुई  इतनी  मूल्य  वृद्धि  के  मुख्य
 कारण  क्‍या  हैं  ?

 ओर  एडआर्डो  फंलोरो  :  यह  सही  नहीं  है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  कीमतों  में  असाधारण
 वृद्धि  हुई  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  इस  वर्ष  6.3  प्रतिशत  की
 बृद्धि  हुई  है जबकि  पिछले  वर्ष  इसमें  10.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।  वास्तव  में  मुद्रा  स्फीति  की  वद्धि
 दर  में  कमी  ही  नहीं  आई  अपितु  कुछ  वस्तुओं  की  कीमतों  में  काफी  कमी  आई  विशेषतौर  पर  खाद्य

 तिलहनों  इत्यादि  की  कीमतों  में  ।  वाधिक  आधार  मैं  इस  वर्ष  की  तुलना  गतवर्ष  से  कर  रहा
 खाद्य  तेलों  की  कीमतों  में  15.0126  की  कमी  हुई  मूंगफली  के  तेल  की  कीमत  में  20.42  ०  की

 कमी  आई  सरसों  के  तेल  में  20.23%  की  कमी  आई  तिलहनों  की  कीमत  में  23.03  प्रतिशत
 की  कमी  आई  खली  को  कीमत  में  25.12  प्रतिशत  की  कमी  आई  कपास  की  कीमत  में  7.9
 प्रतिशत  की  कमी  आई  है  इत्यादि  ।  कुल  मिलाकर  कोौमतों  में  कमी  आई  है  **(

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्‍्त  रहिए  ।  इस  तरह  नहीं  ।  इस  शोर  गुल  से  आपको  क्‍या  हासिल  हो
 सकता  है  ?

 शोमतो  बसवराजेश्वरी  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह
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 सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया  है  कि  थोक  मूल्य  और  उपभोक्ता  मूल्य  में  भारी  अन्तर
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक-एक  करके  प्रश्न  पूछिए  ।

 झ्लोमतो  बसवराछेश्वरी  :  थोक  मूल्य  तथा  उपभोक्ता  मूल्य  में  बहुत  अधिक  अन्तर  है  ।  अपने  यहां
 जो  उपाय  किए  हैं  वे  केवल  अस्थाई  उपाय  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  स्थाई  उपाय
 करेगी  ताकि  उत्पादक  और  उपभोक्ता  मूल्यों  में  बहुत  कम  अन्तर  हो  ?

 श्री  एडआर्डो  फंलोरो  :  जेसाकि  मैं  कह  चुका  चालू  वर्ष  के  दौरान  कीमतों  में
 असाघारण  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  वास्तव  वृद्धि  दर  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  कम  रही  है  |  इसका  अर्थ  यह
 नहीं  है  कि  कीमतों  में  जो  कुछ  भी  वृद्धि  हुई  सरकार  उससे  चिन्तित  नहीं  है  ।  हम  इस  पर  नियन्त्रण
 रखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  वास्तव  में  हमने  कीमतों  में  कमी  की  है  ।  इस  उद्देश्य  हेतु  हमने  कई
 उपाय  किए  हैं--यदि  माननीय  सदस्यगण  जानना  चाहते  हों--और  उनमें  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 माध्यम  से  आवश्यक  बस्तुओं  की  जब  कभी  जरूरत  हो  तो  आयात  करके  घरेलू  सप्लाई  में
 कड़ा  वित्तीय  तथा  आथिक  अनुशासन  तथा  जमाखोरों  और  कालाबाजारियों  के  बिरुद्ध  कार्यंबाही
 शामिल  है  ।

 ]

 भरौ  शान्ति  लाल  पटेल  :  मूल्य  वृद्धि  पर  सरकार  का  कोई  कष्ट्रोल  है  ही  अभी
 माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  सस्ते  अनाज  की  दुकानें  खोल  रहे  यह  कर  रहे  यह-कर  रहे  ।

 सस्ते  अनाज  की  दुकान  का  जो  माल  होता  है  वह  कालाबाजारियों  को  गवरनंमेंट  के  आफिसर  ही  बेचते

 देहातों  में  पूरा  माल  बहुत  ज्यादा  भाव  में  मिलता  है  और  आप  कुछ  कण्ट्रोल  नहीं  कर  सके  मैं
 जानकारी  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  कण्ट्रोल  की  वस्तुओं  के  भाव  कम  करने  के  जिससे  जनता  को
 सस्ते  भाव  में  मिलें  और  सब  स्टैण्डड्ड  चीजें  नहीं  उसके  बारे  में  कुछ  करना  चाहते  हैं  या  ऐसे  ही
 छोड  देना  च!हते  हैं  ?

 थ्री  एडआर्डो  फंलोरो  :  जंसाकि  मैंने  कहा  है  कि  सरकार  कीमतों  पर  नियन्त्रण  के  लिए  बहुत॑
 उत्सुक  टै  और  परिणाम  स्पष्ट  हैं  ।  कीमतों  को  नियंत्रण  में  कर  लिया  गया  है  यद्यपि  इस  दिशा  में  और
 भी  अधिक  किया  जा  सकता  है  और  यह  हम  कर  रहे  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  विशेष  सुझावों
 का  सम्बन्ध  हम  उनका  स्वागत  करते  हैं  ।  परन्तु  यदि  ये  सुझाव  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  को  दिए  जाएं  तो
 और  भी  प्रभावी  होंगे  ।

 क्रो  सो०  माधव  रेड्डो  :  यह  प्रश्न  पिछले  चार  सप्ताह  पूरे  वर्ष  में  नहीं--में  थोक  मूल्य  सूच  कांक
 में  हुई  वृद्धि  से  सम्बन्धित  मूल्य  वृद्धि  की  इस  वर्ष  की  दर  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  10  प्रतिशत
 अधिक  यहां  संगत  नहीं  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  अंक  से  अंक  के  आधार  पर  कितनी  वृद्धि

 इस  पिछले  चार  सप्ताहों  25  1989  से  25  मार्च  1989  1.2  प्रतिशत  वृद्धि
 थी  जो  इतने  कम  समय  में  अधिक  है  ।  इसका  क्‍या  कारण  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  बज
 नीतियों के  कारण  मुद्रास्फीति  के  प्रभाव  के  कारण  है  जो  इस  बजट  में  घाटे  क ेकारण |

 ता
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 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  उपाय  क्‍या  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  कहा  है  कि  ये  कड़ी  वित्तीय

 तथा  आथ्थिक  अनुशासन  अपना  रहे  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में
 जो

 उपाय  सरकार  के  विचाराधीन  वे

 क्‍या  हैं
 ?

 शी  एडआर्डो  फंलोरो  :  यह  कतई  सही  नहीं  है  कि  बजट  के  कारण  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 वास्तव  में  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  अधिकांश  वस्तुर्यें  जिनकी  कीमतों  के  आधार  पर  उपभोक्ता  मूल्य

 सचकांक  बनाया  जाता  ऐसी  वस्तुयें  नहीं  हैं  जो  बजट  से  प्रभावित  हुई  हों  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 प्राथमिक  वस्तुओं  की  जो  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  तथा  थोक  मूल्य  सूचकांक  दोनों  को  प्रभावित

 करती  फरवरी-मार्च  1987-88  की  तुलना  में  फरवरी-मार्च  1988-89  में  0.99  प्रतिशत  गिरी  हैं

 यही  दिखाया  गया  है--और  खाद्य  पदार्थों  की  कीमतों  में  2.15  प्रतिशत  की  कमी  आई

 ये  आंकड़े  सांख्यिकीय  संगठन  के  हैं  जिस  पर  सभी  निर्भर  हैं  और  हमेशा  ऐसा  ही  होता  रहा  है  ।

 कुछ  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  और  इसका  मुख्य  कारण  उन  बरतुओंं  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 कीमतों  में  वृद्धि  होना  था  ।  सूचकांक  में  वृद्धि  बिशेष  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  के

 कारण  जेसे

 अलोह  धातुर्ये  तथा  मिश्र  धातुय्यें  जिनकी  कीमतें  उत्पादन  में  कमी  तथा

 ट्रीय  कीमतों  में  वृद्धि  के कारण  बढ़ी  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कीमतों  नें  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर

 बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 जहां  तक  तांबे  का  सम्बन्ध  उदाहरण  के  तोर  1988  के  दौरान  प्रतिमीट्रिक
 टन  कीमत  2450.9  50.9  डालर  थी  |  1989  में  इसमें  26.35  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 मैं  सभा  का  और  समय  नहीं  लेना  चाहता  परन्तु  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  मैं  और  विस्तार  में
 जाऊंगा  परन्तु  अंतर्राष्ट्रीय  वृद्धि  की दर  यही  रही  है  जिसका  इसमें  मुख्य  योगदान  रहा  है  ।

 को  एश०  अजकपाल  रेड्डी  :  आपने  कौन  से  वित्तीय  उपाय  किए  हैं  ?

 क्री  एडआड्डो  फंलोरो  :  हमने  बहुत  से  उपाय  किए  हैं  ।

 कुमारी  समता  बन्लों  :  लोग  आपसे  न्याय  की  आशा  रखते  आप  इस  बात  की  सराहना
 करेंसे  कि  यहां  मन्‍्त्री  महोदय  ने  कुछ  आंकड़े  दिए  परन्तु  कीमतों  में  भारी  कृद्धि  हुई  मैं  माननीय
 मंची  से  निबेदन  करती  हूं  कि  वह  स्वयं  कुछ  बाजारों  में  घूमें  ।  तब  आप  देखेंगे  कि आपका  कथन  बि  ल्कुल
 असामान्य  है  ।  शायद  आप  जानते  होंगे  और  संसद  का  हर  सदस्य  जानता  होगा  कि  कीमतों  में  वृद्धि  हुई

 और  वे  कीमतों  में  वृद्धि  को  महसूस  भी  करते  हैं  ।  परन्तु  यदि  मैं  बाजार  से  कुछ  खरीदती  हूं  तो  मुझे
 बहुत  दुःख  होता  है  ।  आलू  जैसी  साधारण  जिसका  प्रयोग  सभी  करते  की  कीमत  मत  वर्ष  2  र

 प्रति  किलोग्राम  की  और  इस  वर्ष  इसकी  कीमत  5.50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  हैं  । इसलिए  आप  कीमत
 वृद्धि  के  ऐसे  आंकड़ों  को  ठीक  कैसे  भान  सकते  हैं  ?

 क्या  माननीय  मंत्री  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बाजार  मूल्य  का  सर्वेक्षण  करेंगे  और  मुल्य  वृद्धि
 को  रोकने  के  कालाबाजारियों  और  जमाखोरों  के  विरुद्ध  तत्काल  कोई  ठोस  कारंवाई  करंगे  ?

 श्री  अयपाल  रेडडो  :  महिलाएं  कीमत  वद्धि  के  बारे  में  हमसे  अधिक  जानती  हैं  ।  हमें  उन्हें
 प्रामाणिक  मान  लैंना  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  की  बार  तो  आप  बहुत  खुश  श्री  जयपाल  रेंड्डी  राज  बहुत
 खुश  हैं  ।

 भरी  एडलार्डो  चूंकि  अच्छा  मार्गदर्शन  करते  अतः  आप  इस  विषय  पर  भी  हमारा
 मा्गदशंन  करें  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेडडो  :  आप  श्रीमती  फैलीरो  से  परामश्श  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  बात  कह  सकता  आय  अपने  साथ  ममता  जी  को  ले  जा
 सकते  हैं  ।

 ओ  एडआर्डो  फंलोरो  :  पिछले  वर्ष  आलू  की  कीमतें  कम  आलू  उत्पादकों  को  नुकसान
 उठाना  पड़ा  आज  भी  आलू  की  कीमत  असामान्य  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांत  रहिए  ।

 भ्रो  एडआर्डो  फंलीरो  :  आलू  को  कीमतें  घटी  अब  हमें  किसानों  के  प्रति  कोई  शिकायत  नहीं
 होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  जमाखोरों  और  काला-बाजारियों  के  बारे  में  आरोपों  का  संबंध  हम  अत्यधिक  कड़ी
 कारंवाई  करेंगे  ताकि  उन्हें  देखकर  दूसरे  सबक  सीख  सकें  |

 वित्त  संत्रो  एस०  बो०  :  इस  तथ्य  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  कुछ  क्षेत्रों
 में  मूल्य  वृद्धि  बहुत  अधिक  हुई  ह ैऔर  हम  इस  बात  की  पूरी  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  परिचालित  धन  को
 यथासंभव  कम  किया  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  को  भी  यथासम्भव  सीमा  तक  रोका  जा  रहा
 हम  राज्य  सरकारों  से  भी  उन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  का  अनुरोध  करते  रहे  हैं  जोकि  वास्तव  में

 पूरे  होने  के  चरण  में  हैं  ताकि  जो  कुछ  निवेश  किया  जा  चुका  उससे  हम  उसके  पूरा  होने  पर  तत्काल
 लाभ  उठा  सके  ।  इसके  लिए  प्रयास  जारी  रखने  यह  एक  ही  बार  में  किया  जामे  वाला  कार्य  नहीं
 है  ।  यह  प्रयास  इसलिए  भी  जारी  रखे  जाएंगे  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  वृद्धि  दर  को  ही
 बल्कि  कीमतों  में  कमी  लायी  जा  सके  ।  इस  सत्य  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  के०  एस०  शाब  :  मुझे  आज  इस  बात  की  खुशी  है  कि  वित्त  और  वाणिज्य
 मंत्रालयों  के  तीनों  वरिष्ठ  मंत्री  यहां  उपस्थित  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  जो  कुछ  मैं  कहूंगा  उसे  तीमों  मंत्री
 सुनेंगे  ।  वे  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  सभी  सदस्यों  के  मनोभावों  को  पहले  ही  समझ  चुके  दूसरी  ओर  वे
 किसानों  को  दिए  जा  रहे  अलाभकारी  मुँलल्‍यों  के  बारे  में  कई  बार  सुनते  रहे  विपणन  भ्रणाली  में

 ही  कुछ  गड़बड़ी  है  और  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  वित्तीय  और  आ्िक  नियंत्रण  तथा
 साबंजनिक  बितरण  प्रणाली  आदि  को  कड़ा  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  सुझाए  हैं  ।  कि  न्तु  मैं

 केबल  मह  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  उन  खाद्यास्नों  का  आयात  महीं  करना  चाहिए  जिन्हें  इस  देश  के
 प्रगतिशील  किसानों  द्वारा  इस  देश  में  प्रचुर  मात्रा  में  उत्पादित  किया  जा  सकता  हुँ  क्योंकि  इन  खाद्यान्मों
 का  आयात  करके  वे  बेरोजगारी  का  आयात  कर  रहे  वे  किसानों  को  अधिक  खाद्यान्न  का  उत्पादन  करने
 के  प्रोत्साहन  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  सुरेश  कुरूष  :  प्रगतिशील  किसानों  से  क्या  तात्पयं  है  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपका  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  के०  एस०  राव  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  इन  वस्तुओं
 के  आयात  पर  रोक  लगाने  के  लिए  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  और  किसानों  को  उचित  मूल्य  दिलाएंगे
 तथा  कालाबाजार  को  रोकेंगे  ?  क्या  वे  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  उपाय  करेंगे  ?  यदि  उਂ  युक्त  उपाय

 किए  जाएं  तो  उपभोक्ता  और  दोनों  ही  प्रसन्‍न  हो  जाएंगे  ।

 श्री  एस  ०  बी०  चब्हाण  :  जहां  तक  नीति  का  सम्बन्ध  सरकार  की  नीति  यह  है  कि
 किसानों  को  पूर्ण  सुरक्षा  प्रदान  की  यह  निश्चित  है  कि  किसानों  को  सुरक्षा  प्रदान  का  कोई  भी

 विरोध  नहीं  करेगा  ।  किन्तु  साथ  ही  यदि  कोई  भी  व्यापारी  या  बिचौलिया  स्थिति  का  फायदा  उठाने  का
 प्रयास  करता  है  तब  अन्ततोगत्वा  देश  के  हित  में  और  उपभोक्ताओं  के  हित  में  भी  निश्चित  रूप  से  सारी
 बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ेगा  कि  यदि  इन  बिचौलिए  द्वारा  आम  आदमी  का  शोषण  किया  जाता  है  तो
 क्‍या  आयात  आवश्यक  है  या  नहीं  ?

 खेप  कर

 +686.  श्री  उत्तम  राठौड़
 :  कया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  के  दिल्ली  में  आयोजित  सम्मेलन  मे ंयह  आम

 सहमति  हुई  थी  कि  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  संबंध  में  ख़ेप  कर  प्रणाली  लागू  की  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  अंनुवर्ती  कायंवाही  की  जा  रही  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मत्रो  बो०  के०  :  जी

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्बन्धित  मंत्रालयों/विभागों  को  पारेषण
 कर  लगाए  जाने  से  छूट  मंजूर  करने  के  मामले  में  मार्गदर्शन  सिद्धांत  बनाने  के  लिए  सुझाव/विचार  प्रकट
 करने  के  लिए  कहा  गया  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  क ेसाथ  परामशं  करके  तैयार  कियें  जाएंगे  ।
 इस  प्रयोजनार्थ  कुछ  मुख्यमंत्रियों  की एक  समिति  गठित  की  जा  रही  परेषण  कर  के  सम्बन्ध  में
 आवश्यक  कानून  का  मसौदा  बनाने  की  कारंवाई  भी  चल  रही  है  ।

 श्रो  उत्तम  राठोड़  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  खेप  कर  की  दर  क्‍या  है  और  इसके
 लिए  विधेयक  कब  तक  लाया  जाएगा  ?

 *  भरी  बी०  के०  गढ़वी  :  जहां  तक  विधेयक  का  सम्बन्ध  मुख्य  मंत्रियों  की समितियों
 से  सिफारिश  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  इसे  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  ।  हम  यह  आशा  करते  हैं  कि  केन्द्रीय
 बिक्री  कर  की  दर  4  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 वित्त  संत्री  एस०  बो०  :  मैं  वचन  दे  चुका  हूं  कि  विधेयक  इस  वर्ष  के
 मानसून  सत्र  में  लाया  जाएगा  ।

 बेकों  द्वारा  डिमांड  ड्राफ्ट  जारी  किया  जाता

 +691.  ओर  कटूरो  नाराबण  स्वामो  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  डिमांड  ड्राफ्ट  जारी  करने/रह  करने  के  लिये  निर्धारित  समय

 कितना

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  डिमांड  ड्रापट  जारी  करने/रह  करने  हेतु  लिए  जाने  वाले  समय के
 सम्बन्ध में  कोई  विशेष  अनुदेश  जारी  किए

 क्‍या  बैंकों  द्वारा  इन  अनुदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  और

 (a)  )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  है  ।

 विवरण

 शाखा  स्तर  पर  डिमांड  ड्राफ्ट  जारी  करने  सहित  सामान्य  लेन-देनों  को  निपटाने  के  वास्ते  सरकारी
 क्षेत्र  के  बैंकों  न ेसमय  सीमा  के  कुछ  मानदण्ड  निर्धारित  किए  हैं  ।  बैंकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  वास्ते
 कहा  गया  है  कि  डिमांड  ड्राफ्ट  30  मिनट  के  अन्दर-अन्दर  जारी  कर  दिए  जाएं  ।  डिमांड  ड्राफ्ट  रह
 करने  के  वास्ते  कोई  विशिष्ट  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  बैंकों  से  प्राप्त  सूचना  से  पता
 चलता  है  कि  बैंक  निर्धारित  समय  के  अन्दर-अन्दर  डिमांड  ड्राफ्ट  जारी  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 आओ  कदूरो  नारायण  स्वासी  :  मैं  विवरण  से  सन्तुष्ट

 हुन्दो  ]

 भो  राम  सिंह  य्यदथ  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  रिजवं  बैंक  के  माध्यम
 से  27  1989  को  क्रंडिट  लिबरेलाइजेशन  पालिसी  को  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  गाईडलाइनज
 को  जारी  किया  ।  उससे  बैंकिंग  की  कायें  प्रणाली  में  कुछ  अवरोध  पैदा  हो  गया  है  ।  उससे  यह

 ]

 आरक्षित  अनुपात  सम्पूर्ण  निवल  मांग  और  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यक  बैंकों  की
 बद्ध  देयताओं  पर  1  1989  से  15  प्रतिशत  कर  दी  जाएगी--और  अन्त  में  यह  है  न्बर्ष
 1989-90  के  पूर्वाद्ध  के  लिए  ऋण  नीति  में  घोषित  उपायों  को  मुख्यतः  द्रवता  वृद्धि  करने  और
 आवश्यकता  पर  आधारित  ऋण  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  नकद  आरक्षित  अनुपात  को  और
 युक्ति-युक्त  बनाने  तथा  बेकिंग  कार्यों  में  अधिक  लचीलापन  तथा  कार्यंकुशलता  लाने  के  लिए  तैयार  किया
 गया

 इसका  प्रभाव  यह  हुआ  है  कि  मेरे  स्वयं  के  निर्वाचन  क्षेत्र  अलवर  में  स्टेट  बैंक  आफ  बिकानेर
 एण्ड  जयपुर  की  जो  कि  शनगढ़वास  शाखा  है  वहां  पर  जो  व्यापारी  चैक  या  ड्राफ्ट  लेकर  के  जाते  हैं  उनको
 उसी  दिन  पेमेंट  नहीं  होता  है  ।  तीन-तीन  दिन

 तक
 पेमेंट  नहीं  होता  वहां  करेंसी  चेस्ट  नहीं

 आपने  यह  कर  दिया  है  कि  !5  परसेंट  केश  रिजक  रेशो  रहना  चाहिए  ।  इसका  सीधा  नुकसान

 15
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 किसान  का  होता  है  ।  इससे  एग्रीकल्बर  पेमेंट  नहीं  होता  उनकी  पेमेंट  पर  इसका  असर  पड़  रहा
 क्या  आप  इस  पर  दुबारा  सोचेंगे  और  इसको  देखेंगे  कि  जिस  दिन  कोई  चेक  या  ड्राफ्ट  पेश  करे  उसी  दिन

 उसका  पेमेंट  हो  उसको  पेमेंट  करने  के  लिए  तारीख  न  लगायी  जाए  ?  यह  जो  अवरोध  पैदा  हुआ
 इसकी  क्‍या  आप  जांच  करेंगे  और  उसको  दूर  करेंगे  ?

 ]

 श्री  एडआर्डो  माननीय  सदस्य  की  शिकायत  का  नकद  आरक्षित  अनुपात  से  कोई  संबंध
 नहीं  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  ड्राफ्ट  जारी  किए  जाने  का  सम्बन्ध  हम  कह  चुके  हैं  कि

 ड्राफ्ट  30  मिनट  के  भीतर  अवश्य  जारी  हो  जाना  हम  यह  भी  कह  चुके  हैं  कि  चेकों  का  भुगतान
 तत्काल  किया  जाना  चाहिए  ।  बाह्य  चैंकों  के  सम्बन्ध  में  सामान्यतः  प्रक्रिया  यह  थी  कि  बेंक  प्रबन्धक

 द्वारा  यह  कहा  जाता  था  कि  वह  चेस्ट  में  धन  की  स्थिति  का  पता  लगायेंगे  ओर  तब  उसे  बतायेंगे  ।  हमने
 कहा  है  कि  यदि  वह  व्यक्ति  बैंक  का  ग्र।हक  हो  और  वह  2500  रुपये  तक  की  राशि  का  बाह्य  चेक  प्रस्तुत
 करता  है  तो  उसका  भुगतान  कांउटर  पर  ही  किया

 क्री  राम  सिह  यादव  :  पिछले  वर्ष  तो  ऐसा  नहीं  इसे  इस  वर्ष  से  ही  लागू  किया  गया

 )

 शो  एश्आर्डो  फंलोरो  :  मैं  अभी  अपनी  बात  पूरी  करूगा  ।  यदि  बाह्य  चेक  2500  रुपये  की
 राशि  से  अधिक  हो  तो  उसका  भुगतान  चौदह  दिन  के  अन्दर  किया  जाना  यदि  बैंक  चोदह  दिन

 से  अधिक  समय  लगाता  है  तो  बेंक  ग्राहक  को  व्याज  देगा  जोकि  उसके  बचत  खाते  में  क्रडिट  कर  दिया
 जाएगा  ।  हमने  केवल  इतना  ही  नहीं  किया  है  बल्कि  हमने  बैंकों  से  इन  नियमों  को  प्रमुखता  के  आधार
 पर  बैंक  में  दर्शाने  क ेलिए  कहा  है  ताकि  ग्राहकों  को  इन  निथमों  की  जानकारी  हो  सके  !

 ये  अनुद्देश  जारी  किए  गए  हैं  और  इस  अनुदेशों  को  बेंकों  की  प्रत्येक  शाखा  में  दर्शाया  जाएगा  ।
 यदि  कोई  विशेष  शिकायत  हो  तो  उसकी  जांच  की  जा  सकती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  ऋण

 +  692.  चोधरी  अख्तर  हुसेम  :  क्‍या  विक्त  संक्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  कितने  युवाओं  को  प्रति-युवा
 25  हजार  रुपये  का  ऋण  प्रदान  किया  गया

 उनमें  से  कितने  प्रतिशत  युवाओं  को  इस  योजना  के  माध्यम  से  रोजगार  प्राप्त  हुआ

 कया  उक्त  ऋण  प्रदान  करने  के  मामले  में  बैंक  अधिकारियों  द्वारा  भारी  घनराशि  की
 कटौती  किए  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्पवाही  की  है  ?
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 कित्त  मंत्रालय में  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ४  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  रख  दिया  गय  ।

 विवरण

 वैर्ष  1983-84  में  प्रारम्भ  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजनों  के

 अन्तगंत  प्रारम्भ  में  किसी  व्यक्ति  की  25,000/-  रुपये  की  अधिकतम  ऋण॑-राशि  मंज्र  की  जा  संकती
 वर्ष  1986-87  से  योजना  के  अन्तर्गत  अधिकतम  देय  ऋण-राशि  में  संशोधन  किया  गया  और

 औद्योगिक  धन्धों  के  लिए  बह  राशि  35,000/-  सेवा  सम्बन्धी  घन्धों  के  लिए  25,000/-  रुपये

 तथा  ब्यापारिक  घन्धों  के  लिए  15,000/-  रुपए  निर्धारित  कर  दी  गई  ।  उपलब्ध  सूचना  के

 [1983-84  से  1987-88  तक॑  कौ  अवधि  के  दौरान  उत्तेर  प्रदेश  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  1.35  लाख

 हिताधिकारियों  को  241.02  करोड़  रुपये  के  ऋणਂ  मंजूर  किए

 भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रश्न  में  पूछे  मए  ढंग  से  सूचना:उपलब्ध  नहीं

 है  ।  गिरि  विकास  अध्ययन  लखनऊ  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  चुने  गए  पांच  जिलों  में  छिए
 गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  शिक्षित  बेरोजगार  की  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्त
 स्थापित  इकाइयों  से  औसतन  प्रति  इकाई  1.75  ब्यक्तियों  को  पूर्णकालिक  रोजगार  मिला  है  ।

 और  ऋण  मंजूर  करने  में  बेंक  अधिकारियों  के  किसी  भी  कथिल  की
 शिकायत  की  जांच  की  जाती  है  और  प्रत्येक  मामले  यथोचित  कारंवाई  की  जाती

 जोधरो  अख्तर  हसन  :  अध्यक्ष  मेरा  तो  सिंफे  इसना  सवाल  है  कि  यह  जो  25  हुजीर
 रुपये  का  लोन  पढ़े-लिखे  बेरोजगार  लेड़कों  को  दिया  जा  रहा  है  वह  कितने  लड़कों  को  दिया  है  और

 लड़कों  को  नहीं  दिया  है  ?  किस  नाम  से  किसको  दिया  ?  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाबਂ  में  बहुँते
 कुछ  बता  दिया  है  ।  यह  बढ़ा  गम्भीर  सवाल  है  ।  जो  लड़के  बेकार  और  बेरोजगार  फिरते  हैं

 2 मां-बाप  जब  उनको  यह  कहते  हैं  कि  बेकार  फिर  रहे  वे  या  तो  खुदकशी  कर  लेते  हैं  या  फिं

 या  डकंती  करते  हैं  ।  मेरा  सीधा  सवाल  है  कि  यह  25  हज़ार  रुपये  क्रा  लोन  कितने  लड़कीं  को  दिया

 गया  ?  इसके  बारे  में  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  हैं  ?

 ]

 श्री  एडआर्डो  फंलोरो  :  मेरे  पांस  इस  समय  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इस  विशेष

 योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  राशि को  से  वर्ष  में  के  दौरान  AMT को  करोड़  रुपये  का  ऋण मंजूर
 किया  गया  था  और  इस  राशि  को  उत्तर  प्रदेश  में  युवकों के  लाख  लोग्रो  को

 दिया  गया  है  ।  मैं  यह  कहना

 घाहूंगा  कि  हम  ऋण  को  इस  विशेष  सुविधा  को  युवकों  के  लाभ  के  लिए  देना  चाहते  हैं  ।

 हमने  बैंकों  को  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  देने  वाले  अभियान  को  तीव  करने  का  अनुदेश  दिया  है

 ताकि हर व्यक्ति यह जान सके कि इस योजना विशेष का ल्लाभ उठाने के लिए किसी ब््ौलिये को लाने को आवश्यकता नहीं है ।
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 चौधरी  अस्शर  हसन  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  तो  मिला  जुला  जवाब  दे  ढिया  मेरा

 सवाल  तो  लड़कों  से  सम्बन्धित  था और  25  हजार  रुपए  का  था  ।  उन्होंने  बताया  वर्ष  1983-84

 में  प्रारम्भ  में  की  गई  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  प्रारम्भ  में  किसी

 व्यक्ति  को  25  हजार  रुपए  की  अधिकतम  ऋण-रांशि  मंजूर  की  जा  सकती  थी  ।  वर्ष  1986-87  से

 योजना  के  अन्तगंत  अधिकतम  देय  ऋण-राशि  में  संशोधन  किया  गया  और  औद्योगिक  घन्धों  के  लिए  यह

 राशि  35  हजार  सेवा  सम्बन्धी  धन्धों  के  लिए  25  हजार  रुपए  और  व्यापारिक  धन्धों  के  लिए

 15  हजार  रुपए  निर्धारित  कर  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  समझते  हैं  कि  जो  उन्होंने  दिया  वे  भी  किसी  के  लड़के  ही  हैं  ।

 चोधरो  अख्तर  हसन  :  मेरा  दूसरा  सवाल  यह  बैंक  के  कमंचारी  सरकार  को  भी  खा  गए  और

 पब्लिक  को  भी  खा  गए  ।  इस  बारे  में  आप  कोई  कमेटी  बेठाएं  तो  उनसे  पूछताछ  भी  कर  लें  ।  मन्त्री  जी
 से  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  कितने  भ्रष्ट  आफिसरों  के  खिलाफ  कारंवाई  की  है  या  की  जा  रही
 है  ।  बहां  लाकर  कैसे  खड़ा  करें  कि  इनको  लोन  दिया  है  और  इनको  नहीं  दिया  इनको  पैसा  नहीं
 दिया  इनको  दिया  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  बारे  में  आप  कोई  कमेटी

 बनाने  जा  रहे  हैं  जिससे  हम  वहां  से  यह  मालूमात  करें  और  उनको  लोन  दिला  दें  और  इस  भ्रष्टाचार  में

 कमी  हो  जाए  ।

 ]

 भरी  एडआर्डो  फैलोरो  :  सरकार  का  सभी  बेंकों  कें  लिए  राज्य  स्तर  पर  सलाहकार
 समिति  बनाने  का  विचार  है  और  सलाहकार  समिति  मुख्यतः  निजी  क्षेत्र  के  अन्त्गंत  गरीबी-विरोधी

 स्व-रोजगार  योजना  और  इसी  प्रकांर  की  वोजनाओं  जेसी  क्षमाजोन्मुखी  मोजनाओं  के
 क्रियास्ययन  की  जांच  इस  समित्ति  इसका  गठन  होते  सांसदों  को  भी  शामिल  किया

 जाएगा  ।

 ]

 विरधारी  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  सेल्फ  एम्पलायमेंट  की  स्कीम  राजीब  गांधी  जी  ने
 बनाई  गरीब  लोगों  क  उत्थान  के  लिए  और  उनको  अपने  पांव  पर  खड़ा  करने  के  लिए  ।  लेकिन  फाइनेन्स
 मिनिस्टर  और  स्टेट  फाइनेन्स  मिनिस्टर  ने  इसको  व्यापारियों  के  लड़कों  के  लिए  बना  दिया  सिप
 व्यापारियों  के  लड़कों  को  ब्याज  कमाने  के  लिए  35  हजार  रुपया  सेलफ  रोजगार  के  लिए दे  देते  हैं
 बैंकों  के  जो  अधिकारी  वे  उनसे  पैसा  खा  उनको  संल्‍्फ  एम्पलायमेंट  के  लिए  दे  देते  लेकिन
 वे  कोई  कारखाना  नहीं  खोलते  हैं  और  न  कोई  काम  ही  करते  हैं  ।  लोन  गरीब  को  नहीं  मिलत
 है  और  उन  लोगों  को  ब्याज  कमाने  के  लिए  सारा  पैसा  दे  देते  क्या  आप  इस  सम्बन्ध  में  जानकाएं

 अब  तक  कितना  सेल्फ  एम्पलायमेंट  के  लिए  रुपया  दिया  गया  कितने  लोगों  ने  कारखार
 खोले  हैं  ओर  कितने  लोग  ऐसे  जिन्होंने  कोई  भी  काम  नहीं  किया  है  ?  ये  लोग  केवल  शोषण  कर  रा

 हैं  इस  पैसे  के जरिए  से  ।  आप  यह  भी  ऐसी  और  एस०  टी०  व  दूसरी  जातियों  बेकवर्ड  क्लास
 लोगों  को  बरसों  तक  लोन  नहीं  मिलता  है  और  इसका  परसेंटेज  कितना  है  ?
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 श्री  एडुआर्डो  कोई  भी  व्यक्ति  जो  सबसे  निचले  स्तर  पर  कार्य  करता  रहा  है  वह
 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  शुरू  की  गई  और  जिसे  अब  वतंमान  प्रधान  मंत्री  श्री
 राजीव  गांधी  द्वारा  जारी  रखा  जा  रहा  उस  योजना के  बारे  में  जानता  प्रधान  मंत्री  बहुत  ही
 शील  हैं  और  वह  कमजोर  वर्गों  के  हितों  को  पूरी  तरह  से  अपने  हृदय  में  रखते  हैं  ।  इस  योजना  में  बहुत
 से  गरीब  वर्गों  को  लाभ  हुआ  है  और  हम  इस  दिशा  में  प्रयास  कर  रहे  हम  इस  सम्बन्ध  में  माननीय
 सदस्यों  का  भी  सहयोग  चाहते  हैं  ।

 क्री  गिरधारों  लाल  व्याख  :  कितने  गरीब  लोगों  को  लोन  नहीं  दिया  उसका  प सेंटेज  तो
 बताइए  ।  )

 शी  एड्माडों  फंलोरो  :  किसो  विशेष  मामले  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 शी  गिरधारोी  साल  व्यास  :  अध्यक्ष  हमें  आपका  प्रोटेक्शन  चाहिए  ।  गरीब  आदमियों
 को  लोन  नहीं  मिलता  है  और  मंत्री  जी  कोई  ध्यान  नहीं  करते  बड़े  लोगों  को  लोन  दिला  दिया  है  ।
 गरीब  लोगों  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 ]

 डा०  कृपासिस्थु  भोई  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  कुछ  स्पध्ठीकरण  चाहता  मैं  थ ेमन  से  दिए  गए
 और  ठण्डे  दिमाग  से  न  दिए  गए  उत्तर  से  स्रंतुष्ट  नहीं  हूं  ।  क्योंकि  दो  तीन  वर्ष  पहले  संसद  सदस्यों  की
 डी०  आर०  डी०  ए०  वित्तीय  योजना  की  जिला  समितियों  से उनकी  भूमिका  हुआ  करती  थी  ।  लेकिन
 बेकिंग  विभाग  ने  किन  परिस्थितियों  में  उस  भूमिका  को  समाप्त  कर  दिया  है  ?

 माननीय  सदस्य  अब  दुखी  हैं  ।  व ेइस  बात  से  नाराज  और  दुखी  हैं  कि  वास्तविक  लोगों  को  ऋण
 देने  में  जिला  स्तर  की  समितियों  में  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  में  संसद  सदस्य  को  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।
 क्योंकि  संसद  सदस्य  यहां  तक  कि  एक  व्यक्ति  के  लिए  इतना  भी  नहीं  कर  सकते  ।  उसको  बाद  में

 सताया  जाएगा  ।

 इसके  लिए  माननीय  मंत्री  ने  बजट  पर  अर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  बताया  था  कि  संसद  सदस्य
 निर्णय  लेने  की  प्रक्रियाओं  में  विशेषकर  बेकिंग  क्षेत्र  में  सक्रिय  भूमिका  जबकि  तीन  वर्ष  पहले
 यह  बात  सम्भव  थी  ओर  अब  किसने  इसको  समाप्त  किया  है  ?

 की  एड्आर्डो  फेलोरो  :  किसी  भी  समय  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  थी  कि  संसद  सदस्य  यह  निर्णय
 लेंगे  कि किसको  ऋण  मिलना  चाहिए  और  किसको  नहींਂ  ऐसी  कोई  समिति  नहीं  थी  ।
 सरकार  ने  कभी  भी  ऐसी  समिति  नहीं  बनाई  है  और  सरकार  ऐसी  समितियां  बनाना  भी  नहीं
 चाहती  जिसमें  कि  संसद  सदस्य  यह  निर्णय  लें  कि  किसको  ऋण  मिलना  चाहिए  ।  यह  क्कों  का  कार  है
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 और  वे  ही  इसे  करेंगे  ।  लेकिन  संसद  सदस्यों  का  परामर्श  और  उनके  द्वारा  निरीक्षण  किए  जामे  का

 किया  जाएगा  और  इसीलिए  हमस  अब्र  इन  समितियों  का  गठन  कर  रहे  हैं

 cy  ।  मैभक्षा  महोदय  :  आपको  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।  बंठ  जाइये  ।  क्राप्र  मेरी  अनुमति  के  बिना
 RT  नहीं  खेल  सकते  ।

 कुछ  सासभोथ  सदस्य  :  हम  इस  विषय  पर  आधे  घण्टे  की  चर्चा  कराना  चाहते
 व  3

 हि
 अध्यक्ष  महोदय  आप  इस  पर  कई  बार  चर्चा  कर  चुके  हैं  ।

 अगला  प्रश्न  ।  श्री  बी  ०  शोभनाद्रीश्वर  राव  ।

 vi  आंध्म  कक्केश  से  दंगों  के  बौषान  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठामों  को  हुई
 क्षति  के  दावों  का  निपटान

 *+695.  श्री  बो०  शोभनाव्रोश्वर  राब  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ree)  1988  के  अन्तिम  सप्ताह  में  आंध्र  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  दंगों/उपद्रवों  में  कुल
 कितने  बीमाशुदा  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान  क्षतिग्रस्त

 4...  छ़नुम्रानित  क्षति  का  ब्योरा  क्या
 3"  Mee

 +  “'  कितने  मामलों'में  क्षबों  का  क्िपिटात  कर  दिया  बया

 क्‍या  सरकार  ने  बीमा  कम्पनियों  को  बिना  अधिक  विलम्ब  किए  दावों  का  निपटान  करने  के
 निर्देश  दिए  और

 _%  ,  ($)  »यश्नि  आरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  से  (४)
 एक  विवरंण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 व्रिवरय

 से  आन्ध्र  प्रदेश  में  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  की  चार  सहायक  कम्पनियों  को
 अब  तंक  सूचित  किएं  गए  दंगों  सम्बन्धी  दावों  की  कुल  संख्या  1382  इन  दावों  में  वाणिज्यिक
 प्रतिष्ठानों  तथा  दुकानों  और  क्षतिग्रस्त  वाहनों  सम्बन्धी  दावे  समेत  अलग-अलग  व्यक्तियों  के  दावे  भी
 शामिल  साधारण  बीमा  से  प्राप्त  नवीतलम  रिफ्र्ट  अनुसार  ब्रीमा  निगम  की
 बेर  सहायक  कम्पनियों  न ेमब  9.96  करोड़  रुपए  राखि  के  1137  द्वावों  का  कर
 दिया

 और  (3)  ओआानधफ्न  प्रदेश  में  दंगों  से  उल्पल्न  वाद्यों  का  श्लीक्न  निपटान  करने  के  लिए  सरकार

 से  ब्रनुद्ेश  प्रात  होने  साधारण  बीमा  उद़्फ़ोम  ने  इन  इात्रों  के  सम्बन्ध  में  कारंगाई  करने  के  लिए

 विभिज्त  निमाम़तें  की  मेसे  नियमित  एफ०  आई०  आर०/पुलिम्त  रिप्रोटं/फायर  ब्रिगेड  रिपोर्ट  के  एवज
 में  क़िब्ना  ब्रप्निक्रारियों  के  फ्रप्मण:पत्र.  को  स्वीकार  आर्‌०.सी०  पुस्तिका के  खो  जाने  पर  और

 ५१



 1  1911  मौखिक  उत्तर

 आर०  सी०  पुस्तिका  की  दूसरी  प्रतिलिपि  फ्राप्त  करने  में
 होने  क्यल्ली  देरी  के  मामले  में  क्षेत्रीय  परिवहन

 प्राधिकारियों  के  रिकार्डों  के  उद्धरणों  को  स्वीकार  जिन  मामलों  में  लेखा  पुस्तिकाएं  उपलब्ध  नहीं
 उनमें  जिला  प्राधिकारियों  द्वारा  वाणिज्यिक  कर  रिटन्‌/क्षति  प्रमाण-पत्र  जैसे  स्रोतों  के  साक्ष्य  को

 स्वीकार  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  के  वित्तीय  प्राधिकार  को  एक  स्तर  तक  आगे  तक  ताकि  वे  उस
 स्तर  तक  दावों  का  शीघ्र  निपटान  कर  सके  आदि  ।  उपर्युक्त  रियायतों  के  सर्वेक्षकों  को  अनुदेश
 दिए  गए  हैं  कि  वे  दावों  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  एक  निश्चित  समयावधि  में  प्रस्तुत  जिससे  कि  दावों

 के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कारंवाई  करने  में  सुविधा  हो  सके  ।

 श्री  वी०  शोभनाद्रीश्वर  राब  :  मैं  घ्तानत्रीय  मंत्री  से  उन  दंगा  पीड़ितों  के  दावों  के
 निपटान  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  जिनकी  1988  के  अन्तिम  सप्ताह  के  दौरान  हुए  उ  पद्रवों
 के  दौरान  सम्पत्तियां  क्षतिग्रस्त  हो  गई  यह  क्षति  अभूतपूर्व  थी  ।  यह  कुल  क्षति  दिल्ली  में  दंगों  के
 दौरान  हुई  क्षति  से  कहीं  अधिक  कुल  1382  दावे  थे  और  अब  तक  केवल  1137  दावों  का
 निपटान  किया  गया  अभी  भरी  250  से  अधिक  द्वाबों  का  निपठान  किया  जाना  है  और  लबकि  34
 अथवा  लगभवा  4  महीने  से  अधिक  समय  बीत  गया  है  ।

 मैं  आंपकेਂ  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  और  देरी  किए  बिनां
 इन  दावों  को  निपटाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  अनुदेश  दिए  गए  हैं  क्योंकि  जब  तक  दावों  का  निपटाब  नहीं
 किया  जाता  कोई  भी  अपने  अर्धधक  कायंकलाप  फिद  से  शुरू  नहीं  कर  सकता  |  हमारे  नोटिस  में  यह
 बातै  आई  है  कि  कुछ  वाणिज्यक  प्रतिष्ठानों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  हुआ  है  कि  जबकि  5  खाख  रुपण

 उनके  क्षेत्रीय  अधिकारियों  न ेउससे  अधिक  धनराधि  के  लिए  बीमा  कराया  है  और  उसकी  वजह  से
 और  कुछ  तकनीकी  अड़चन  के  कारण  वे  बहुत  अधिक  समय  ले  रहे  यह  किसी  पार्टी  का  दोष  नहीं
 है  यह  क्षेत्रीय  अधिकारियों  का  दोष

 मैं  अपने  माननीय  मंत्री  से  यह  जानेंना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  और  आगे  समय  गंवाए  बिना
 इन  सभी  दावों  को  निपटाने  के  लिए  तत्काल  अनुदेश  जारी  करेगी  ।

 भरी  एडआर्डो  फंलोरो  :  हमने  इन  दावों  को  बहुत  ही  तेजी  से  निपटाोने  के  लिए  पहले  ही  अनुदेश
 जारी  कर  दिए  हैं  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  अर्थात्‌  इन  सभी  दावों  को  निपटाने  के  लिए  हमने  कई  छूट
 और  विभिन्‍न  रियायतें  दी  हैं  जेसे  नियमित  एफ०  आई०  आर०/पुलिस  रिपोर्ट/फायर  ब्रिगेड  के  एवज
 में  जिला  अधिकारियों  के  प्रमाण-पत्र  को  स्वीकार  आर०  सी०  पुस्तिका  के  खो  जानें  पर  और  आर०
 सी०  पुस्तिका  की  दूसरी  प्रतिलिपि  प्राप्त  करने  में  होने  वाली  देरी  के  मामले  में  क्षेत्रीय  परिवहन
 कारियों  के  रिकार्डों  के  उद्धरणों  को  स्वीकार  करना  आदि  ।  बड़े  दावों  को  निपटाने  के  लिए  कई
 रियायतें  दी  गई  हैं  ।  हमारी  धारणा  उनको  तेजी  में  निपटाने  की  है  ।

 श्री  थो०  शोभलाहद्वोश्दर  राव  :  उन्होंने  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  को  भिषटाने  के  बारे  में
 अन्य  बातों  का  उत्तर  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  होता है  ।
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 भूमियत  लल  स्तर  का  नोचे  जाना

 *676.  डा०  दिग्विजय  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूमिगत  जल  का  स्तर  नीचे  जा  रहा

 यदि  तो  राज्यवार  कुल  कृषि  क्षेत्र  का  कितने  प्रतिशत  भाग  प्रभावित

 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाने  का  विचार  है  कि  किसी  क्षेत्र  विशेष  में
 कितने  कुएं  हों  और  उनमें  से  कितना  पानी  निकाला  जा  सकता  और

 भूमिगत  जल  स्तर  ऊपर  उठाने  के  लिए  क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किए  गए  हैं  ?

 विधि  और  स्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाध्तम  मंत्रो  बो०  :  ओर  भूजल
 स्तरों  में  गिरावट  केवल  कुछ  स्थानीय  भू-खण्डों  में  पाई  गई  क्षेत्र  का  निर्धारण  नहीं  किया

 गया  है  ।

 भूजल  विकास  के  बैज्ञानिक  विनियमन  हेतु  एक  विधेयकਂ  राज्यों  को  उपयुक्त
 विधान  लागू  करने  के  वास्ते  परिचालित  किया  गया  है  ।

 भूजल  भष्डारण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  उपायों  में  भूमि  तथा  जल
 प्रबन्ध  और  कृत्रिम  पुनर्भरण  परियोजनाएं  शामिल

 ऋण  भीति  को  उदार  बनाता

 +677.  श्री  प्रकाश
 थ्री  जो०  भूषति  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ढ़  दर

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28  2989  के  टाइम्सਂ  में  आर०
 बी०  लिबरलाइजेज  क्रेडिट  पालिसीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  नीति  का  ऋण  और  जमा  राशि  के  अनुपात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है
 और  इस  नीति  से  जनता  को  किस  प्रकार  फायदा  होगा  ?

 दिस  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  से
 दिनांक  28  1989  को  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  का  सम्बन्ध  भारतीय  रिजरवं  बैंक
 द्वारा  27  1939  को  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  पहले  छः  महीने  की  अवधि  के  लिए
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 जज  —  जज--++पैपपपयए

 घोषित  ऋण  नीति  से  इस  नीति  की  प्रमुख  विशेषताएं  निम्नानुसार  हैं  :--

 दिनांक  |  1989  से  नकद  प्रारक्षित  निधि  अनुपात को  एक  समान  करके

 सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  सम्पूर्ण  निवल  मांग  और  आवधिक  देनदारियों

 का  15  प्रतिशत  कर  दिया  जाएगा  ।

 46  से  90  दिनों  तक  की  सावधि  जमाराशियों  की  ब्याज  दरों  को  4  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  6  प्रतिशत  वार्षिक  कर  दिया  गया  है  ।

 पंजाब  में  गेहूं  के  स्‍्टाक  के  बदले  प्रसंस्करण  एककों/मिलों  के  लिए  बेंक  अग्रिमों  के
 सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मारजिन  30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  45  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।

 182  दिवसीय  राजकोषीय  हुंडियों  के  बदले  पुनवित्त  की  ब्याज  दर  10.25  प्रतिशत
 से  बढ़ाकर  10.75  प्रतिशत  वाधिक  कर  दी  गयी  है  ।

 किसी  अकेले  प्रतिष्ठान
 हक

 किसी  व्यावसायिक  समूह  की  आरक्षितता  सीमाओं  को
 बैंक  की  पूंजीगत  रकमों  के  क्रमशः  25  प्रतिशत  अथवा  50  प्रतिशत  तक  निधारित

 कर  दिया  गया

 अन्तर  बेंक  मांग  मुद्रा  बाजार  की  ब्याज  दर  की  अधिकतम  सीमा  को  ।  1989  से

 समाप्त  कर  दिया

 पोर्टफोलियो  प्रबन्ध  के  वास्ते  एक  वर्ष  की  न्यूनतम  रोधक  अवधि

 निर्धारित  की  गई  है  ।

 जमाराशियों  और  वाणिज्यिक  पत्रों  के  सर्टिफिकेट  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 29  1989  से  बेंकों  को  1987  के  दौरान  निर्यात  ऋणों  के  मासिक  औसत  के
 आधार  पर  निर्यात  पुनवित्त  प्रदान  किया  जाएगा  ।

 2.  1989-90  की  पहली  छमाही  के  वास्ते  ऋण  नीति  में  घोषित  उपायों  का  प्रयोजन
 रूप  से  नकदी  में  वृद्धि  का  विनियमन  करना  ओर  आवश्यकता  पर  आधारित  ऋण  की
 उपलब्धता  सुनिश्चित  नकद  प्रारक्षित  निधि  अनुपात  को  और  युक्‍्तियुक्त  बनाना
 तथा  बैंकिंग  परिचालनों  में  अधिक  लचीलापन  एवं  कार्यकुशलता  लाने  के  वास्ते  नए  लिखत

 मेंट जारीकरना  है  ।

 आयकर  विभाग  हारा  सम्पक्तियों  का  अजंन

 +680.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  विक्ष  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  विभाग  द्वारा  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरांन  मद्रास  और  अन्य  शहरों  में  अजित  अचल

 सम्पत्ति  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इसमें  से  कितनी  सम्पत्तियां  नीलाम  की  गईं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्वे  विभ्ान  में  राज्य  मंत्री  एं०  के०  :  ऑबेकर

 1961  के  अध्याय  के  उपबन्धों  के  अध्यधीन  वियत  दो  वर्षों  अर्थात्‌  दिनांक  1-4-1987  से

 31-3-1989  की  अवधि  के  दौरान  कुल  218  सम्पत्तियां  खरीदी  गई  जिनमें  कुल  मिलाकर  74.96

 करोड़  रुपये  का  प्रत्यक्ष  प्रतिफल  अन्तग्रंस्त  इनका  ब्यौरा  सदन-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 दिनांक  1-4-1987  से  31-3-1989  की  इसी  अवधि  के  दौरान  94  सम्पत्तियों  को

 सावंजनिक  नीलामी  में  बेचा  गया  ।

 विवरण

 अधिकार  आयकर  1961  के  अध्याय  XX-1  के

 के  उपबरन्धी  के  अध्यधोन  आयकर  विभाग  द्वारा  खरीदी  गई  अचल  सम्पत्तियों
 का  नगर-वार  ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 स्थान  घारा  269  प  के  अन्तग्रंस्त  प्रत्यक्ष

 अध्यधीन  पारित  किए  प्रतिफल
 |

 गए  खरीद  आदेशों  की
 संख्या

 _  हट  ्  _ट्ट््घापपपत/षभपिपयप/ः  फऋ॒ऋऋख्खफ्<ऊ/ऋऊऋऊ_ञ_झ_॒

 मद्रास
 23  6,33,52,578  रु०

 दिल्ली  55  17,31,96,023  रु०

 कलकैत्ता
 17  11,03,63,154  रु०

 बम्बई
 82  29,28,69,498  रु०

 बंगलौर
 31  8,83,30,105  रु०

 अहमदाबाद
 9  2,14,89,088  रु०

 .,  218  74,96,00,446  रु०

 ee  _  रे  ईंट  प्पपभपपपिपमपमभ/धभपपतपतत6ततण

 अनिवासो  भारतीयों  द्वारा  भूमि  को  खरोद

 +682.  भरी  राम  बहादुर  सिंह  : क्या  विस  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  भारत  में  भूमि  खरीदने  के  लिए  कोई  अनुमति  लेने  की

 आवश्यकता

 यदि  तो  क्या  कतिपय  अनिवासी  भारतीयों  ने  भारत  में  भूमि  खरीदने  हेतु  अनुमति
 मांगी
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 fer)  क्या  जम्मू  और  काश्मीर  में  भूमि  खरीदने  हेतु  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  अनुमति  अस्वीकार
 कर  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :
 मौजूदा

 नीति  के  अन्तगंत  भू-गृहादि  परिसम्पत्तियों  और  भूमि  पर  आधारित  कायंकलापों  में  पूंजी  निवेश  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 अनिवासी  भारतीयों  भारतीय  रिजवं  बैक  का  अनुमोदन  वास्तविक  निजी
 उपयोग  के  लिए  रिहायशी  सम्पत्ति  का  अर्जन  करने  और  ऐसे  अनुमोदित  कार्यकलापों  को  कार्यान्वित  करने
 के  जो  उपर्युक्त  पैरा  1  में  उल्लिखित  श्रेणी  में  नहीं  वाणिज्यिक  सम्पत्ति  अजित  करने  को

 अनुमति  दी  जाती  जो  अनिवासी  भारतीय  नागरिक  उन्हें  निजी  उपयोग  के  लिए
 यशी  सम्पत्ति  अजित  करने  के  लिए  अनुमोदन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 से  उपर्युक्त  पैरा  1  को  देखते  ऐसी  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 घन  सम्बन्धी  अधिकतम  सोमा

 *684.  684.  क्रो  राज  पूजन  पढेल  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  समान  घन  की  अधिकतम  सीमा  तय  करने  पर
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कथ  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 विस  मंत्रालय  में  आजिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो

 नहीं  ।

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अलपान  विभाग  के  कर्मचारियों  के  वेतनमान

 +  685.  ओर  सानबेन्द्र  सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  विभागीय  कैंटीनों  और  टिफिन  रूम्स  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों
 के  वेतनमानों  में  असमानता  के  बारे  में  उनके  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  इन  असमानताओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की

 क्‍या  विभागीय  रेलवे  कंटीन  में  कार्यरत  तथा  रेलवे  स्टेशनों  पर  कार्यरत्र
 विक्रेताओं  की  श्रेणी  में  आते  और
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 वादे  तो  रेंलवेਂ  स्टेशेनीं परे  कोर्ये  करने  वालें  की  की  श्रैणी  में  न
 रखने  के  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  खान-पोर्ने  विभाग  के  नियमित  कंमंचारियों

 से  ब्रेशैसमातों  में  के  में  कोई  विशिष्ट  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
 ४.  प्ररन॑  नहीं  उठता  ।

 और  रेलों  ने  स्टेशनों  पर  स्थापित  अपनी  विभागीय  यूनिटों  में  कमीशन
 पर  काम  करने  वालें  वडर  लगा  रखे  उन्हें  उनकी  बिक्री  के  आधारं  पर  क  मीशन  दिया  जाता  वे

 हैं  अध्ये  प्रदेश  और  ग्जरात  में  नर्भंदा  नदो  पर  परिकोजनाएं

 +687.  ओ  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्‍या  ख़ल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  नमंदा  नदी  पर  कितनी  सिंचाई  और  पनबिजली  परियोजनाएं
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 इस  समय  कितनी  परियोजनाओं  का  निर्माण  किया  जा  रहा  और

 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  सरंकारीं  ने  नेंदीं  धीट़ी  पंस्योमिकिंमी  को  निर्माण  कार्य  पूरा
 करने-क्रेनकए  क्या  लक्ष्य  निश्ीरित  किए:हैं-?

 विधि  और  स्याय  संत्रो  तथा  जल  संसाधन  मंदी  थो०  :  मंभेदा  नदी  परे
 सात  मध्य  प्रदेश  तथा  गज  रते  में  पर  विचार  किया  गया  जिसमें  से  केवल

 एक  जल-विद्युत  फ़रियोजना  है

 3  बहुद्देश्यीय  परियोजनाएं  मध्य  प्रदेश  में  बारगी  तथा  नमंदा  सागर  और  गुजरात
 में  सरदार  सरोवर

 नमंदा  सागर  तथा  सरदार  सरोबर  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  पूरा  होने  की  संभावित
 तारीखें क्रशः  1995,  2006  तथा  2005  हैं  ।

 ॥॒  उड़ोसा  में  रेलवे  के  आरक्षण  कार्यालर्य

 ]

 आओभती  जयम्ती  पटनावक  :  क्या  रेल  मंत्री  कह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  क्नि-किन  नगरों  में  रेलवे  स्टेशनों  के  अतिरिक्त  शहरी  क्षेत्रों  में  रेलवे  आरक्षण
 कॉर्योर्लथि  खोले  गेएं

 उपरोक्त  नगरों  में  कितने  रेलवे  आरक्षण  कार्यालय  लें  गएं
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 क्या  झड़कार  वे  ओप्तरी  कटकृ  स्थित  रेल़ब्रे  सिटी  बन्द  कर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  >

 क्‍या  सरकार  इस  रेलवे  आरक्षप्त  क्रार्काय  को/पुमः  खरेल्लने  पर  ब्रिचारः

 रेल  मंत्रालय  में  उप्र  मंत्रो  सहाबोर  :  fF)  और  राउरकेसा  और  धुरी  में  एक

 टिफ़ट  काउन्टर  बाला  रुक-एक  सिटी  कुकिंग  कार्यालय  तथा  कठक  में  एक  काउन्टर  वाली  सिटी

 दिया

 एजेंसी  ।
 सी  शुक्र

 हां  ।

 टिकटों  की  बिक्रौ  क॑म  थी  ।  ह

 ठेकेदार  द्वारा  परिचालित  सिटी  बुकिंग  एजेंसी  पहले  ही  खोल  दी  गयी  है  ।

 सोने  पर  नियंत्रण  हटाने  की  मांग
 क्र  तय

 2689.  श्री  आएकक  आरीएएल  :  क्‍या  जिक्ष  फंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  सरकछर  को  हाल  ही  में  एक  अखन  प्रएत्न,हुआ  है  उसमें  पर  अकार
 के

 नियन्त्रण  हटाने  की  मांग  की  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
 हि  स्

 सोने  पर  से  सभी  प्रकार  के  नियन्त्रण  हटाने  के  फलस्वरूप  कितनी  आय  होने  का

 अनुमान  है  ?  छा  का

 जिस  में  खजस्व  हें  एक्तय  ख्ंकी  सिरे  ध्ृराकि०  :  ओर

 सरकार  को  ऐसे  ज्ञापन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  जिनमें  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  को  वापस  लिए  जाने  की  मांग

 की  गई  है।इस  पहलू  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  दो  कायंकारी  दलों  क्य  क्रिया  एक

 के  अध्यक्ष  डा०  सी०  रंगराजन  थे  तथा  दूसरे  के  श्री  जे०  दत्ता  ।  दोनों  दलों  की  रिपोर्े  प्राप्त  हो  चुकी  हैं

 तथा  उनकी  जांच  कर  ली  गई  है  ।  अब  इसे  मंत्रियों  के  दल  की  सौंप  दिया  गया
 an  ह

 स्वर्ण  )  अधिनियम  कोई  राजस्व  अजित  करने  वाला  नद्हीं  अतः

 इस  अधिनियम  से  अथवा  इसके  आय  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वेराजल-राजकोट  रेल  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  दला  जाना

 +690.  भरी  मोहनभआई  प्रटेल  :  क्या  रेलमंत्री  यह  बताते की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 हू
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 क्‍या  वेरावल-राजकोट  रेल  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौराबया  है  और  यह  मामला  इस  समय  किस  स्थिति  में

 मंत्रालय  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  लंभालय  के  राज्य  संत्रो  माधव  राज  :  से  राजकोट-वेरावल  मी ०
 ला०  (185  कि०  को  68.14  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का
 प्रस्ताव  योजना  आयोग  को  स्वीकृति  के  लिए  भेजा  गया  था  ।  हाल  ही  आयोग  ने  बताया  है  कि  इस
 पर  आठवीं  योजना  में  विधार  किया  जायेगा  ।

 फेजाबाद-बम्थई  वो०  टी०  एक्सप्रेस  गाड़ी  सप्ताह  में  अधिक  बार  चलाने  की  सांग

 ]
 *693.  झरी  निर्मल  खत्रो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फंजाबाद-बम्बई  वी०  टी०  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  सप्ताह  में  एक  बार  चलाने  के  स्थान
 पर  तीन  बार  चलाये  जाने  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  अथवा  करने  का  विचार

 रेल  मंजालय  के  राज्य  संत्रो  साधव  राव  :  हां  ।

 फिलहाल  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  ।

 ग्र  नमंदा  योजना  को  लाभप्रदता

 +694.  डा०  जो०  जिजय  रफ़्मा  क्‍या  जल  संसाधन  शंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ©  क्या  नर्मदा  परियोजना  की  लाभप्रदता  के  बारे  में  एक  बार  पुनः  सुविख्यात  विशेषज्ञों  द्वारा
 आशंका  व्यक्त  की  गई  है  जंसाकि  दिनांक  27  1989  के  के  आफ  इण्डियाਂ  में
 प्लान  वायबिलिटी  डाउटेडਂ  शीर्षक  से  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  परियोजना  को  आर्थिक  रूप  से  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रो  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  से  समाचार
 पत्र  में  दी  गयी  शंकाएं  तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  हैं  ।  परियोजना  को  इसकी  तकनीकी-आथिक  व्यवहायंता
 स्थापित  करने  के  पश्चात्‌  1988  में  पहले  निर्बाधित  किया  जा  चुका
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 रेल  भाड़ा  बृढ्धि  का  निर्यात  पर  प्रभाव

 ]
 *543  झी  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  क्या  वबालजि्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 रेल  भाड़ा  दरों  में  बद्धि  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  निर्यात
 बाजार  में  भारतीय  वस्तुओं  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  क्‍या  सम्भावनाएं
 और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  रेल  भाड़े  में

 बुद्धि  का  निर्यात  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ?

 वाणिक्य  संत्रो  विभेश  :  ओर  देश  में  रेल  भाड़  में  होने  वाली  वृद्धि  का

 वस्तुओं  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  से  निर्यातों  की
 प्रतियोगिता  कम  हो  जाती  यह  सामान्यतः  विनिर्माता  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ।

 आल  इंडिया  कंरिज  एण्ड  बंगन  स्टाफ  धनवाद  को  भांगें

 6401.  आओ  रेजपद  दास  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मण्डल  रेल  पूर्वी  को  आल  इण्डिया  कैरिज  एण्ड  बैगन  स्टाफ
 धनबाद  मण्डल  का  20  1989  का  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उपरोक्त  ज्ञापन  में  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  मांगों  के  बारे  में  समझौता  करने  हेतु  रेलवे  प्रशासन  ने  क्या  कदम  उठाए  और

 अगर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  माधव  राब  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलम्न  है  जिसमें  मांगों  का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 इस  तरह  की  प्राप्त  शिकायतों  की  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जाती  है  और

 जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  उपयुक्त  कारेंवाई  की  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 मांगें

 1.  सवारी  और  माल  डिब्बा  कमंचारी  आन्दोलनों  के  दौरान  की  गयी  सभी  प्रकार  को
 कारंवाइयां  वापिस  लेना  ।
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 वादियों  की  अनियत्रित  म्रप्क्सई  त्ि़ममित की
 जाही  ह्रातहिए  तथा  टेरीकाट  की  वादियां

 सप्लाई  करने  के  लिए  कहा

 हालांकि  सवारी  और  माल  डिब्बा  विभाग  के  सम्बन्ध  में
 पुनरवर्गीकरण  पूरा  हो  गया  है

 लेकिन  इसे  देर  से  कार्यान्बित  किए  जाने  से  पहले  कुछ  कर्मचारी  सेबालिवृत्त  हो  चुके  थे  ।
 ऊत्हें  लाभ  चिए  जाने  चाहिए  और  ऐसे  मामलों  की  समीक्षा  की  जाए  ।

 कर्म  बरारियों  का  उनके  पदों  के  अनुसार  उपयोग  किया  जाए  |

 पर्दों  का  अभ्यपंण  रोका  जाना  चाहिए  ।

 कमंचारियों  की  सेवानिवृत्ति  के  तुरन्त  बाद  रिक्तियां  भरी  जानी  चाहिए  ।

 कर्मचारियों  से  डयूटी  रोस्टर  घण्टों  के  बाद  काम  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।

 रेलवे-बब्घार्टरों  का  पूर्णतया  प्राथमिकता  के  क्रपच्चार  पर  अक्‍बंदन  किम्रा  जाना  चाहिए  ऋर
 इस  तरूह  के  असक्रंटन  के  लिए-एक्  सखा  जाए  ।

 यार्डों  में  पर्माप्त  संरक्षा  उपाय  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  जिससे  कर्मचारियों  में  असन्तोष
 पैदा  हो  रहा  है  ।  सभी  संरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय
 किए  जायें  ।

 भाविष्य  राशि  का  संखलत्  ढीकऋ  नहीं  जहता  है  ।  ऋण  रियों  को  भविष्य
 निधि  प्रास  बुक  मुद्ैया  कराई  जानी  चएहिए  ।

 कर्मचारियों  का  अस्थायी  स्थानाश्त रण  तुस्न्त  बन्द  किया  ज़ासा  जाहिश  ।

 से
 कर्मचारियों  के

 विवि
 भ्त्ते  सल्येर्षारि  भत्त  कर  भुसतान  बहीं  किया

 जा  रहा  है  ।  यात्रा  भत्ते  तथा  समायोपरि  भत्ते  भुगतान  के  लिए  तत्काल  व्यवस्था  की
 जानी  चाहिए  ।

 कमंचारियों  को  अचानंक  धनबाद  से  कुमुडा  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाता  इसे  रोका
 जाना  भाहिए  ।

 ह

 सवारी  तथा  माल  डिब्म्रा  विभाग  को  कार्य  अक्कली  में  रे०  सु०:क्रल  के  कर्मचारियों  द्वारा
 हस्तक्षेप  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 कोटिवार  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  वार्तात्कप  छ्तर्मी  बतायी

 इलाहाबाद  में  रेल  पा  योजना

 6402.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  वर्ष  पहले  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  इलाहाबाद  जिले  में  रेल  के  सवारी  डिब्बे
 बनाने  की  फैक्टरी  सम्बन्धी  परियोजना  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  विचार  हेतु  पेश  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  यह  प्रस्ताव  अभी  तक  विचाराधीन
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इलाहाबाद  जिले  में  कोई  दूसरी  रेल  परियोजना  स्थापित  करने

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाधव  राज  :  हाँ  ।

 सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  पंजाब  में  कपूरथला  में  रेल  कीच
 फैक्टरी  स्थापित  करने  का  विनिश्चय  किया  था  ।

 से  रेल  परियोजनाएं  अन्य  महत्क्पूर्ण  कारकों  के  वित्तीय  और  आधिक  मूल्यांकन  एवं
 आकलन को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थापित  की  जाती  इलाहाबाद  जिले  में  किसी  रेल  परियोजना  को
 स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 व्यक्तिगत  बुघंटना  बोमां  सामाजिक  सुरक्षा  योजना

 6403.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  जित्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उप्क्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  निर्धन  परिवारों  के  लिए  किस  प्रकार

 चलाई  जा  रही  है  और  इन  परिवारों  को  क्या  सामाजिक  सुरक्षा  और  राहत  उपलब्ध  कराई  जाती

 इन  योजना  के  वर्तमान  ढांचे  में  राज्य  सरकारों  को  यदि  कोई  भूमिका  प्रदान  की  गई  तो

 वह  क्या

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यवार  कितने  निर्घन  परिवारों  को
 लाभ  पहुंचा  हैं  और  उन्हें  कितनी  धनराशि  दी  और

 क्या  सुन्दर  वन  क्षेत्र  के  निधन  व्यक्तियों  को  बाध  परियोजना  क्षेत्र  में  बाघों  द्वारा  मारे  जाने
 पर  इस  यौंजेना  के  अन्तगंत  कोई  राहत  नहीं  मिलतौ  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारंण  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो
 :

 और
 इस  योजना  के  अन्तगंत  18  से  60  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  ऐसे  सभी  लोग  आते  जिनकी  सभी

 स्रोतों  से कुल  पारिवारिक  आय  7200/-  रुपए  कर्षिक  से  अधिक  नहीं  है  ।  दुघंटना  के  कारण  मृत्यु  हो
 जाने  पर  गरीब  परिवार  के  अर्जक  मृत  सदस्य  के  आश्वितों  को  3000/-  रुपए  की  राशि  देय

 यह  योजना  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  तथा  इसकी  चार  तसहायक  अर्थात्‌  (1)
 नेशनल  इन्श्योरेंश  कंपनी  (2)  न्यू  इन्डिया  एश्योरेंश  कंपनी  (3)  ओरिएन्टल
 इन्शयोरेंश  कंपनी  लिमिटेड  तथा  (4)  यूनाइटिड  इण्डिया  इन्श्योरेंश  कंपनी  लिमिटेड  के  माध्यम  से  राज्य

 सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  के  सक्रिय  सहयोग  से  चलाई  जा  रही  राज्य  सरकारों  की  पूरी  जिम्मेवारी

 है  कि  वे  दावों  की  छानबीन  करें  और  उनका  निपटान  दावों  की  जांच-पड़  ताल  करने  और  स्कीम
 की  शर्तों  के  अनुसार  दावों  के  सम्बन्ध  में  अदायगीं  प्राधिक्ृत  करने  के  लिए  विनिर्दिष्ट  बीमा  कम्पनी  को
 अपनी  रिपौष्ट  देने  के  वास्ते  राज्य  सरकारें  सभी  जिलों  में  दावा  जांच  एवं  निपटान  अधिकारी  नियुक्त

 भव
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 *्णशि  *&*  * नगन्‍नेरचचचचक्ा्  नर  रच फफ्ू्ण्७््््््््णण्ञरंऊंक  कऊं  निहश  का  न  ा्् ्णो

 करती  दावा  प्रक्रियाओं  पर  निगरानी  रखने  के  राज्य  राज्य  जिला
 स्तर  और  ब्लाक  स्तर  पर  सलाहकार  समितियां  गठित  करती  जिसमें  राज्य  सरकार  के  विभिन्‍न
 अधिकारी  और  प्रत्येक  समिति  के  संयोजक  के  रूप  में  नामित  बीमा  कम्पनी  के  अधिकारी  शामिल

 होते  हैं  ।

 जनवरी  से  1988  तक  की  अवधि  के  दौरान  इस  योजना  के  अंतगगंत  लाभान्वित
 हुए  गरीब  परिवारों  की  संख्या  तथा  इन  गरीब  परिवारों  को  संवितरित  की  गई  धनराशि  के  संबंध  में

 सूचना  इस  प्रकार  है  :--
 .  —  जे

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  लाभान्वित  हुए  परिवारों  भुगतान  की  गई  राशि

 का  नाम  की  संदया

 1  2  3  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  1477  43.87

 2.  अरुणाचल प्र  देश  1  0.03

 3.  असम  42  1.26

 4.  बिहार  444  13.22

 5.  गोआ  80  2.40

 6.  गुजरात  209  6.27

 7.  हरियाणा  59  1.77

 8.  हिमाचल  प्रदेश  38  1.14

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  4  0.12

 10.  कर्नाटक  872  26.16

 11.  केरल  1327  39.79

 12.  मध्य  प्रदेश  518  15.54

 13.  महाराष्ट्र  302  9.06

 14.  मणिपुर  4  0.12

 15.  मेघालय  16  0.48

 16.  उड़ीसा  842  25.25

 17.  पंजाब  21  0.63

 18.  राजस्थान  128  3.84

 19.  तिक्किम  45  1.35
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 1  2  3  ।

 20.  तमिलनाडु  |  75  ||  224

 21.  त्रिपुरा  69  2.07

 22.  उत्तर  प्रदेश  325  9.75

 23.  पश्चिम  बंगाल  1043  31.23.

 24.  चंडीगढ़  1  0.03

 25.  दादरा  और  नगर  हवेली  30  0.90

 26.  दिल्‍ली  15  0.45

 27.  दमन  और  दीव  4  0.12

 28.  लक्षद्वीप  2  0.06

 29.  पांडिचेरी  142  4.26

 जोड़  :  8135  243.51

 सुन्दर
 वन  क्षेत्र  इस  योजना  के  अन्तर्गत  राहत  का  भुगतान  बाघों  द्वारा  मारे  गए  गरीब

 लोगों  को  किया  जाता  सिवाए  ऐसे  मामलों  के  जहां  पीड़ित  व्यक्ति  ने  बिना  बंध  प्रविष्टि  परमिट  के
 परियोजना  क्षेत्र  में  प्रवेश  किया  हो  ।

 उड़ोसा  में  सुबर्ण रेखा  परियोजना  के  विस्थापितों  का  पुनर्वास

 6404.  भरी  पोयूष  तिरकी  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुवर्ण रेखा  बहुउद्ं  श्यीय  परियोजना  के  कारण  विस्थापित  हुए  परिवारों  की  संख्या  कितनी
 और

 उनके  पुनर्वास  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और  (a)  उत्तर  के  लिए
 सामग्री  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।  “  ०

 गेम्र  सनसा  और  सगनस  में  भारतोय  स्टेट  बंक  को  शालायें  स्लेलना

 6406.  प्रो०  नारायण  चन्द  परांशर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  में  लाहोल  स्पीति  जिले  के  गेमूर  गांव  में  बैंक

 शाखा  खोलने  के  लिए  और  4  1988  में  मससा  और  सगनम  में  दो बैंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए
 भारतीय  स्टेट  बैंक  को  लाइसेंस  जारी  किए

 कर
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 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  अब  तक  अपनी  शाखायें  खोल  दी  यदि  तो  ये  शाखायें

 कोौत-कोतन  सी  तारीख  से  खोली  गई  अर

 यदि  तो  इन  शाखाओं  को  खोलने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इन्हें  कब  तक
 खोला  ?

 जिस  भंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एड्आर्डो  :  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  सृचित  किया  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  को  हिमाचल  प्रदेश  के  लमहौल  स्पीत्वि  जिले  के
 ग्रेमूर  केन्द्र  मे ंशाखा  खोलने  के  वास्ते  दिनांक  6  1987  को  और  मनसा  तथा  सगनम  में  शाखायें
 खोलने  के  लिए  दिनांक  4  1988  को  लाइसेंस  जारी  किए  गए  आधारभूत  सुविधायें  न  होने
 के  कारण  भांश्तीय  स्टेट  बैक  ने  इन  केन्द्रों  मे ंअभी  तक  शाखायें  नहीं  खोली  हैं  ।

 भव्राचलस  को  रेल  लाइन  से  जोड़ना

 6807.  भरी  सोड़े  रमेया  :  क्‍या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भद्राचलम  को  झेल  लाइन  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्क्मव

 यद्वि  तो  इस  पर  अनुमानतः  लागत  आएगी  और  इस  समय  इस  मामले  की

 क्या  स्थिति  और

 दस  सस्दस्ध  में  क्‍या  कदस  उठाए  जा  रहे

 रैल  मम्त्रालय  के  राज्य  भन्‍त्रो  साधवराव  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनें

 6408.  प्रो०  मधु  दष्डबते  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रेलवे  की  पूंजीगत  ढांचे  सम्बन्धी  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 नई रेल  लाइनों  के  निर्माण  की  परियोजनाओं  को  उन  रेल  लाइनों  के  निर्माण  के  अर्थक्षम  होने  तक  लाभांश

 भुगतान  से  छूट  दी  जानी  और

 यदि  तो  क्‍या  पिछड़े  क्षेत्रों  के विकास  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रेल  मंक्मलय  इस
 सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लेगा  ?

 रेल  मंत्राज़त  के  राज्ण  श्ंत्री  माधकराज  :  नहीं  ।

 अन  नद्मीं  उब्ता  ।

 दूंइला  और  दिल्‍ली  के  शौच  शट्ख  भाड़ो  चलाना

 6409.  भी  कंलाश  यादव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हद
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 क्यों  टूंडला जंक्शन  और  दिल्ली  के  बीच  एक  शटल  माड़ी  चलाने को  कौंई  प्रस्ताव
 और

 ॥

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  साधजरस्थ  :  नहीं  *

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  भू-अल

 6410.  श्री  मानक्‌  रास  सोडी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :  , oe  ।

 केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बोड़ं  ने  दिसम्बर  1988  से  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  भूमिगत
 जल  स्रोतों  का  पता  लगाने  हेतु  किन-किन  क्षीत्रों  में  खोज  कार्य  शुरू  किया

 बंस्तर  जिले  में  सामान्यतः  कित॑नौ  गहूराई  पर  जल  उपलब्ध

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  स्थानों  में  भूमिगत  जल  ख्रोतों  में  लॉह  अयस्क  के  तत्व  पाये
 ज॑ते  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कृष्भा  :  केद्धीय  भ्रजल  बोड़  ने
 वर्ष  1988-89  8-89  के  दोरान  बस्तर  जिले  के  दक्षिणी  भाग  के  लगभग  13,460  वर्ग  कि०  मी  क्षेत्र  में
 जल  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  किए  हैं  ।

 बस्तर  जिले  में  सामान्यतया  भूजल  की  गहराई  भू-स्तर  से  1  से  13  म्रीटर  तक  नीचे  है  ।

 )  और  भूजल  में  लोह  सान्द्रता  0.2  से  1.1  मि०  ग्रा०/लीटर  तक  राष्ट्रीय  पेयजल

 मिशन  के  अन्‍्तगंत  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  लोह  तत्वों  को  निकालने  के  500  स्रंयंक्ों  को  प्तिष्ठापित
 करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  25  लाख  रुपए  निमु  क्त  किए

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  प्रद्शोग  जले  बतके  अन्कृशों  का  रख-ककाय

 641  1.  झीमती  मनोरसा  सिह  :  क्या  विक्त  मंत्री  बह-चताने  की  कुपा  ऋरेंगे  पके  :

 क्या  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  की  सुरक्षा  में  प्रयोगं  किएं  जाने  वॉली  बन्दूकों  के  उचित

 के  लिए  गैर-स  रकारी  सुरक्षा  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  रहे

 ध्ज

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 :  यह  सुविधा  इसਂ  समय  कुल  कितने  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 को  उफ्लभ्ध  और

 ये  विशेषज्ञ  किस  प्रकार  बन्दूकों  का  रखरखाव  करते  हैं  और  इंस  कार्य  के  लिए  उन्‍हें  कितनी
 धंनराशिं  का  भुगतान  किया  जांता  हैं  ?

 ३85
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 hogy  बजित  भंब्ालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एडआड्डो  :  से
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  बन्दूर्क  सम्बद्ध  सशस्त्र  गा  के  पास  रहती हैं  ।  जब
 कभी  किसी  हथियार  में  कोई  त्र्‌टि  पैदा  हो  जाती  है  तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  प्राधिकृत  शस्त्र  विक्रेताओं
 से  सम्पर्क  किया  जाता  कुछ  मामलों  बैंक  शाखाओं  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्थानीय  प्राधिकृत
 शस्त्र  विक्रेताओं  के साथ  वाधषिक  आधार  पर  रख-रखाव  सेवा  संविदा  भी  किए  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  हथियारों  के  रख-रखाव  के  लिए  गैर  सरकारी  सुरक्षा  विशेषज्ञों  से

 कोई  सहायता  नहीं  ली  जा  रही  है  ।

 विदेशों  मुद्रा  वनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  बाली
 व्यापारिक  कम्पनियां

 |
 “  "6412.  श्री  सोत्ताराम  जे०  गावली  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  कितनी  व्यापारिक

 कंपनियां  कार्य  कर  रही  और
 नह  ६

 )  भारत  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कितनी  व्यापारिक
 कंपनियों  में  विदेशी  भागीदारों  की  75  प्रतिशत  से  अधिक  भागीदारी  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्प  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआड्डो  और

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 प्रथम  अ्रणोी  पास  जारो  करना

 6413.  झी  विजय  कुमार  यादव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87,  1987-88  ओर  1988-89  के  दौरान  जारी  किए  गए  प्रथम  श्रेणी
 !

 के  पासोंਂ  की  संख्या  का  राज्यवार  तथा  संस्थावार  ब्यौरा  कया  है  तथा  ऐसे  पास  घारकों  के  नाम
 क्‍या

 ऐसे  पास  जारी  करने  का  मापदम्ड  क्‍या  और

 क्‍या  किसी  पास  धारक  के  जाली  द्वाबों  को  रोकने  हेतु  कोई  तन्त्र  यदि  तो  इस  बारे
 में  कोई  जांच  की  गई  तथा  उसके  कया  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  माधवराव  :  ओर  आश्रय
 रेल  कर्मचारियों  से  इतर  ब्यक्तियों/संगठनों  को  दिए  गए  माना  काई  पासों  से  वर्ष  1986-87
 1987-88  और  1988-89  के  दौरान  पहले  दर्जे  के  क्रशः  47,  43  और  48  कार्ड  पास  जारी  किए
 गए  थे  ।  रेल  मंत्रालय  द्वारा  ये  काड़ें  पास  विख्यात  अखिल  भारतीय  स्तर  के

 खेलक्‌द  और  शक्षिक  गतिविधियों  में  लगे  संगठनों  को  प्रदान  किए *
 गए  हैं  ।  ये  पास  मार्ग  दर्शक  सिद्धान्तों  तथा  प्रत्येक  मामले  के  ओचित्य/गुण-दोष  के  आधार  पर  जारी
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 ।  9।
 लिखित  उत्तर
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 किए गए ये पास सभी भारतीय रेलों पर वंघ दिए गए पासों की जोनवार तथा संस्थानवार सूचियां जारी करने का प्रश्न नहीं उठता । हर कार्ड पास प्रत्येक मामले के गुण-दोषों की जांच करने के बाद दिया जाता है ताकि जाती दावों से बचा जा सके । विह्लो में आमजकर विभाग द्वारा मारे गए छापे भरी शमिन्दर सिह : क्‍या बित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष के अगस्त महीने में आयकर विभाग ने दिल्ली में कितने छापे किन विदेशी कम्पनियों पर छापे मारे गए और उपयु कत छापों के दौरान प्रत्येक कंपनी में कितनी आयकर चोरी का पता लगाया और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की मई ? विस मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री ए० के० : वर्ष के अगस्त माह में आयकर विभाग ने दिल्ली में तलाशियां लीं । शून्य । जिन मामलों में कीमती वस्तुयें अभिगुहीत की गई उन सभी मामलों में कर-निर्धारण अधिकारियों ने आयकर अधिनियम की धारा के अध्यधीन आदेश पारित किए हैं जिनके तहत अघोषित आय का संक्षिप्ततः अनुमान लगाया गया करदेयता का निर्धारण किया गया है तथा अभिगहीत-कीमती बस्तुओं को रोक रखने/वापस देने के आदेश दिए गए हैं । सभी मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अध्यधीन यथापेक्षित अन्य समुचित कायंवाही की गई है । केत्रोय रेखये प्रयोक्ता समितियां भरी के० प्रधानी : कया रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या रेलवे का यात्रियों एवं माल भाड़े के संदर्भ में अलग क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता समितियां बनाने का विचार और यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री मांधवराव : नहीं । प्रश्न नहीं उठता । तमिलनाडु बजट में घाटा श्री पो० आर० एस० क्या बित्त मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया तमिलनाडु सरकार को वित्तीय बर्ष भारी बजट घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा और 37



 उंशरे  9  1989
 -  विनमनिवनरननकनी  >>  --

 यंदि  तो  राज्य  को  वित्तीब  सहायता  उपलब्ध  कराने  हैतुं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या
 कायंवाही  की  गई

 विसे  मंत्रोलेय  में  ध्यत्ष  चिंसांग  में  रांज्य  मंत्री  बौ०  के०  :  राज्य  सरकार  के
 आकलन  के  अनुसार  वर्ष  1988-89  के  लिए  तमिलनाडु  का  बजटीय  घाटा  175.40  करोड़  रुपए

 अपनी  प्रायथमिकताओं  का  प्ुनर्निर्का  रण:करके,  अतिरिक्त  शंसाधघन  जुटाकर  ओर  गेर-जरूरी
 खर्चे  को  कम  करके  बजट  घाटे  को  कम  करना  राज्य  सरकार  का  काम  केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष
 1988-89  9  के  लिए  राज्य  सरकार  को  21.49  करोड़  रुपए  कों  अंतिरिक्त  बाजार-ऋंण  आबंटित

 किया

 पश्चिम  बंगाल  को  पाग्ला-बंखलोई  ब़्ढ़ो  बेशित  पोजता

 6417.  श्री  जायनल  अबेदिन  :  क्या  जल  संसरक्षन  मंज्ली  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बणाक्ष  के  शुशिदाब्ाद  ज़िले  में  पाम्ला-बंसलोई  बेसिन  श्रोज़त्म  के  अन्तगंत
 फाटक  लगाने  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगतिਂ  हुई

 निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्तगंत  फाटक  लगाने  का  काम  पूरा  न  होने  के  कया  कारण

 सफ््य-सीमा  गयो  हो  तो  फाटक  क्‍याने  के  काम  शीघ्र  पूरा  करने  हेतु  क्या
 ककम  उठाने  का  बिचार  किया  ना  रहा  और

 इंस  योजना  के  पूरा  होने  पर  इससें  प्रभावितं  किसायों  की  जल  में  डूबी  कितने  प्रतिशत  भ्मि
 पुनः  कृंषि  योग्य  बने  जायेगी  और  फसल  का  उत्पादन  कितना-होगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कृष्णा  :  से  पाग्ला  और  बंसलोई
 नियामकों  के  फाटकों  का लगभग  65  आतिकशत  क्राप्त  के  फाटक  लगाने  और  शुरू  करने
 का  कार्य  1990  तक  पूरा  किए  जाने  का  कायंत्रम

 इन  नियामकों  से  मानसून  अवधि  के  बाद  स्थिर  जल  को  भगीरथी  में  निर्मुक्त  करने  की
 हैं  तौंरकि  प॑रम्प॑रांगेत  कृषि  पंद्धातियीं  की  जारी  रंखा  जा  सकै  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  आयात

 प्रो  अदुण  शलुमार  नेहरू  :  क्या  श्ालिक़म  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  ने  एक  करोड़  अ  थवा  उससे  मुल्य

 की  किन  मुख्य  मदों  का  आयात  किया  ह  अधिक

 किस  अथवा  किन  स्रोतों  सै  ईर्नकां  अर्कत॑  किं्थां  जा  रहा  और  उनका  मूल्य  कितना घ  है
 ,  नह और

 कया  इन  सौदों  में  कोई  विदेशी  एुडलेंट  शाभित्नः हैं  ?

 बाणिज्य  संत्रो
 विनेश  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सक््य  किक ने
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 करोड़  रू०  तथा  उससे  अधिक  मूल्य-क्री  जिन्न  बख्तुओं  का  आक्क्‍त  किया  बे  थीं  :  बसा
 अखबारी  केसिया  तथा  क्रिश्निन्न  राख़ाजनिक  पदार्थ  एवं  भर

 एल०  डी०  डी०  डी०  एल०  ए०  कैल्सियम
 टिटेनियम  एम०  एम०  ए०  कास्टिक  सोंडियम  विटामिन

 स्ट्रैप्टोमाइसीन  सल्फेट  ।

 जिन  प्रम्मुख  स्रोतों  से  उपरोक्त  मर्दे  क्षायात  की  गई वे
 कोरिया  लोकतंत्रीय  जनवादी

 जेमंन  संघीय गण  जमंन  त्ोकतंत्रीय
 सऊदी

 संयुक्त  राज्य
 सोवियत  संघ  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निविदाओं  के  आघार  पर  तथा/अथवा
 उत्पादकों/सप्लायरों  के  साथ  सीघे  बातचीत  करके  आयात  किए  जाते  हैं  ।  जिन  कीमतों  पर  आयात  किए
 जाते  हैं  वे  प्रतनलित  अन्तर्राष्ट्रीय  कीम्रतों  अकवा  सिविदाओं  में  स्राखा्यरों  झरा  उद्धृत  की  ग्रई  ऊस  न्यूनतम
 क्रीमत  तथा  अन्य  शर्तों  पर  आधारित  होते  जिसका  सर्वाधिक  लाभकारी  शर्तें  प्राप्त  करने  के  लिए

 मूल्यांकन  किया  जाता

 ये  आयात  किए  जाने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  किसी  विदेशी  एजेंट  की  सेवायें  नहीं
 लेक  है  ।

 भारतोय  रिजवं  बंक  में  अनुसूचित  जातिग्रों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 6419.  श्री  गंगा  राम  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  रिजरवं  बैंक  में  बेंक  चिकित्सा  अधि्का्पों  स्टाफ  अधिकारियों  (चिक्िद्सा)/बोष  ,
 धालय  निरीक्षकों  और  फार्मेसिस्टों  की  कुल  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  श्रेशी  सें  अनुसूचित  जाति/अनुसूजित  जनजाति  के  कितने  व्यक्ति

 क्‍या  उपर्युक्त  सभी  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए
 आरक्षित  कोटे  के  सभी  पद  भरे  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  बैंक  प्रबन्ध  मंडल  द्वारा  पिछले  बकाया  रिक्त  पदों
 को  भरने  के  लिए  क्‍या  विशेष  प्रयास  किए  गए  हैं  अथवा  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डोा  और
 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 (1)  बेंक  के  चिकित्सा  अधिकारी  68

 (2)  स्टाफ  अधिकारी  (चिकित्सा)/डिसपेंसरी  पयेवेक्षक  4

 (3)  फार्मेसिस्ट  96

 भारतीय  रिजवं  बक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  चिकित्सा  अधिकारियों  के  पद  अंशकालिक  हैं
 और  स्टाफ  अधिकारियों  तथा  फार्मेसिस्ट  के  पदों  की  संख्या  कम  होने  के  कारण  इन  पंदों
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 लिखित  उत्तर  2  1989

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  आरक्षण  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  बेक  के  अन्य

 समतुल्य  पदों  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 क्षेत्रोय  ग्रामीण  बेक

 6420.  झली  संयद  शाहबुद्दीम  :  क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  हाल ही  में  देश  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  क ेका्यंकरण  की  पुनरीक्षा
 की

 यदि  तो  इन  बैंकों  इनके  खुलने  से  लेकर  31  1987  तक  कुल  कितनी

 घनराशि  जमा

 इन  बैंकों  द्वारा  31  1987  तक  ग्रामीणों
 को

 कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए

 इन  बैंकों  को  3।  1987  तक  उक्त  ऋणों  की  कुल  कितनी  धनराशि  वसूल  की

 इन  बैंकों  को  31  1987  तक बें  किय  क्षेत्र  से  कुल  कितनी  कायें  पूंजी  अथवा  ऋण

 सहायता  प्राप्त  हुई

 3  1987  तक  इन  बैंकों  को  कुल  कितना  संचयी  लाभ  अथवा  घाटा  और

 3  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  इन  बैंकों  की  राज्यवार  कुल  कितनी  शाखायें

 थीं  और  उनमें  श्रेणीवार  कितने  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  थे  ?

 विस  समंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  के  काम  की  समीक्षा  राष्ट्रीय  करषि  और  ग्रामीण  विकास  दैंक  द्वारा  नियमित  आधार  पर  की

 जाती  है  ।

 और  1987  के  अन्त  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  कुल  जमाराशियां

 2305.82  करोड़  रुपए  थी  और  इसी  तारीख  को  इन  बैंकों  के  कुल  बकाया  अग्रिमों  की  राशि  2232.26

 करोड़  रुपए  थी  |

 1987  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  मांग  की  तुलना  में  वसूली

 का  प्रतिशत  50

 राष्ट्रीय  प्रायोजक  बेंकों  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  1987

 के  अन्त  में  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  को  गई  पुनवित्त  सहायता  को  कुल  बकाया  र  शि  1165.88  करोड़

 रुपए  थी  ।

 राष्ट्रीय  बैंक  न ेसूचित  किया  है  कि  वर्ष  1981  से  1987
 तक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को

 कुल  30.17  करोड़  रुपए  का  लाभ  और  138.79  करोड़  रुपए  की  हानि
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 1  1911  लिखिंत  उत्तरे

 दिसम्बर  1987  के  अन्त  में  इन  बैंकों  की  कुल  शाखाओं  की  राज्यवार  संख्या  और
 चारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण  हल

 1987  को  स्थिति  के  अनुसार  क्षेत्रोय  प्रामोण  बेंकों  कि  ई
 और  कर्मचारियों  को  संख्या  ल्‍

 क्रम  राज्य  शाबाओं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  कर्मचारियों  की

 सं०  की  सं०  न
 -  .

 अधिकारी  लिपिक  अन्य  कुल
 पर्यवेक्षक

 1  2  3  4  5  6  7  8

 1.  हरियाणा  260  291  155  564  147  1157

 2.  हिमाचल  प्रदेश  123  81  11.  233  81  506

 3.  जम्मू  और  कश्मीर  256.  275  186.  477  36.  974

 4.  पंजाब  146.  195  11...  200  12.  418

 5.  राजस्थान  1007  1186  353  1546  212  3297

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  15  19  न+  6  4  29

 7.  असम  337...  361  316  595  103  1375

 8.  मणिपुर  23  21  19  24  2  66

 9.  मेघालय  42  48  7  54  4.  113

 10.  मिजोरम  33  40  न  56  4  100

 11.  नागालैण्ड  8  11  _  11  1  23

 12.  त्रिपुरा  77  117  123  285:  57  582

 13.  बिहार  1777  1829  1114  2275  359  5577

 14.  उड़ीसा  788  898  642  1647  256  3445

 15.  पश्चिम  बंगाल  737  870  741  1444  178  3233

 16.  मध्य  प्रदेश  1512.  1765  789  1874.  184  4612

 17.  उत्तर  प्रदेश  2905  3573  2115  4572  793  11053



 किजखित  उत्तर  2  1989

 1  2  3  4  5  6  7  8

 18.  गुजरात  313.  353  98.  386  39...  876

 19.  महाराष्ट्र  486  609  126  733  47.  1515

 20.  आंध्र  प्रदेश  1052  1182  1055  1803  182  4222

 21.  कर्नाटक  1034  1216  832  2215  375  4638

 22.  केरल  262  402  230  1265  271  2168

 23.  तमिलनाडु  160  228  106  319  63  716

 अखिल  भारत  :  13353  15570  9129  22584  3410  50693
 —  -  —  विनतीतलीईलणती--++

 बंगलोर  ओर  भुवनेश्वर  के  बीर्च  रेल  सेवा

 ॥  6421.  भरी  श्रीकांत  दत्त  नरखिहराज  वाडिशर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  ह़ताने  की  करेंगे
 किः

 क्‍या  बंगलोर  और  भुवनेश्वर  के  बीच  एक  सीधी  रेल  सेवा  शुरू  करने  का  भ्रस्ताव  काफी
 शै्मगैं  से  लम्वित  पड़ा

 भदि  तो  इसे  अब  तंक  कार्यान्वित  न  दिए  जाने  का  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसे  क्तिीम  वर्ष  1989-90  में  कार्यान्वित  करमे  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  भंहालय  के  राज्य  संत्री  माधवराथ  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 2  1989  को  सलेस  के  निकट  केरल  एक्सप्रेस  का  पटरी  से  उतरना

 6422.  श्री  टी०  बसीर  :  क्या  रेल  मंत्रो  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  2  1989  को  सलेम  के  निकट  केरल  एक्सप्रेस  के  पटरी  से  उतरने
 के  कारणों  की  कोई  जांच  कराई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवराव  :  और  वरिष्ठ  रेलवे
 कार्रियीं  की  एक  विभागीय  जांच  समिति  द्वारा  इस  दुघंटंमा  के  कारणों  की  जांच  की  गयी
 इसके  निष्कर्षों  के  अनुसार  यह  दुर्घटता  रेल  कर्मचारियों  की  गलती  के  कारण  हुई  थी  ।
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 लिकित  उतर

 केरल  में  सोना  अब्त  करसा

 6423.  श्री  के०  मोहनबास  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  समुद्रतट्  पर  सोने  की  तस्करी  में  वृद्धि  हुई  बदि  तो  क्सके  क्या  कारण
 और

 क्‍या  तस्करी  की  गतिविधियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  केरल  में  सीमा-शुल्क  बिक्लक
 का  कोई  नया  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है  ?

 विस
 मंत्रालय में

 राजस्व
 विभाग

 में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  केरज़  तट  पर
 कैलेण्डर  वर्ष  1988  के  दौरान  पकड़े  गए  सोने  का  मूल्य  एवं  इसकी  मात्रा  नीचे  सारणी में  दी  गई

 बषे  फ्कड़े  गये  सेने  की  मात्रा  पकड़े  यए  स्रोने  का  मूल्य
 र्पयों

 1988  349.566  11.28
 कफ  कौक््नफ्ज-र+

 और  चूंकि  तस्करी  चोरी-छिपे  किए  जाने  वाला  एक  घत्घा  यह  अनुमान
 लगा  पाना  सम्भव  नहीं  है  कि  क्या  केरल  तट  के  सामान्तर  लगे  हुए  क्षेत्र  में  सोने  की  तस्करी  में  वृद्धि
 हुई  है  अथवा  नहीं  ।  केरल  तट  से  वर्ष  1987  के  दौरान  पकड़े  गए  लगभग  4.85  करोड़  रुपए
 मूल्य  के  167.954  किलोग्राम  सोने  की  तुलना  वर्ष  1988  में  पकड़े  गए  सोने  की  मल  एवं  इसका

 जो  ऊपर  दिया  गया  अधिक  है  ।

 फिलहाल  किसी  नए  कार्यालय  के  खोले  जाने  का  कोई  ब्रस्ताव  नहीं  तस्करी-रोधी
 अभियान  तेज  कर  दिया  यया  है  और  केसल  तट  सहित  सम्पूर्ण  देश  में  दस्कते-रोधी  तन्‍्त्र  को  मजबूत
 बना  दिया  गया  है  ।  सोने  की  तस्करी  तस्करी  को  रोकने  एवं  इसका  पता  लगाने  के  लिए  सभी
 सम्बन्धित  अभिक  रणों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  बनाए  रखा  जा  रहा  है  ।

 इलायजो  आगान  के  लिए  राजसहायता

 6424.  श्री  पी०  ए०  एन्टनी  :  कया  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलायची  के  बागानों  को  पुनः  लगाने  के  लिए  राजसहायता  की  राशि  में  बुद्धि  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  मसाला  बोड  द्वारा  दी  जा  रही  सिंचाई  राजसहायता  और  आगे  की  अवधि  तक  बढ़ाने
 का  भी  विचार  है  ?

 बानिज्य  संत्री  दिनेश  :  हां  ।

 बैठ



 खिखित  51  1989

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  बोडं  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  सिंचाई  उपदान  योजनाओं

 को  वर्ष  1989-90  के  लिए  भी  बढ़ाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कोयले  को  कमी  से  रेलगाड़ियां  रह  करना

 6425.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  को  वाष्प  कोयले  की  वार्षिक  आवश्यकता  कितनी

 रेलवे  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितना  वाष्प  कोयला  उपलब्ध  किया  गया  और

 चालू  वर्ष  में  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  कराई  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  की  कमी  के  कारण  किन-किन  रेलगाड़ियों  को  तथा
 कितनी  अवधि  के  लिए  रह  किया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  वर्ष  198:-90  के  दौरान
 कर्षण  के  लिए  5.5  मिलियन  टन  भाष  कोयले  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया

 /  ४  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलों  पर  क्षण  के  लिए  इस्तेमाल  किए  गये  भाप  कोयले

 और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोयले  की  सम्भावित  खपत  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 6-8  7  न  7.27  मिलियन  टन

 6.72
 ”  /

 5.88

 )

 5.5

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  राज्य  व्यापार  निगम  को  स्थापना  का  प्रस्ताव

 6426.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  राज्य  ब्यापार  निगम  नामक  एक  नई  कम्पनी
 स्थापित  की

 यदि  तो  इस  नई  कम्पनी  के  मुख्य  कार्य  कया

 क्या  वर्ष  1989-90  के  लिए  निर्यात  का  अधिक  लक्ष्य  रखा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बानिज्य  मेत्रो  दिनेश  :  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं

 हां  ।

 वर्ष  1989-90  के  लिए  एस०  टी०  सी०  का  निर्यात  लक्ष्य  700  करोड़  रु०  का  रखा  गया

 है  जबकि  वर्ष  1988-89  में  वास्तविक  निर्यात  530  करोड़  २०  मूल्य  का

 (&)  राज्य  व्यापार  निगम  ने  वर्ष  1989-90  के  अधिक  निर्यात  लक्ष्य को  प्रा  करने  के  लिए
 अनेक  कदम  उठाए  इनमें  शामिल  हैं  :---

 --  सहयोगी  निर्यातकों  को  वित्तीय/विपणन  और  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करना  ।

 --  नई  मदों  और  नए  बाजारों  का  विकास  करने  के  लिए  एक  नियर्ति  व्यापार  विकास  समूह
 की  स्थापना  ।

 --  भारतीय  निर्यातकों  को  बेहतर  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  एक  ग्राहक  सेवा  केन्द्र

 खोलना  ।

 --  निर्यातकों  को  कच्चे  माल  सम्बन्धी  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  ओ०  जी०  एल०  पर

 कच्चे  माल  का  आयात  करने  सम्बन्धी  योजना  बनाना  ।

 —  बिदेशी  म॒द्रा  अर्जन  बढ़ाने  के  लिए  समुद्र  तटीय  ब्यापार  का  वि  करना  ।

 --  निर्यातकों  को  उरके  अग्रिम  लाइसेंसों  के  आधार  पर  बेन्जीन  की  आपूर्ति  करना  ।

 --  नििर्यातकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  एक्स-बाण्ड  मिथानाल  उपलब्ध  कराना  ।

 --  छोटे  विनिर्माताओं  के  लिए  बल्क  औषधियों  की  मूल्य  समर्थन  योजना  बनाना  ।

 विनिसय  जोखिम  संरक्षण  योजना

 6427.  शी  लक््मजण  सलिक  :  कया  जित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  वित्त  संस्थान  अर्थात्‌  आई०  डी०  बी०  आई०  सी०  आई०
 सी०आई०  और  आई०एफ०सी  ०आई०  ने  विनिमय  जोखिम  संरक्षण  न।म  की  एक  योजना  चलाई  है  जिसके

 द्वारा  विदेशी  मुद्रा  उधार  लेने  वालों  को  इस  प्रकार  के  संरक्षण  लागत  को  एम्यूरी  के  रूप  में  उनमें  वितरित
 करके  ऋण  लेने  वालों  को  विनिमय  जोखिम  से  बचाया  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो
 :

 जोखिम  प्रशासन  योजनाਂ  नामक  योजना  पहली  1989  से  लागू  हो  गई  है  ।

 विनिमय  जोखिम  प्रशासन  योजना  प्रारम्भ  में  2  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  होगी  ।  इस
 योजना  का  उद्देश्य  विदेशी  मुद्रा  में  उधार  लेने  वालों  को  बिनिमय  सम्बन्धी  उतार-चढ़ावों  के  विषय  में
 संरक्षण  प्रदान  करना  है  ।  पात्र  उधारकर्त्ताओं  को  प्रत्येक  नए  के  सम्बन्ध  में  इस  योजना  में  शामिल
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 होने  का  विकल्प  होगा  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  में  एक  विनिमग्र  जोख़ि ह  प्रशासन  निधि  की

 स्थापना  की  जिसमें  इस  योजना  को  चलाने  के  इन  वित्तीय  संस्थाओं  से  प्रारम्भिक  अंशदान

 प्राप्त  किए  जाएंगे  ।  संवितरण  की  तारीख  को  उपधारों  को  रुपयों  में  निश्चित  किया  जाएगा  और  वापसी

 मवदायश्री  का  दाथित्व  रुफयों  सें  व्याज़  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इत  संस्थाशं  के  उधार  लेने

 की  समग्र  लागत  के  आधार  पर  भिम्नता  होगी  ।

 टिकट  रह  करने  का  प्रभार

 6428.  थी  सोड़े  रसंया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रेलवे  को  टिकट  रह  करने  के  प्रभार  से  काफी  बड़ी  धनराशि  प्राप्त  हुई

 विभिन्‍न  रेलवे  जोनों  में  वित्तीय  वर्ष  1984-85  में  टिकट  रह  करने  के  प्रभार  के  रूप  में

 प्राप्त  धनराशि  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  टिकट  रह  करने  कौ  वतंम्मन  दरें  बहुत  अधिक

 क्‍या  सरकार  का  टिकट  रद्द  करने  का  प्रभार  कम  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधबराव  :  और  टिकटें  रह  करने  के

 लिए  लगाये  गये  प्रभारों  के
 कारण  क्सूल  की  ग्रयी  राशि  के  आंकड़े  तहीं  इसे  जाते  हैं  ।

 नहीं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराध्रीन  नहीं  है  ।

 ($)  विस्तृत  जांच  के  पश्चात्‌  इस  विषय  पर  नियम  बनाए  गए  हैं  ।

 सरकार  को  स्थोकृति  के  बिना  सिंचाई  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन

 6429.  झो  एन०  वेंकटरत्नम  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  लिभिन्म  चरणों  में  कार्मान्वित  की

 जा  रही  सभी  प्रमुख  और  मध्यम  परियोजनामों  के  लिए  द्ृकनीकी  आशिक  व्यवहायंता  सम्बन्धी  स्वीकृति

 फ्रबाव  की

 हु  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भोर

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  पूर्व  स्वीकृति  के  बिना  परियोजनाओं  का  कार्यान्वयन  न  होने  देके

 के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 अल  संसाधत  मंप्सस्स्त  सें  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  इस  समय  राज्यों

 द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं  पर  भी  कुछ  व्यय  किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्र  में  स्कीमों  के  शीघ्र  निर्बाधन

 के  उद्देश्य  राज्यों  के  परामर्श  से  मूल्यांकन  की  संशोधित  प्रक्रिया  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 इस  प्रक्रिय॒  के  आठवीं  योजना  में  चालू  हो  जामे  की  आशा  जिसके  बाद  राज्यों  से  आशा  की  जाएगी

 कि  वे  अ्यय  करने  से  पहले  स्कीमों  की  जांच  करने  ओर  उनका  अनुमोदन  करने  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया

 अपनाएं।._*
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 राजनोतिक  दलों  के  लिए  विशेष  रेलगाड़िवां  तथा  अतिरिक्त  डिब्ये

 6430,  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  रेल  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1988  को  दिल्ली  में  आयोजित  कांग्रेस  की  रेली  में  लोगों को
 ले  जाने  के लिए  कितनी  विशेष  रेलगाड़ियां  चलाई  गईं  तथा  कितने  अतिरिक्त  डिब्बे  उपलब्ध  कराये

 कितने  व्यक्तियों  ने  यात्रा  कुल  यात्रा  व्यय  कितना  हुआ/कितनी  धनराशि  का  भुगतान
 किया  गया  और  यदि  कोई  भुगतान  शेष  है  तो  वह  कितना

 राजनीतिक  तथा  अन्य  दलों  द्वारा  अतिरिक्त  डिब्बे/रेलगाड़ियां  बुक  करवाने  के  लिए  अग्रिम
 घनराशि/बांद  में  भुगतान  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 ऐसे  अनुरोधों  को  कितने  दिन  पहले  तक  स्वीकार  किया  जाता  तथा  उपयुक्त  रैली  के
 मामले  में  अन्तिम  अनुरोध  कब  प्राप्त  हुआ

 उपयुक्त  प्रत्येक  रेलगाड़ी  के  मामले  में  कितना  विलम्ब  शुल्क  लिया  और

 विभिन्‍न  कांग्रेस  एककों  की  तरफ  यदि  पिछला  बकाया  है  तो  उसकी  राशि  तथा
 तारीख  आदि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवराव  :  और  से

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मांगपर्चीदाताओं  द्वारा  सवारी  डिब्बों  अथवा  गाड़ियों  में  आरक्षण  वे  लिए  नियमों  के
 अन्तर्गत  निर्धारित  की  गयी  रांशिं  जमा  कराया  जाना  अपेक्षित  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रोय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्तालय

 6431.  शी  गदाधर  साहा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  बोलपुर  के  लिए  कार्यालय  आवासीय
 परिसर  और  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  के  निर्माण  के  सम्ब॑न्ध  में  हुई  प्रगति  का  अद्यतन  ब्यौरा  कया

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  पेरिथोजनो  के  लिए  भृंभि  उपलब्ध  कराई

 क्‍या  इस  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  आवश्यक  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  और  जारी
 कर  दी  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  समाहर्तालय  का  काये  क्षेत्र  कितना  है  और  इसके  कार्य-निष्पादन  का  ब्यौरो  क्‍या
 और

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  हस  समाहर्तालय  ने  निर्धारित  राजस्व  लक्ष्य  श्राप्त  करने  के  लिए
 वित्त  मंत्री  से  पुरस्कार  प्राप्त  किया

 लिफ्त  मंत्रालय  सें  राजस्थ  विभाष  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  बोल॑पुर  में  केन्द्रीय
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 उत्पादन  शुल्क  समा  हर्तालय  के  लिए  कार्यालय  भवन  तथा  आवासीय  परिसर  का  निर्माण  कार्य  केन्द्रीय
 लोक  निर्माण  विभाग  को  सौंपा  गया  उन्हें  लागत  अनुमान  और  भवन  का  नक्शा  तैयार  करना  है  ।

 नों  और  भवन  के  नक्शे  को  शीघ्र  तैयार  करने  के  केन्द्रीय  उत्पादन  बोलपुर
 द्वारा  इस  मामले  को  सक्रियता  से  उनके  साथ  उठाया  जा  रहा

 न  ————--— ———  ++++++-

 बोलपुर  में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  1.00  एकड़  तथा  4.9  एक़ड़  के  दो  स्थल  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  विभाग  को  अन्तरित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 सरकार ने  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्तालय  के  लिए  बोलपुर  में  कार्यालय  तथा
 सीय  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  प्रशासनिक  अनुमति  दे  दी  है  तथा  क्रमशः  1.63  करोड़  रुपए  तथा
 1.10  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  के  आधार  पर  व्यय  की  स्वीकृति  भी  प्रदान  कर  दी  है  ।

 समाहर्तालय  के  क्षेत्राधिकार  में  सिक्किम  राज्य  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  अर्थात्‌  :--

 पश्चिम

 जलपाईगुड़ी  और  क्च  बिहार  ।

 जाए  ह  ३  ननज्जिग  बागया  साल  लाया  प्रकार  *. राजस्व  वसूली  का  दृष्टि  से  लैब  का  काब-नध्वादन  शस  प्र  है  जाई

 1984-85  5  126  करोड़  रुपये
 1985-86  5-86  184  करोड़  रुपए

 1986-87  200  करोड़  रुपए

 1987-88  193  करोड़  रुपए

 1988-89  212  करोड़  रुपए

 1985-86  5-86  के

 फरक्का  बराज  में  गंगा  के  बांये  किनारे  को  सुरक्षा

 6432.  डा०  सुधीर  कमार  :  क्या  लल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फरक्का  बराज  घकारियों
 ~  ३

 फरकक्‍्का  बराज
 |  =  गउ

 गंगा क्‍या  फरक्का  बराज  प्रा  ने  ज  के  ऊपर  गंगा  के  बांये  किनारे  की
 सुरक्षा  करने  का  दायित्व  छोड़  दिया

 क्‍या  1988  की  बाढ़  के  दौरान  गंगा  के  बांये  किनारे  का  लगभग  1900  मीटर  भाग  टूट
 गया  था  और  पी०  एस०  कालियाचक्र  का  लगभग  35  वग्गंमील  क्षेत्र  पानी  में  डब  गया  और

 यदि  तो  फरक्‍्का  बराज  प्राधिकारियों  द्वारा  अपने  दायित्व  को  न  निभाये  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  कृष्णा  :  से  बाढ़  प्रबस्ध  कार्यों
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 का  अनुरक्षण  राज्य  सरकार  कौ  गतिविधियों  के  कार्यक्षेत्र  में  आता  फरक्‍्क्रा  बराज  परियौजेनी
 प्राधिकरण  को  बराज  तथा  उससे  सम्बद्ध  कार्यों  के  प्रचालन  और  की  जिम्मेदारी  सौंपी

 गई  क्ष

 रेग्रिस्लानी  और  पबंतीय  क्षेत्रों  में  कामरत  कक्ंलारिमों  को  विशेष  भरते  -  -

 ]  कि ः

 6433.  थी  वद्धि  चन्द्र  जैन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेगिस्तानी  और  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  दुमंम  ओर  कठित  भागों  के  केन्द्रीय  और  शक्ष्ष
 के  कार्यालयों  में  अनेक  पद  रिक्त  पड़े  हैं  क्योंकि  रारकारी  कर्मचारी  प्रतिनिमुक्ति  और  महा  तक

 कि  पदोन्नति  पर  भी  वहां  तैनात  होना  नहीं  चाह

 यदि  तो  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  इन  क्षेत्रों  क ेलोग  शिक्षा  और  भिंकास्त  ग्रोजनाओं
 के  लाभों  से  वंचित  रह  जाते  क्र

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंकायंरत  कमंचारियों  को  विशेष  भत्ता  दैनें  की  है
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  भंज्ालय  में  स्यप  विभाग  में  राज्य  भंजो  बो०  के  ०  धह्वी  )  :  ओरे  फ्रेतिनियुक्ति
 और  पदोन्नति  पर  नियुक्तियों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  में  विभिन्‍न  नियुक्तियां  भिन्‍न-भिन्‍न  स्तरों  पर  की
 जाती  हैं  और  ऐसी  नियुक्तियों  से  सम्बन्धी  सूचना  एक  स्थान  पर  नहीं  रखी  जांतीं  राज्य  सरकार  ँ  में पदों  पर  नियुक्तियां  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तगंत॑  आती  हैं  ।  ह

 ओर  दूरस्थ/पर्वतीय  क्षेत्रों  में  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को
 विज्ेष्‌

 पूरक  खराब  जलवायु  आदिवासी  क्षेत्र  सीमा
 संबुक्त  पबंतीय  ऋतिपूरक  बिशेष  कार्य  भत्ता  तथा  कठिनाई  भत्ता  जैसे  केई  ऐसे  भत्ते  दिए
 जाने  के  लिए  निर्धारित  शर्तों  को  ध्यान  में  रखते  पहले  ही  दिए  जा  रहें  अंष्डमाम  निकोबार
 द्वीपसमृह  तथा  लक्षद्वीप  में  इस  समय  स्वीकार्य  विशेष  कार्य  भत्ता  द्वीपसमृह  विशेष  भत्ते  कें  द्वशा
 स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 अनुग्रह  राशि  का  भुगतान
 (5 +  It  ।

 ]
 6434.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे

 छ्घ्त
 ब्फ़स्फुपु

 क्‍या  चौथे  वेतन  आयोग  ने  उन  सेवानिवृत्त  रेलवे  कर्मचारियों  क्सो  VS  छत
 रुपये  प्रतिमाह  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  करने  की  सिफारिश  को  जिन्होंने  फ्रेखन/के  क्यले  कसली  फे
 केन्द्रीय  अ ंशदायी  भविष्य  निधि  का  विकल्प  चुना  था  और  जिक्का  उनफी  निव॒त्तिः के  भेद
 500  रुपये  प्रतिमाह  से  कम  ४  ४७,  कया  फए  मगर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उदारीकृत  पेंशन  योजना  की
 में  कॉंद्रीकਂ  अंशदायी

 की
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 भ्रविष्य  निधि  के  अन्तग्रंत  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  की  असमानता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  सिफारिश

 को  स्वीकार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्री  भाधवराव  :  चौथे  वेतन  आयोग  ने  सिफारिश
 की  थी  कि  (1)  500  रुपये  या  कम  वेतन  पाने  वाले  उन  सभी  कमंचारियों  को  प्रतिमाह  300  रुपये  की

 अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  जो  भविष्य  निधि  के  अन्तगंत  सेवानिवृत्त  हुए  (2)  500  रुपये  स ेअधिक
 छेतन  पाने  वाले  उन  सभी  कमंचारियों  जो  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तगंत  सेवानिवृत  हुए
 पेन्शन  योजना  के  अन्तर्गत  आने  के  लिए  विकल्प  दिया  जाए  तथा  (3)  उन  सभी  कमंचारियों  जो
 भष्िष्य  निधि  योजना  के  अन्तगंत  सेवानिवृत्त  हुए  विधवाओं/परिवार  के  सदस्यों  को  150  रुपये  की

 अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  किया  जाये  ।

 और  सरकार  ने  सावधानीपूबंक  विचार  करने  के  बाद  केवल  ऊपर  मद  (3)  पर  दी
 गयी  सिफारिश  ही  स्वीकार  करने  का  निर्णय  किया  रेल  मंत्रालय  ने  सरकार  के  निर्णय  को  कार्यान्वित

 कर  दिया

 दसन  गंगा  अलाशय  परियोजना  से  सियाई  का  जल  ले  जाने  के  लिए
 चेनलਂ  का  निर्माण

 6435.  श्री  गोपाल  के०  टंडेल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दमन  में  जलाशय  परियोजना  से  दमन
 के

 क्षेत्रों  तक  सिंचाई  का  जल  ले  जाने  के  लिए
 चैनलਂ  के  निर्माण  के  बारे  में  अब  तक  कया  कारंवाही  की  गई

 दमन  में  कृषि  विकास  कार्य  सम्बन्धी  चेनलਂ  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 की  सम्भावना

 अ  ५
 क्‍या  यह  श्लुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  दमन  जिले  में  कृषि

 विकास  सम्बन्धी  कार्य  समय  १र  और  सुनियोजित  ढंग  से  किये  प्रभावी  निगरानी  की  क्‍या  व्यवस्था
 की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कृष्णा  :  दमनगंगा  जलाशय
 योजना  के  दमन  क्षेत्र  में  खेत  चेनलों  का  निर्माण  दमन  व  दीव  संघ  शासित  क्षेत्र  से  आवश्यक  निधियां  ग्राष्त
 करने  के  बाद  जमा  काय॑  के  रूप  में  क्षेत्र  विकास  सूरत  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाना  3410
 हेक्टेयर  दमन  क्षैत्रों  में  खेत  चेनलों  और  खेत  नालियों  के  निर्माण  के  लिए  86.12  लाख  रुपए  की  योजना
 तथा  अबुमान  दमन  व  दीव  संघ  शासित  क्षेत्र  के  प्रशासक  को  प्रशासनिक  अनुमोदन  हेतु  प्रस्तुत  किए  गए

 इसको  अभी  प्रतीक्षा  तथापि  दमन  प्रशासन  द्वारा  22-2-1989  को  22.60  लाख  रुपए की
 निधियां  श्रमा  कराई  गयी  हैं  और  84  हेक्टेयर  दमन  क्षेत्र  में  खेत  चनलों  का  कार्य  38,000  रुपए  की
 लागत  पर  1989  तक  पूरा  हो  गया  है  ।  १

 शी



 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जिट  फंड  कम्पनियों  क्वारा  ठगी  और  घोलाघड़ी

 6436.  श्री  डाल  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  चिटफंड  दिल्ली  के  रजिस्ट्रार  कार्यालय  के  कमंचारियों  के  साथ  सांठ-गांठ
 से  दिल्ली  की  चिटफंड  कम्पनियों  द्वारा  व्यापक  पैमाने  पर  ठगी  और  घोखा-धड़ी  की  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 क्‍या  किसी  कम्पनी  पर  मुकदमा  भी  चलाया  गया  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एंडआर्डो  :  दिल्ली
 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  चिटफंड  दिल्ली  के  कार्यालय  के  कमंचारियों  के  सांठन्गाँठ
 से  दिल्‍ली  की  चिटफण्ड  कम्पनियों  द्वारा  व्यापक  पैमाने  पर  ठगी  और  धोखाधड़ी  किए  जाने  की  शिकायतें
 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 ओर  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बल्क  ओषधों  के  लिए  निर्यात-आदेश

 6437.  ओलो  एस०  एम०  गुरही  :
 शी  एस०  बो०  सिदनाल  :

 !
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत“यूरोपीय  आशिक  समुदाय  व्यापार  संवंध॑न
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1989  में  यूरोप  की  यात्रा  की

 क्‍या  इस  यात्रा  के  दौरान  बलक  ओषधों  के  निर्यात के  लिए  कोई  समझौता  हुआ
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  निर्यात  के  लिए  क्रयादेश कब  तक  मिल
 जायेंगे  ?

 वाजिज्य  संत्रो  बिनेश  :  हां  ।

 और  भारतीय  बलक  ओऔषध  उद्योग  से  एक  दस  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  ने
 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  व्यापार  संवधंन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  20  से  28  1989  के  बीच

 ब्रूसेस्स और  हैम्बगें  का  दौरा  किया  ।  इस  प्रतिनिधिमंडल को  भारतीय  मूल  रसायन  भेष॒ज  और

 सौन्दर्य  सामग्री  निर्यात  संवर्धन  बम्बई  ने  प्रायोजित किया  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  प्रस्तुत

 51.



 सिद्चित  देच॒र
 21  1989.

 जानकारी  के  प्रतिनिधिमंडल  के  सदस्य  निर्यात  के  लिए  7  करोड़  रु०  मूल्य  के  आदेश

 बुक  करने  में  सफल  रहे
 ।  इनमें  से  2.3  करोड़  रुपये  मूल्यका  पोतलदान  पहले  ही  दिया  जा  चुका  शेष

 मात्रा का  पोतलदान  1989  के  अन्त  तक  पूरा  होने  की  आशा  है  ।

 अजरीकःर  को  इंजोनिर्यारिेब  सामान  का  न्त्थिति

 6438.  आते  एस०  बो०  खिदनार  :
 झरी  शान्ति  लाल  पटेल  :

 जया  झज़िज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  अमरीका  की  सरकारों  ने  भारत  से  अमरीका  को  और  अधिक

 निर्यारेग  सामान  का  निर्यात  करने  के  बारे  में  कोई  ससझोता  किया  और

 .  यदि  तो  ड््स  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाजिज्य  मंत्री  दिनेश  ओर  हालांकि  भारत  से  अमरीका  को  अंन्य  मदों

 में  इन्क्रीनिय्यरी  माल  के  निर्यात  बढ़ाए  जाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  भारत

 सरकार  तुथा  अमरीक़ा  के  बीच  कोई  निश्चित  करार  नहीं  हुआ  है  :

 चुनाव  में  इलेक्ट्रोनिक  वोटिंग  मशीनों  का  उपयोग

 6439.  अक्री  सोसनाथ  रथ  :

 ओर  प्रताप  राब  थो०  भोसले  :

 ओर  हरिहर  सोरज  ३

 क्या  विधि  और  न्याय  समंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आगामी  आम  चुनावों  में  इलेक्ट्रोनिक  वोटिस  ख़छलन्तों  क्रा  उफ़्केग  क्तिया

 )  यदि  तो  यह  प्रणाली  कितने  संसदीय  च्ञुनाव  में  प्राइम्भ  की  ज़स्एमी  और  इस  पर

 कितनी
 लागत

 क्‍या  इन  संसदीय  क्षेत्रों  क्  पता  लगा  छिया  गब्ा  है  और  यदि  हां  तो  बे  छोत्र-कौन  से

 संशूद्ीय  चुनाव  क्षेत्र
 क्‍या  सरकार  ने  निर्माताओं  को  इसके  ऋ्रयादेश  दे  दिए  ओर

 तो  इन  ब्िर्माताओं  का  ब्योरा  समा  है  ?

 विधि  और  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :  से  (3)  भारत

 इलेक्ट्रॉनिक्स  बंग  शर  और  इलेक्ट्रॉनिक  कारपोरेशन  हेबराबाद  नाझक  बब्खिक्त  सेक्टर

 उपक्रमों  स ेएक  लाख  पचास  हजार  इलेक्ट्रॉनिक  मतदान  मशीनें  खरीदे  जाने  के  लिए  निर्वाचन  आयोग

 को  अंमुभोदन  गज  दिया  गया  इन  मशीनों  की  अनुमानित  लागत  लगभग  पचहत्तर  करोड़  रुपए

 ये  इस  वर्ष  होने  वाले  साधारण  निर्वाचनों  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  उपयोग  के  लिए  आशयबित

 जिन्हें  मिर्वाचन  आयोग  संवेदनशील  निर्वाचन  क्षेत्र  समझता  है
 का  न
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 1911  लिखित  छतर
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 पूति  और  चिफ्टास  सहाकिदेशास्सस  टारा  सघु  जीशोखिक  हककों  के
 उत्पादों  का  खरोबा  जाना

 6440.  भरी  बो०  एस०  कण्ण  अस्यर  :  क्‍या  थाणनिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दौरान  फू्ति  और  निपलन  महानिवेशत़ल्षम  द्वारा  लबु  औद्योगिक  एककों
 के  कुल  कितने  लक्ष्य  के  छत्पाद  खरीदे

 उक्त  अवधि  के  दौरान  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  कर्नाटक  में  निर्मित  कितने
 मूल्य  के  इस  प्रकार  के  उत्पाद

 हि

 कर्नाठक  में  कितने  लघु  ओऔद्योमिक  एकक  कल  रहे  हैं  ओर  इनमें  ऐसे  किन-किन  उत्पादों
 का  निर्भ्ाण  करते  हैं  जिन्हें  सरकार  द्वारा  खरीवा  जा  सकता  और

 क्‍या  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  का  कर्नाटक  के  लघु  औद्यौगिक  एककों  द्वारा  निर्मित
 और  अधिक  उत्पादों  को  खरीदने  का  विचार  है  ?

 बाजिस्य  मंत्रो  दिनेश  :  दिनांक  1-4-1988  से  31-1-1989  की  अवधि  के
 दौरान  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  ने  लघु  औद्योगिक  एककों  से  कुल  241.27  करोड़  रुपये  मूल्य के  उत्पाद  खरीदे  ।

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  ने  कर्नाटक  के  लघु  औद्योगिक
 एककों  से  कुल  1.20  करोड़  रुपये  मूल्य  के  उत्पाद  खरीदे  ।

 और  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  कर्नाटक  में  31-3-89  तक  पंजीकृत  +
 औद्योगिक  एककों  की  संख्या  73,5  बताई  ढ्ून  एककों  द्वारा  विनिर्भित  मदों  में  से  उन  सदों  को
 बताना  या  श्रेणीबद्ध  करना  मुश्किल  है  जिन्हें  सरकार/पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  खरीदा  जा
 सकता  है  ।  केन्द्रीय  क्रय  संगठन  होने  के  नाते  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  मांगकर्ता  विभागों  की
 निश्चित  श्षांगों  पर  अपेक्षित  विनिदिष्टियों  के  तश्चा  अखिल  भारतीय  आधार  पर  खुली  भिविद्यओं  के
 जरिए  प्रतियोगी  कीमतों  पर  खरीद  करता  है  |  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  में  कोई  राज्यवा
 क्षेत्रातार  क्रम  वरीयता  नहीं  है  और  न  ही  किसी  राज्य  को  कोई  क्रय  कोटा  आबंटित  किया  जा
 सकता  है  ।

 औद्योगिक  तथा  वित्तोय  पुनतिर्माण  बोर्ड  के  माध्यम  से  उद्योगों  को  कार्यक्षम  बनाना

 6441.  क्ुमारो  ममता  बनर्जो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ओद्योगिक  तथा
 वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  के  माध्यम  से  कितने  उद्योगों  को  राज्य-वार  कार्यक्षम  बनाया  गया  हैं  ?

 लिए  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  बिभाग  में  शाम्य  संत्री  एड्मार्डो  :  ओद्योगिक
 एबं  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  28-2-89  की  स्थिति  के  अनुसार  बोडं  ने  रूणण
 औद्योगिक  कम्पनी  1985  की  धारा  18  के  अधीन  23  रूग्ण  औद्योगिक
 कम्पनियों  के  पुनरूद्धार  के  लिए  स्वीक्वत्ि  श्रद्ाव  क्री  थी  +.  इक्कके  अतिरिक्त  59  मामलों  में  बोर्ड  ने  यह
 निर्णय  लिया  कि  सम्बन्धित  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  के  लिए  युक्तियुक्त  समय  सीमा  के  अन्दर  अपने  शुद्ध
 मालीयत  को  सकारात्मक  बमहना  सम्भव  होभा  और  उन्हें  उक्त  अंधिनिषबम  की  घारा  17  (2)  के  अन्तर्गत
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 लिखित  उत्तेर  21  1989

 अनुमोदन  प्रदान  किया  ।  राज्य-कार  ब्यौरा  संलम्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 28-2-89  को  स्थिति  के  अनुसार  उन  एककों  को  संख्या  जिनके  सामले  में  ओछोगिक

 एवं  विशतोय  पुनविर्भाण  जोर्ड  ने  रूण  ओद्योगिक  कम्पनो
 1985  को  घारा  18(4)  के

 अन्तर्गत  बणचित  योजना  के  अधोन  आदेश
 पारित  किया

 क्रम  राज्य  का  ना  मः
 ara

 धारा  17(2)  (2)  के
 ह

 .  घारा  18(4)
 सं०  अन्तगंत  एककों  की  अन्तगंत  एककों  की

 1.  महाराष्ट्र  13  8

 2.  पश्चिम  बंगाल  7  2

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  8  2

 4.  तमिलनाडु  6  5

 5.  कर्नाटक  6  _

 6.  गुजरात  5  1

 7.  केरल  4  जा

 8.  हरियाणा  3  —

 9.  बिहार  3  2

 10.  उत्तर  प्रदेश  2

 11.  राजस्थान
 '

 12.  उड़ीसा  —

 13.  हिमाचल  प्रदेश  1  +-

 14.  पंजाब  1.  ह  2

 टिप्पणो : दो कम्पनियों के एक से अधिक राज्यों में कारखाने हैं  यप््  ्कफश्ाः र्न्ज्ज््फयण  हहफपफऊः़
 टिप्पणो  :  दो  कम्पनियों  के  एक  से  अधिक  राज्यों  में  कारखाने  हैं  ।

 केरल
 में

 विकास  कार्यों
 क ेलिए  आठवें  विस  आयोग  द्वारा  पुरस्कार  को  सिफारिश

 6442.  श्री  अक्‍्कम  पुरूणोससन  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 64.



 1911  सिधित  उत्तर

 क्‍या  आठवें  वित्त  आयोग  ने  केरल  में  आठ  क्षेत्रों  में विकास  कार्यों  क ेलिए  पुरस्कार  की
 सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 योजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  स्वीकार  की  गई

 क्‍या  इन  परियोजनाओं  का  निर्माण  पूरा  हो  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण

 क्या  राज्य  सरकार  ने  पुरस्कार  की  अवधि  एक  वर्ष  तक  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया
 और

 यदि  तो  क्‍या  पुरस्कार  की  अवधि  बढ़ाने  का  अनुरोध  स्वीकार  कर  दिया  गया  है  ?

 वित्त  भंआलय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  से  सम्भवः
 ऋंगी गई  सूचना  केरल  में  प्रशासन  के  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए
 सहायता  अनुदान  से  सम्बन्धित

 आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  1985-89  की  अवधि  के  लिए  केरल  में  स्तर
 को  बढ़ाने  हेतु  1550.02  लाख  रुपये  के  अनुदान  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  जो  नीचे  दिए  गए
 अनुसार  भी  :--

 रापए

 1.  पुलिस  प्रशासन  668.98

 2.  जेल  प्रशासन  89.86
 3.  जनजातीय  प्रशासन  53.16

 4.  स्वास्थ्य  217.13

 5.  न्यायिक  प्रशासन  308.90

 6.  जिला  एवं  राजस्व  प्रशासन  50.95

 7.  प्रशिक्षण  122.04
 8.  खजाना  और  लेखा  फ्रशासन  39.00

 1550.02

 ऊपर  उल्लिखित  राशि  में  पूंजी  कार्यों  क ेलिए  1355.83  लाख  रुपये  शामिल  थे  ।  इन  कार्यों
 को  31-3-1989  तक  पूरा  किया  जाना  था  ।  राज्य  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  ये  सभी  कार्य
 मुख्यतः  भूमि  अधिग्रहण  इत्यादि  से  सम्बद्ध  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  के  कारण  उक्त
 तारीख  तक  पूरे  नहीं किए  जा  र

 राज्य  सरकार  ने  उन  सस्‍्कीमों  को  पूरा  करने  के  लिए  कम-से-कम  30  1989  तक
 समय  बढ़ाने  हेतु  अनुरोध  किया  है  जो  विचाराधीन है  ।
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 लिखित  संत्तर  2।  1989

 केरल  को  राष्ट्रीय  कृथि  और  प्राभोण  विफास  बेंक  को  सहायता

 6443.  श्री  तम्पन  थासमस  :  क्या  विश्ष  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1988  से  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  ऋण  देने  की  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण
 विकास  बैंक  की  नीति  में  कोई  परिवतंन  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1986-87,  6-87,  1987-88  और  1989-89  के  दौरान  केरल  को  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  कितनी  रकम  के  ऋण  तथा  अन्य  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और
 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  दिनांक  29  1988  के  अपने  परिपत्र  के  तहत

 राज्य  सहकारी  बैंकों  ओर  राज्य  भूमि  विकास  बेंकों  से  कहा  है  कि  इसके  पश्चात्‌  शष्ट्रीय  बैंक  से  जो

 बुनवित्त  सहायता  दी  जाएगी  वह  जारी  करते  ओर  उनकी  वापसी  ब्याज  कणों  कम

 पुननिर्धारण/आस्थगन  आदि  से  सम्बन्धित  भारतीय  रिजरवं  बेंक/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रश्मीण  विकास  जैंक
 द्वारा  निर्धारित  अनेक  निर्देशों  को  अनुपालन  के  आधार  पर  दी  जाएगी  ।

 पहली  1988  से  प्रभावी  ब्याज  दरों  में  कटोती  किए  जाने  के  पश्चात्‌  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  मंजूर  की  गई  ऋण  सीमाओं  को  नियन्त्रित  करने  वाले  नियमों  में  कुछ
 बेन  हुए  ये  परिवतंन  संक्षेप  में  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ः

 अब  पुनवित्त  सहायता  राशि  के  ब्याज  की  दर  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  और  ब्रामीण  विकास
 बेंक  से लिए  गए  औसत  ऋणों  की  प्रतिशतता  से  राष्ट्रीय  बैंक  केन्द्रीय  बैंक
 स्तर  पर  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  के  नाम  औसत  बकाया  राशि  के  आधार  पर
 पु्नवित्त  सुविधा  देता  है  ।

 सहकारी  बैंक  अब  वाणिज्यिक  बैंकों  के  पास  मांग  तथा  अल्पावधिक  जमाराशियां  रखने
 के  लिए  स्वतन्त्र  है  बशतें  कि  वे  न्यनतम  निर्धारित  अन्तग्र॑स्तती  का  पालन  करते  हों  और
 अतिदेय  भिन्‍न  कवर  में  कोई  कमी  न  हो  ।

 यदि  बेंकों  ने  न्यूनतम  निर्धारित  अन्तंग्रंसतता  का  पालन  कर  लिया  है  ती  वें  अपने  बाकी
 साधनों  को  गैर-कृषि  क्षेत्रों  को ऋण  देने  पर  लगाने  के  पलए  स्वतंत्र  हैं  ताकि  थे  ब्याज
 दरों  में  हुई  कटोती  में  हुई  हानि  को  पूरा  कर  सकें  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अ  गुसार  1986-87,
 1987-88  और  1988-89  के  दोरान  योजनागत  ऋणों  के  वास्ते  केरल  को  दी  गयी  पुनवित्त  सहायता
 का  ध्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-+

 1986-87  5335

 1988-89  7126

 9
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 1911  खिलित  रंशेर
 ता

 श्रशक्ृशिक  आपदाओं  पर  व्यय  के  पूरा  करमे  के  लिए
 स्थायी  कोष  को  स्थाष॑ना

 6444.  श्री  भद्  श्वर  तांती  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सूखे  और  बाढ़  जैसे  बारम्बार  होने  वाले  प्राकृतिक  आपदार्जी  से  निपटने
 के  जिए  पक  स्थायी  और  विशेष  कोष  स्थापित  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसफे  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रारत्व  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  की  के०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ५5

 क्+
 विधि  स्नातक  पाठ्यक्रम  के  लिए  प्रवेश  परीक्षा

 +
 6445.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ॥
 फ्दि  RR  कक

 क्या  देश  में  एम०  बी०  बी०  इन्जीनियरी  पाठ्यक्रमों  आदि  में  दाखिले  के  लिए
 कोई  प्रवेश  परीक्षा  आयोजित  की  जाती  और

 ४  1५
 यदि  तो  विधि  स्नातक  पाठ्यक्रम  के  लिए  प्रवेश  परीक्षा  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  7?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  एम०  बी०  की०

 इंजीनियरी  पाठ्यक्रमों  आदि  के  लिए  प्रवेश  परीक्षा  देश  के  सभी  भागों  में  समान  रूप  से  आयोजित

 नहीं की  जाती  है  ।  गा

 संबंधित  राज्य  सरकारों/विश्वविद्यालयों/शैक्षिक  संस्थाओं  को  इस  बात  पर
 विचार  कुर्द्यू

 है  कि  एल०  एल०  बी०  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  के  लिए  कोई  परीक्षा  ली  जानी  चाहिए  या  :
 हु

 खनन  और  इंजीनियरों  सामान  सम्बन्धों  कार्यकारी  दल  ्

 6446.  लो  एज०  ए०  डोरा  :  क्‍या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 न  न्‍्क

 क्‍या  भारत-आस्ट्रेलिया  संयुक्त  व्यापार  परिषद  के  अन्तगंत  खनन  और  इन्जीनियरी  सामान
 सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  प्रयोजन  और  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 हर

 वाणिज्य  संत्रो  दिनेश  :  और  इन्जीनिर्यारेग  खनन  पर  भारत-आस्ट्रेलिया

 कायंदल की संयुक्त बैठक में यह निश्चय किया गया कि व्यापार सुगम आपषसी जागरूकता बढ़ाते और प्रगति को मानीटर करने के दोनों पक्षों से तीन-तीन सदस्यों को मिलांकर एक लघु कार्यदले का सठत किया जाए । अन्य बालों के साथ-साथ यह भी निश्चय किका गया कि :-- 8५



 सिखित  उत्तर
 2  1989

 —_________—

 (1)  व्यापार  सम्भावनाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रतिनिधिमंडलों  का  आदान-प्रदान  करना  और

 सहयोग  की  साध्यता  की  जांच

 (2)  आस्ट्रेलिया  को  इन्जीनियरी  सामान  का  निर्यात

 (3)  भारत  में  आस्ट्रेलियायी  संविदाकर्ताओं  को  भारतीय  उपस्करों  की  और

 (4)  तीसरे  देशों  की  परियोजनाओं  के  आस्ट्रेलियायी  पार्टियों  को  मुख्य-संविदाकर्ता  रख

 भारतीय  अप-संबिदा  करना  |

 उपर्युक्त  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  भी  अभिज्ञात किए  गए  ।

 मेफ्या  पर  आधारित  उद्योगों  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियमों  के  अभ्त्गंत
 तेलशोधन  शाला  का  दर्जा  देना

 6447.  भरी  जितेना  सिह  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 \-  &
 सरकार

 9
 अ

 पेय  +  ऊेजडीज
 पाद  अंतगंत कया  सरकार  ने  नेपथा  पर  आधारित  उद्योगों  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियम  के  *

 तेलशोधनशाला  का  दर्जा  दिया

 यदि  तो  कितने  उद्योगों  ने  इस  सुविधा  के  लिए  सरकार  से  आवेदन  किया  है  और  उनमें
 से  कितनों  को  यह  सुविधा  प्रदान  की  गई  और

 शेष  उद्योगों  को तेल  शोधनशालाओं  का  दर्जा  देने  में  विलम्ब  करिए  जाने  के  कथा  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  विगत  में
 नेफ्था  पर  आधारित  10  कारखानों  ने  अपने-अपने  परिसरों  की  तेलशोधक  कारखानों  के  रूप  में
 धोंषणा  किए  जाने  के  सिलसिले  में  आवेदन-पत्र  प्रस्तुत  किए  थे  ।  इन  कारखानों  में  9  कारखानों
 के  परिसरों  को  28-2-89  तक  तेलशोधक  कारखानों  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  गया  ।  मार्च

 89  से  कच्चे  नेफ्ये  पर  शुल्क  की  रियायती  दर  की  सुविधा  तेलशोधक  कारखाने  के  रूप  में  कारखाने  की
 घोषणा  के  बारे  में  बिना  किसी  शर्तं  विनिर्दिष्ट  माल  का  निर्माण  करने  वाले  सभी  कारखानों  को
 उपलब्ध  अतः  उपर्युक्त  घोषणाएं  भी  निरस्त  की  जा  चुकी  हैं  क्‍योंकि  1-3-89  के  बाद  ऐसी
 घोषणाओं  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 समस्तीपुर  डिवोजन  में  नेसित्तिक  मजदूर

 6448.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 समस्तीपुर  रेलवे  डिवीजन  में  नैमित्तक  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  कितनों
 को  रोजगार  दिया  गया  है  और  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  देना  बकाया

 रोजगार  दिए  गए  व्यक्तियों  में  से  कितने  प्रतिशत  व्यक्ति  हरिजन  और  आदिवासी  हैं



 1911  लिखित  डेलेरं

 और  कितने  प्रतिशत  हरिजन  और  आदिवासी  व्यक्तियों  के  नाम  रोजगार  को  प्रतीक्षा  सूची
 दर्ज

 क्‍या  सरकार  ने  पूर्व  रेलवे  को  त्वरित  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  और  के  पदों
 पर  हरिजन  और  आदिवासी  लोगों  को  नियुक्त  करने  के  निर्देश  दिए  और  “5

 यदि  तो  इस  कारयेक्रम  के  अन्तगेत  कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया  और  उन

 नियुक्त  व्यक्तियों  में  से  समस्तीपुर  डिवीजन  के  अन्तगंत  हरिजन  लोगों  की  संख्या  कितनी  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्थिटजलेंड  के  साथ  समझोता  शापन

 6449.  शी  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :

 श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :

 झरो  बिनेश  भोस्वामों  :

 श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत  और  स्विटजरलैंड  ने  अपराधिक  मामलों  की  जांच  पड़ताल  करने  में  परस्पर

 सहायता  देने  की  दृष्टि  से  हाल  ही  में  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  दस्तावेज  के  माध्यम  से  सरकार  को  भारतीयों  द्वारा  स्विस  बैंकों  में

 जमा  धनराशि  की  जानकारी  प्राप्त  करने  की  सुविधा  मिल  गई

 ॥  यदि  तो  सरकार  ने  भारतीयों  द्वारा  वर्ष  1988  के  अन्त  तक  जमा  धमराशियों
 की

 जानकारी  प्राप्त  कर  ली

 यदि  तो  कुल  जमा  घनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 )  उक्त  धनराशि  में  से  कितनी  धनराशि  गैर-काननी  ढंग  से  अजित  मानी  गई  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआडो  और  -

 पारस्परिकता  और  दोहरी  आपराधिकता  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  आपराधिक  मामलों  की

 पड़ताल  में  परस्पर  सहायता  की  व्यवस्था  करने  के  उहूं  श्य  20  1989  को  पत्रों  का
 प्रदान  करके  स्विटजरलैंड  सरकार  के  साथ  एक  समझौत्ता  किया  गया  है  ;  इस  समझौते  की  शर्तों  के

 जांच-पड़ताल  वाले  विशिष्ट  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सूचना/प्रमाण  एकत्रित  करने  के  लिए  विधि
 प्रवतंन  अभिकरणों  द्वारा  स्विटजरलैंड  के  प्राधिकारियों  से  सहायता  और  सहयोग  प्राप्त  किया  जा
 सकता

 से  भ  और  के  उत्तर  को  देखते  स्विटजरलैंड  के  अऋरतीब्रों  द्वारा
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 जमा।क्ी  गई  धनराशियों  के  बारे  इस  समझोते  के  सामान्य  जानकारी  प्राप्त  नहीं  की

 जा  सकती  ।

 न  /».  आभुक्तणों  के  मालले  में  निर्यात  बाजार में  भारत  का  हिस्सा

 76450,  श्लोमतो  किशोरों  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्शा  आभूषणों  के  विश्व  निर्यात  बाजार  में  भारत  का  हिस्सा  एक  प्रतिशत  से  भी  कम

 और

 यदि  तो  विश्व  निर्यात  बाजार  में  पर्याप्त  हिस्सा  हासिल  करने  के  लिए  क्या  कदस
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिज्य  संत्रो  विनेश  :  हां  ।

 हाल  ही  में  सरकार  ने  आभूषणों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कई  उपाय  किए  हैं  ।  इनमें
 शामिल  हैं--स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  (1968)  )  के  अन्तगंत  कार्य  प्रणालियों  को  सुगम  मूल्य
 निर्धारण  व्यवस्था  को  सरल  और  कारगार  निर्यात  विनिर्माणों  के  लिए.ऋण  की  उपलब्धता  में

 भारतीय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  स्वर्ण  के  स्टाक  और  सप्लाई  की
 आालन  पद्धतियों  को सरल  ओर  कारगर  बनाना  आदि  ।  आशा  है  कि  ये  उपाय  दीर्घावधि  आघार  पर

 स्वर्णाभूषणों  के  निर्यात  को  सुविधाजनक  बनायेंगे  ।

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  शाखाओं  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  छापे

 6451.  आओ  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  और  18  1989  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 कारियों  द्वारा  दिल्ली  के  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  की  शाखाओं  में  छापों  के  दौरान  आपत्तिजनक  दस्तावेज

 पकछ़  कर|सील  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 बेंक  के  दोषी  अधिकारियों  के  ब्रिझुद्ध  क्या  कार्यग्रही  की  मय्री  और

 इन  मामलों  की  वरतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वित्त  सत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआ्डो  :  से
 सूची  एकत्र  को  जां  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 at  आम  लगने  के  कारण  तम्बाक्‌  के  कारोशार  वें  मए  नुकसान
 का  भुजावजा

 6452.  6452.  भरी  हरीश  रावत  :

 श्री  दोलतसिहजो  जदेजा  :.
 i+

 कया  किस'संक्लै यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  दीमा  कम्पनी  के  साथ-साथ  बीमाकृत  अ  प्क्ति  को  तम्बाक्‌  के  कारवार  में  आग  लग

 जाते  के  कारण  हुए  नुकख्लान  का  कुछ  भाग  सहन  करना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  यह  नुकसान  बीमा  नियमों  के  अनुसार  सहन  करना  पड़ता

 यदि  तो  किस  नियम  के  और

 यदि  तो  इस  प्रक्रिया  को  बन्द  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड,आडॉो  :

 हां  ।  औद्योगिक  जोखिम  और  भाण्डागारों  को  बीमा  कवच्त  प्रदान  करने  वाली  स्टेंडडं  फायर  पालसी
 के  अन्तगंत  अनिवायं  रूप  से  प्रति  जोख्विम  2500  रुपए  की  व्यवस्था  है

 जिसे  बीमाकृत  द्वारा  वहन  किया  जाता

 से  ऐसे  जोजिमों  के  मामले  में  जहां  उनके  सिरन्तर  प्रशिकल  नुशैसान  के  परिणाम  सामने
 आते  हैं  वहां  बीमा  कम्पनियों  को  कुछ  हामीदारी  मानदण्ड  लागू  करने  पड़ते  हैं  और  ऐसे  ही  मानदण्डों  में
 एक  यह  भी  है  कि  इस  तरह  के  नुकसानों  को  कम  करने  के  लिए  हानि  निवारण  उपाय के  प्रति  बीमाकृत
 को  सचेत  करने  के  वास्ते  अनिवायं  अतिरिक्त  राशि  को  बढ़ाया  जाए  ।  यह  पद्धति  बीमा  की  अवधारणा
 के  अनुकूल  ही  है  जिसका  उद्देश्य  होने  कले  नुकक्मन  को  कम  से  कम  करना  अन्यथा  बीमा  कंपनियों
 को  प्रीमियम  दरों  के  भार  में  वृद्धि  करने  पर  मजबूर  होना  पड़ ेगा  ताकि  नुकसान  के  प्रतिकूल  प्रभावों  से
 निपटा  जा  सके  ।

 शिपिग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इंडिया  द्वारा  मत्स्य
 पालन  एककों  को  पुनर्वास  सहायता

 6453.  जी  ही  बाल  भौड़े  :  क्या  विक्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  @

 शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कंपनी  आफ  इण्डिया  से  राहत  ओर  पुनर्वास  सहायता  के
 लिए  आवेदन  करने  काले  सभी  मत्स्य  पालन  एककों  का  विवरण  कया

 उद्योग  में  व्याप्त  मन्‍दी  को  देखते  हुए  इनके  आवेदन  पत्रों  को  शींघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठा  जा  रहें  ओर

 कया  मत्स्य  पालन  एककों  को  कार्यंगत  पूंजी  के  रूप  में  कोई  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  भी
 दी  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एड अपडों  और
 भारतीय  नौवहन  ऋण  तथा  निवेश  कंपनी  लि०  ने  सूचित  किया  है  कि  24  मत्स्य  कंपनियों  ने

 ऋणों  के  पुननिर्धारिण/ब्याज  के  आस्थगन  का  अनुरोध  किया  है  ;  चूंकि  अधिकांश  मामलों  में  मूल्यांकन  के
 लिए  अपेक्षित

 क्विरण  महीं  भेजे  गए  अतः  भारतीय  नौंवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  लि०  ने  उनसे
 कंपनी  की  बलंसान  बिस्लीय  लाभप्रदता  के  ऋण  परिशोधन  की  अतिदेय
 राशियों  को  चुकाने  की  विशिष्ट  योजनाएं  आदि  से  संबंधित  सूचना  मांगी  जिन  दो  कंपनियों  से

 6



 लिखित  उत्तर  21  1989

 सम्बन्धित  वांछित  सूचना  प्राप्त  हो  चुकी  उनके  लिए  पुनदद्धार  सहायता  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  गया  शेष  कंपनियों  से  वांछित  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  भारतीय  नोबहन  ऋण  तथा  निवेश

 कंपनी  लि०  पत्र-व्यवहार  कर  रही  है  |

 कार्यशील  पूंजी  के  लिए  व्यवस्था  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  की  जाती  अतः  सरकार

 भारतीय  नौवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  लि०  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता

 देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 हाय

 जोवन  बोमा  निगम  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 6454.  ओ  राम  प्यारे  खुबनन  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  विभिन्‍न  श्रेणी  के  कुल  कितने  पद
 अनारक्षित  किए  दि

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  का  विचार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षित  सभी  पद  रिक्तियों  को  सरकारी  नीति  के  अनुसार  भरने  का  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  का  आरक्षित  पदों  की  को  पूरा  करने  के  लिए  विशेष
 भर्ती  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 के  वित्त  संत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एड आड्डो  :  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  अनारक्षित  किए  गए  पदों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 श्रेणी  198  5-8  6  1986-87  1987-88

 अनुसूचित  अनुसूचित  अनुसूचित
 अनु०  ज०  जा०  अनु०  ज०  जा  अनु ०  ज०  जा०

 1  न  न

 2  143  103  57

 3  99  133  103
 4  14  9  15
 eee

 हां  ।  जो  पद  भरे  नहीं  जा  सकेंगे  उन्हें  अब  तब  तक  पिछली  रिक्तियों  के
 रूप  में  रखा  जाएगा  तक  उपयुक्त  अनु०  जा०/बनु०  ज०  जा०  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं
 हो  जाते  ।
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 हां  ।  यदि  सामान्य  भर्ती  के  दौरान  अनु०  जा०/अनु०  ज०  जा»  के  पर्याप्त  उम्मीदवार

 नहीं  मिल  पाते  तो  जीवन  बीमा  निगम के  प्रत्येक  भर्ती  कार्यालय  द्वारा  केवल  अनु  ०  जा०/अनु०  ज०  जा०
 के  उम्मीदवारों  के  लिए  विशेष  भर्ती  की  जाती  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता

 दिल्‍ली  के  चारों  ओर  अन॒षंगो  रेलबे  स्टेशन

 ]
 6455.  ध्रो०  राम  कृष्ण  मोरे  :

 झो  अनबारोी  लाल  पुलेहित  :  .

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  हाल ही  में  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  हुई  भगदड़  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  दिल्ली  के  चारों  ओर  अनुषंगी  रेलवे  स्टेशन  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्यौरा  कया

 कया  दिल्ली  में  विद्यमान  मुख्य  स्टेशनों  पर  भीड़भाड़  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  और

 सरकार  का  स्टेशनों  पर  भीड़भाड़  को  कम  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  नयी  दिल्ली  स्टेशन
 पर  हुई  हाल  की  दुर्भाग्यपूर्ण  भगदड़  की  घटना  से  बहुत  पहले  होलम्बी  विजवासन  तथा  आनन्द

 विहार  में  अनुषंगी  स्टेशनों  का विकास  करने  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पराम  श॑  से  प्रस्ताव
 तैयार  किए  गए  थे  ।  इन  सभी  तीनों  स्थानों  पर  अपेक्षित  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  मंज्री  पहले  ही  दी
 जा  चुकी  इनमें  से  पहले  दो  स्टेशनों  को  यात्री  एवं  माल  टमिनलों  के  रूप  में  तथा  तीसरे  स्टेशन  को
 यात्री  ठटमिनल  के  रूप  में  चरणों  में  विकसित  किया  जाएगा  ।

 हां  ।

 उपर्युक्त  दिशापरक  टमिनलों  का  विकास  हो  जाने  से  नयी  दिल्ली  तथा  दिल्ली  जंक्शन  पर
 यातायात  का  दबाव  कम  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  इसके  नयी  दिल्ली  के

 मौजूदा  माल  शेड  को

 होलम्बी  कलां  में  तथा  सवारी  डिब्बा  अनुरक्षण  सुविधाओं  के  एक  भाग  को  हजरत  निजामुद्दीन  में  शिफ्ट
 करके  नयी  दिल्ली  में  प्लेटफार्म  सुविधाएं  बढ़ाने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 बिहार  को  अपर  साकरो  परियोजना
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रकति  का  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  बिहार  सरकार  को  कितनौ  धनराशि  दौ  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  परियोजना  पर  कितनी  धनराशि  खं  की
 जाएगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  शज्य  मंत्री  कृष्णा  :  नहीं  ।

 से  परियोजना  को  सातवीं  योजना  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  जबकि  बिहार  के
 आठवीं  योजना  के  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 गस्ती  और  व्रोणाचलम  के  बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण  तथा  त्रोभाचलस और
 हैदराबाद  के  थीथ  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 6457.  श्री  के०  रामचमा  रेड्डी  :  क्‍या  रेल  भंत्रो  वह  कताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  में  मुक्ती  ओर  द्रोणाचलम  के  बीच  एक  सीधी  बड़ी  लाइन  का
 निर्माण  करने  हेतु  सर्वेक्षण  कराने  का  विचार

 कया  द्रोणाचलम्‌-कुरनूल-हैदराबाद  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  हेतु  सर्वेक्षण
 कार्य  पूरा  हो  गया  औ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  आगे  क्‍या  कायंवाही  की
 गई

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराथ  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजकोट  रेलवे  स्टेशन

 6458.  श्रीमती  पढेल  रसायेन  रामजौभाई  सावणि  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  राजकोट  स्टेशन  पर  रे
 नमागें

 का  विद्युती  कर
 गण  टी०  कंप्यूटरीकरण  की

 सुविधा  उपलब्ध  कराने  और  स्लीपर  लाइनों  को  जोड़ने  की  योजना  तैयार  की  गई  है  ताकि  यात्रियों  को
 अधिक  सुविधाएं  प्रदान  की  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  कार्य  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ?
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 ना  नी  _

 ही  बिजली  लगी  हुई  है  और  वहां  बिजली  फिटिंग  सुविधा  की  व्यवस्था  की  गयी  राजकोट  स्टेशन  पर
 सी०  सी०  टी०  वी०  और  कंप्यूटरीकरण  की  फिलहाल  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 स्टेशन  की  इमारत  के  ढांचे  में  परिवर्तन  सहित  स्टेशन  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया है  और

 यह  कार्य  आवश्यक  कार्यक्रम  के  रूप  में  चरणों  में  किया  जाता  है  बशर्ते  कि  घनराशि  उपलब्ध  हो  ।
 राजकोट  स्टेशन  को  आदर्श  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  चना  गया  30.60  लाख
 रुपये  की  प्रत्याशित  लागत  से  वहां  जिन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  उनमें  पीने  का

 स्टेशन  की  इमारत  के  ढांचे  में  परिचलन  क्षेत्र  में  आदि  शामिल  हैं  ।  ये  कार्य
 प्रगति  पर  हैं  और  इनके  आठवीं  योजना  के  मध्य  तक  चरणों  में  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 मध्य  प्रदेश  में  भ-जल  की  आपूर्ति  करना

 6459.  श्री  महेन्द्र  सहु  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  भू-जल  की  कृत्रिम  रूप  से  आपूर्ति  करने  हेतु  जांच  करवाने  के  लिए
 राज्यों  को आथिक  सहायता  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  को  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितनो  सहायता  दी  जाएगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  द्वारा  ओवश्ड्राफ्ट  लिया  जाना

 6460.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  ब  गी  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1989  तक  किन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 ने  भारतीय  रिजव  बैंक  से

 ड्राफ्ट लिए
 इनमें  से  प्रत्येक  की  ओर  कितनी  रकम  बकाया  और

 जिन  राज्यों  ने  निर्धारित  ओवरड्ाफ्ट-रगाशि  से  अधिक  रकम  ली  उनेंकें  '  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बी०  के०  :  औरः  जो
 राज्य  सरकारें  31  1989  को  ओवरड्रफ्ट  में  उनके  नाम

 तथा
 उनके  ओवरष्डाफ्टीं  की

 नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 क्रम  ओवरड्रफ्टकी
 लगातार  कार्यदिवसों

 सं०  की  संख्या

 1.  मध्य  प्रदेश  14.96  िओओओ

 2.  मिजोरम  2.56  3

 3.  राजस्थान  57.98  1
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 इन  राज्य  सरकारों  ने  ओवरड्राफ्ट  विनियमन  स्कीम  के  अन्तगंत  दिए  गए  अनुसार  सात

 लगातार  कार्य-दिवसों  की  अवधि  के  अन्तगंत  ओवरड्ाफ्टों  का  भुगतान  कर  दिया  था  और  इस  तरह

 भारतीय  रिजवं  बैंक  को  कायंवाही  करने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  भर्ती  नियम

 6461.  भरी  सुरेश  कुरूप  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  कोई  भर्ती  नियम  नहीं  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  :  और  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में

 87  श्रेणियों  के  473  पदों  में  से  459  पदों  के  लिए  भर्ती  नियम  विद्यमान  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  तथा  सामान्य  बोसा  निगम  हारा  पालिसीपारकों  से
 प्रीमियम  को  बसूलो

 6462.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :

 करी  कमला  प्रसाद  सिह  :

 कया  घित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  के  कार्यालयों  में  पालिसीधारकों  को

 प्रीमियम  के  बारे  में  सूचित  करने  और  प्रीमियम  की  वसूली  के  लिए  इस  समय  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई
 जाती

 क्‍या  इन  निगमों  के  कार्यालयों  के  लिए  यह  अनिवार्य  है  कि  वे  पालिसीधारकों  को  नोटिस
 जारी  करना  सुनिश्चित  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  किए
 जाने का  विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआ्डो  :  जीवन
 बीमा  निगम  और  साधारण  बीमा  निगम  के  सम्बन्ध  में  सूचना  इस  प्रकार  है  :--

 जीवन  बोीसा  निगम  :  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  अपने  पालिसीधारकों  को  प्रीमियम  नोटिस  समय  से
 काफी  पूवं  भेजे  जा  रहे  प्रीमियम  की  राशि  जीवन  बीमा  निगम  के  शाखा
 कार्यालय  अथवा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  निदिष्ट  बेंक्रों  में  जमा  करानी  होती
 जिसके  साथ  जीवन  बीमा  निगम  ने  प्रीमियम  एकत्र  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्ध
 किए  हुए

 साधारण  बोला  निगम  :  जीवन  बीमा  निग्म  के  मामले  के  साधारण  बीमा  संविदाएं  वाधिक

 संविदाएं  हैं  और  बीमाशुदा  व्यक्ति  उसी  बीमाकर्ता  के  साथ  संविदा  का नवीकरण
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 कज्ज-फ656७  अपनी इच्छानुसार कर सकता है अथवा नहीं भी करता है । पूर्ण प्रस्ताव फार्म  स्‍फस्‍फस्‍फऊह

 अपनी इच्छानुसार कर सकता है अथवा नहीं भी करता पूर्ण प्रस्ताव फार्म अथवा अपेक्षित बीमा के ब्यौरे प्राप्त हो जाने सम्बन्धित प्रभागीय/शाखा कार्यालय प्रीमियम दर का निर्धारण करता है और प्रीमियम की राशि कम्पनी के पास जमा कराने के लिए मौखिक रूप से अथवा पत्र द्वारा मांगी जाती है । नहीं । पालिसीधारकों को अनुस्मारक भेजना कोई कानूनी अथवा संविदात्मक दायित्व नहीं है । फिर शिष्ठटाचार के पालिसीघारकों को अनुस्मारक नोटिस भेजने के लिए सभी भ्रवास किए जाते हैं । दिल्‍ली में रेल यातायात को सुव्यवस्थित क 6463. श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मना क्या रेलवे ने राजधानी में रेल यात्री और माल यातायात को सुब्यवस्थित करने की दृष्टि से दिल्ली के लिए एक वृहद योजना तैयार की यदि तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्‍या और इसके कार्यान्वयन के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए तो वे क्या हैं और इस योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ? रेल संत्रालय के राज्य मन्‍्त्री साधवराव : हां । नयी दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था और नये टमिनलों का विकास । लगभग 27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निजामुद्दीन में कार्य को तक पूरा किए जाने की योजना तैयार की गयी है । नयी दिल्ली और अन्य मिनलों पर कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्घारित नहीं किया गया | कुल लागत का अनुमान लगाना समय से बहुत पूर्व होगा । से० इण्डियन टोबेको कम्पनो लिसिटेड के विरुद्ध बकाया उत्पाद-शुल्क 6465. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्री विजय एन० पाठिल : क्या विस्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्षों के सिगरेट निर्माताओं से अनुमानतः कितना वसूल किया जाना था और वास्तव में कितना उत्पाद-शुल्क वसूल किया को मै० इण्डियन टोबैंको कम्पनी लिमिटेड से उत्पाद-शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की जानी और 67
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 -  सरकार  का  उत्पाद-शुल्क  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  भ्रस्ताव  है  ?

 :
 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  ब्यौरे  निम्नानुसार  -९

 हैं  :-

 रुपयों  गया  उत्पाद-शुल्क

 1986-87  1410  1363

 :1987-88  1575  1470

 1988-89  1560  बजट  1493

 लगभग  राशियों  करोड़  रुपए  ।  ही

 ,  बकाया  राशियों  को  वसूल  करने  के  प्रशासनिक  और  अन्य  जो
 समय  पर  आवश्यक  समझे  जाते  किए  जाते  हैं

 जूतों  का  निर्यात

 6466.  श्री  वाई०  एस  ०  महाजन
 :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  क्किसित  देशों  में  जूता  उत्पादन  फैक्ट्रियों  के  लगातार  बन्द  होने  को  में  रखते

 हुए  जूते  के  ऊपरी  भाग  के  निर्यात  में  कमी  आने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  उपाय  किए  हैं  अथवा  करने
 का  विचार  है  कि  चमड़े  के  सामान  का  निर्यात  न  केवल  वर्तमान  स्तर  पर  रहे  बल्कि  इसमें  अत्यावश्यक
 विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  धीरे-धौरे  वृद्धि  हो  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  भारतीय  लेदर  शू-अपर  के  निर्यातों  में  विगत  कुछ  वर्षो
 ॥

 से  पर्याप्त  वृद्धि  हो  रही  उपलब्ध  जानकारी  के  निकट  भविष्य  में  विश्व  बाजार  में  शू-अपर
 की  मांग  में  तेजी  से  गिरादट  आने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 वि  भारतीय  चमड़े  की  वस्तुएं  मूल्य  तथा  क्वालिटी  की  दृष्टि  से  विश्व  बाजार  में  प्रतियोगी
 बनाने  के  लिए  विदेशों  में  बाजार  संवर्धन  उपाय  तथा  भारत  में  उत्पाद  विकास  प्रयास  निर्यात  बढ़ाने  में
 सहायक  सिद्ध  हुए  हैं  और  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  है  वहां  इन  उपायों  को  रख़ने  और  तेज  करने
 का  प्रस्ताव

 चुनाव  के  दोरान  आचार  संहिता  के  उल्लंघन  को  शिकायतें

 6467.  श्री  एम०  बो०  चन्द्रशखर  मति  :
 ओ  बो०  श्रो  निवास  प्रसाद  :

 +-

 क्‍या विधि ओर न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 68
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 कया  निर्वाचन  आयोग  ने  सरकार  से  चुनाव  श्रचार  के  दौरान  उम्मीदवारों  के  विरुद्ध  झूठे
 आरोप  लगाने  वाले  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  कानून  में  संशोधन  करने  को  कहा

 यदि  तो  आचार  संहिता  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  होती  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  कानून  में  उक्त  संशोधन कब  किया  जाएगा  ?

 विधि और  न्यान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  अश्ञक  व्यापार  निगम  में  अऋतों

 6468.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  अभ्रक  व्यापार  निग्रम  घाटे  में  चल  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या

 क्या  सरकार  को  निगम  में  कथित  विशेषकर  भर्ती  के  मामलों  की

 जानकारी  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  की  उच्च  स्तरीय  जांच  कराने  का  विचार  है  ?

 घाणिज्य  संत्रो  दिनेश  :  भारतीय  अभ्रक  व्यापार  निगम  को  1987-88  में
 146.96  लाख  रु०  तथा  1988-89  में  130.66  लाख  रु०  का  घाटा  हुआ  है  ।

 भारतीय  अश्नक  व्यापार  निगम  में  निर्धारित  भर्ती  नियमों  के
 अनुसार  गुणावगुण  के  आधार

 पर  भर्ती  की  जाती  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्ली-नांगपुर-बम्बई  ओर  नई  दिल्ली-नागपुर-हैदराबाद
 सेक्‍्शनों  पर  गाड़ो  सेवा/सुपरफास्ट  गाड़ियां

 6469.  श्री  केशव  राव  पारधो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली-नागपु  र-बम्बई  और  नई  दिल्ली-नागपुर-हैदरादाद  सेक्‍्शनों  पर  रेलवे  यातायात
 में  सुक्षर  लाने  और  सुपर  फास्ट  गाड़ियाँ  चलाने  के  लिए  मंजूर  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 और

 इन  गाड़ियों  को  कब  तक  चलाया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  और  फिलहाल  नागपुर  के
 रास्ते  नयी  दिल्ली-हैदराबाद/बम्बई  के  बीच  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 सकसकलफकफकफकसफइफस-ासस
 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  को  शाखायें  खोलना

 6470.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  को  चालू  वर्ष  के  दौरान  शह री/ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  कितनी  शाखायें  खोलने  के  लाइसेंस  दिये

 क्‍या  बैंक  ने  वर्ष  1988  में  लाइसेंसों  के  अनुसार  सभी  शाखायें  खोल  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड  आर्डो  :  से

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  5-90  की  वतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  को  46  ग्रामीण  और  अधघं-शहरी  केन्द्रों  क ेवास्ते  और  3  शहरी  केन्द्रों  के  वास्ते

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  बैंक  ने  अभी  तक

 एक  शहरी  केन्द्र  सहित  14  केन्द्रों  में  शाखाएं  खोली  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंक  से  कहा  है  कि  वह

 उन  गिने  चने  केन्द्रों  को  जहां  न्यूनतम  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  बाकी  केन्द्रों  में

 शीघ्र  शाखाएं  खोले  ।

 आर्ट  सिल्क  प्रोसेसिंग  उद्योग  से  उत्पाद-शल्क  वसूल  करने  को  प्रणाली

 6471.  आओ  सांभाजों  राव  ककाडे  :  क्या  विक्त  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  फिलामेंट  और  स्पन  के  फैब्रिक्स  पर  अलग-अलग  उत्पाद  शुल्क  वसूल
 करती

 यदि  तो  क्‍या  इस  प्रकार  अलग-अलग  वसूली  करने  से  राजस्व  की  हानि  होती

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 क्या  महाराष्ट्र  प्रदेश  फैब्रिक्स  प्रोसेसिंग  एसोसिएशन  ने  उत्पाद-शुल्क  वसूली  के  पुनः  मुल्यांकन
 किए  जाने  की  अपील  की  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए्‌०  के०  :  से  सिथेटिक

 फैब्रिकों  पर  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में  इस  आधार  पर  कोई  भेद-भाव  नहीं  किया  जाता  है  कि  ऐसे
 फैब्रिकों  को  फिलामेंट  यानें  से  बनाया  जाता  है  या  स्पन  यान  से  बनाया  जाता  है  ।

 और  महाराष्ट्र  प्रदेश  फैब्रिक  प्रोसेसिंग  एसोसिएशन  ने  अपने  अभ्यावेदन  में  यह  सुझाव
 दिया  है  कि  सिंथेटिक  फैब्रिकों  पर

 लगाए
 जाने  वाले  शुल्क  को  यान  स्तर  पर  लगाया  जाए  ।  इन  सुझावों

 की  जांच  की  गई  है  और  ये  स्वीकार्य  नहीं  पाए  गए  हैं  ।
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 पोलेंड  के  साथ  समझोता

 6472.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  पोलेंड  के  बीच  दोहरे  कराधान  से  बचने  के  लिए  कोई  समझौता

 हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  इस  समझौते  से  भारतीय  उद्योगपतियों  को  पोलेंड  की  सहायता  से  उद्योग  स्थापित
 करने  में  मदद  और

 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  पोलैंड  की  सहायता  से  स्थापित  किए  जाने  वाले  उद्योगों
 के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 विस्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  भारत  और
 पोलैंड  के  बीच  आय  पर  करों  के  सम्बन्ध  में  दोहरे  कराधान  से  बचने  तथा  राजस्व  अपवंचन  के  निवारण
 के  लिए  व्यापक  करार  अभी  तक  सरकारी  स्तर  पर  सम्पन्म  नहीं  किया  गया  है  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  इस  करार  के  लागू  होने  से  भारत  तथा  पोलैंड  दोनों  में  संयुक्त  कार्यकलापों  की
 स्थापना  करने  में  तथा  अन्य  पारस्परिक  औद्योगिक  सहयोगों  में  प्रोत्साहन  स्थापित  किए  जाने
 बाले  उद्योगों  के  नामों  को  इस  स्तर  पर  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  यह  निजी  क्षेत्र  के  अलग-अलग
 संगठनों  द्वारा  किया  जाता  जिन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  उनमें  से  कुछेक  प्रस्तावों  के
 अन्तगंत  कृषि-जन्य  डिन्स के  क्षेत्र  आते  हैं  जिसमें  होटल  तथा  अन्य  सिविल  निर्माण-कारी
 नाएं  शामिल  हैं  ।

 भोपाल  स्थित  सवारी  डिब्बा  मरम्मत  कारखाना

 6473.  श्री  के०  एन०  प्रधान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भोपाल  स्थित  रेल  सवारी“डिन्बा  मरम्मत  कारखाने  हेतु  कुछ  सहायक
 औद्योगिक  इकाइयां  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  भें  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहायक/अनुषंगिक  इकाइयों  की  स्थापना  की  जिम्मेदारी  मूलतः  राज्य  सरकार  के  उद्योग
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 विभाग  की  होती  है  |  रेलों  ने  पारस्परिक  सहमति  आदि  के  आधार  पर  सूचना  के
 उत्पादों  के  वाहिक  अनुसंधान  और  विकास  सम्बन्धी  निरीक्षण  तथा  परीक्षण

 सुविधाएं  प्रदान  करके  भोपाल  के  रेल  सवारी  डिब्बा  मरम्मत  कारखाना  सहित  5  नये  रेल
 उत्पादन  इका्टयों  में  और  इनके  आस-पास  सहायक  इकाइयों  को  विकसित  करने  की  व्गवस्था
 की

 यलहंका-बंगारपेट  छोटी  रेल  लाइन  को  मीटर  गेज  में  बदला  जाना

 हि
 ]

 6474.  श्री  बो०  कृष्ण  राव  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चिक्‍्काबल्लापुर  से  होकर  जाने  वाली  यलहंंका-बंगारपेट  नेरो  गेज  रेल  लाइन  को
 मीटर  गेज  में  बदलने  की  काफ्ो  समय  से  मांग  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  लाइन  को  बदलने  का  भ्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  इसके  बड़ी  लाइन  में
 अमान  परिवतंन  की  मांग  की  गयी  है  ।

 से  इसके  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवततन  के  लिए  किए  गए  सर्वेक्षण  से  पता  चला  था
 कि  यह्‌  परियोजना  अलाभप्रद  इसके  संसाधनों  की  अ  त्यधिक  तंगी  और  पहुले  की  भारी
 वचनवद्धताएं  हाथ  में  होने  क ेकारण  इस  आमान  परिवतंन  को  शुरू  करना  कठिन

 केरल  के  इड  क्‍्को  जिले  में  बंक  शास्ताएं  खोलना

 6475.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  थित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  के  इडुक्‍्की  जिले  में  कोई  क्षेत्र  बैंक  रहित

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उन  क्षेत्रों  में  राष्ट्री  यकृत  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  संत्रालय  में  आशथिक  कांये  विभाग  में  राज्य  संत्री  एड  आर्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बे  क  ने  सूचित  किया  है  कि  इडक्को  जिले  में  शाखाएं  खो  ने  के  वास्ते  केरल  राज्य  सरकार
 ने  12  केन्द्रों  को  पता  लगाया  था  और  नीति  में  निर्घा
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 सेवा  क्षेत्र  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  वास्ते  बैंकों  को  4  केन्द्र  आबंटित  किए  भारतीय  रिजवं  बैंक
 ने  बैंकों  से  बाकी  केन्द्रों  में  शीप्र  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कहा  है  ।

 सोने  की  कोमतें

 6476.  श्री  कृष्ण  प्रताप  लिह  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ..

 क्‍या  देश  में  सोने  के  भण्डार  एवं  इसकी  सप्लाई  में  भारी  अन्तर  होने  के  कारण  देश  में
 इसके  मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसके  भण्डार  एवं  इसकी  सप्लाई  में  कितना  अन्तर
 और

 इस  अवधि  के  दौरान  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  तथा  इसके  मल्यों  में  स्थिरता  लाने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 कक  का

 कप  में
 पतन

 िनाण  में
 रण  चने  ९०  के  शो

 चूंकि  कोई  आवश्यक  वस्तु  नहीं  है  सरकार  ने  देश  में  सोने  की  मांग  का  अनुमान  नहीं  लगाया
 देश  में  सोने  का  वर्षवार  स्वदेशी  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा  है  :

 बर्ष

 रा

 सोने  का  स्वदेशी

 __  __
 1985

 गज
 1852.7

 1986  1931.1

 1987  1864.2

 1988  1942.7

 1936  में  10  ग्राम  मानक  सोने  का  औसत  मूल्य  2210/-  रुपये  !988  में  10  ग्राम  मानक
 सोने  का  औसत  मूल्य  3202/-  रुपए  इस  अवधि  के  दौरान  सोने  के  मूल्य  में  45  प्रतिशत  वृद्धि
 हुई  सोना  आवश्यक  बस्तु  न  होने  में  कारण  सरकार  इसके  मुल्य  को  नियंत्रित  नहीं
 करती है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ो  जिले  में  बेंक  शाखायें

 6477.  श्री  सरफराज  अहमद  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पौड़ी  जिले  के  लिए  प्रमुद्ध  बेंकਂ  कौनसा  है  और  इस  जिले  में

 लीड  बैंक के  नेट  वर्क  के  रूप  में  कौन  सा  बैंक  काये  कर  रहा
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 बैंक  शाखाओं  कौ-वारस्परिक  दूरी  कितनी  है  और  क्या  लीड  बैंक  की  मैदानी  क्षेत्रों  में

 शाखाओं  की  पारस्परिक  दूरी  की  तुलना  में  उपरोक्ल  शाखाओं  की  दूरी  बराबर

 क्‍या  खेराखल  के  विशाल  क्षेत्र  में  किसी  बैंक  की  कोई  शाखा  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  एक  बेंक  शाखा/एक्सटेन्शन  काउन्टर  खोलने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड  आर्डो  :  से

 भ्रस्तीय  रिजयं  वेंक  ने  सूचित  किया  हैं  कि  पोड़ी  यढ़वाल  जिले  का  अग्रणी  बेंक  भारतीय  स्टेट
 बैंक  इस  समय  जिले  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  37  शाखाएं  हैं  तथा  थर्ष  1985-90  को  वतंमान
 शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  उसे  आबंटित  18  अन्य  केन्द्रों  पर  शाखायें  खोलनी  पौढ़ी  गढ़वाल
 जिले  में  75  बैंक  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  हैं  और  वहां  की  प्रति  बैंक  कार्यालय  औसत  जनसंख्या  8,000
 है  जो  मैदानी  इलाकों  के  अन्य  जिलों  के  प्रति  बैंक  कार्यालय  औसत  जनसंख्या  की  तुलना  में  ठीक  है  ।

 केम्द्रों  पर  शाखाएं  खुल  जाने  के  बाद  सामान्यतः  प्रत्येक  बांब  से  10  कि०  मी०  की  दूरी  के
 अन्दर-अन्दर  एक  बैंक  शाखा  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बताया  है  कि  खिर्सू  ब्लाक
 के  बैंक  रहित  केन्द्र  खेराखल  को  जिसे  वर्तमान  योजना  के  शाखा  खोलने  के  लिए  चुना  गया
 अल़कनेन्दा  प्राभीण  बैंक  को  आबंटित  किया  गंया  है  ।  ब्लाक  खिसूं  में  जनसंख्या  36580  बेंकों  की  दस
 शोखाएं  हैं  जिनेमें  से  2  शाखाएं  वर्तमान  नीति  के  अन्तर्गत  आबंटित  की  गई  ये  शाखाएं  क्षेत्र  की
 बैंकिंग  आवश्यकताओं  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।

 चेकों  के  भुगतान  म  होने  पर  जुर्माना

 6478.  श्री  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कसा  सरकार  ऐसे  लोगों  पर  कुछ  जुर्माना  लगाने  के  बारे  में  सोच  रही  है  जो  बैंक  खाते  में
 घन  न  होने  पर  चंक  काट  देते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 किस  संदर्भ  में  ऐसा  किया  जा  रहा

 क्‍या  सरकार  का  अनादृत  चैकों  के  अलावा  अन्य  चैकों  के  भुगतान  अवधि  में  कमी  करने  के
 लिए  बैंकों  को  निदेश  जारी  करने  का  भी  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  टो  इश्के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड  आर्डो  :  से
 लोक  वित्तीय  संस्था  और  परक्राम्य  लिखत  विधि  आ  1968  दिनांक  ]

 1959  से  भा  हो  यथा  इस  अधिनियम  में  यह  प्रावधान  किमा  गया  है  कि  किसी  व्यक्ति
 द्वारा  किसी  ऋण  या  अन्य  दायित्व  के  पूर्णतः  या  अंशतः  निपटान  के  लिए  किसी  बैंकर  के  पास  अपने  खाते
 मैं  से  काटा  गया  कोई  चैक  बैंक  द्वारा  भुगतान  किए  बिना  या  तो  इस  कारण  लौटा  दिया  जाता  है  कि  उस
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 कर  मकान»  की  अल  जल लक  ब  कल  क कमल  जकअ  कक  की

 खाते  में  जमा  धनराशि  पर्याप्त  नहीं  है
 या  वह  उस  रकम  से  अधिक  है  जिसका  बेक  के  साथ  उस  खाते  मेंਂ

 से  भुगतान  करने  के  लिए  ठहराव  किया  गया  तो  ऐसे  व्यक्ति  के  बारे  में  यह  समझा  जाएगा  कि

 अपराध  किया  है  और  उसे  एक  साल  की  अवधि  तक  कारावास  या  जुर्माने  जो  चैक  की  रकम  का

 दुगना  हो  सकतः  या  दोनों  से  दण्डित  किया  जा  सकता  इन  कानूनी  उपबन्धों  को
 निग्रमित  किया  गया  है  ताकि  दागित्वों  का  निपटारा  करने  के  लिए  चेकों  की  स्वीकार्ंता  को  जा
 सक॑  ।

 हु

 बाहरी  चैकों  के  शीघ्र  समाशोघन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  नेਂ  कई  उपाय  किए
 जिनमें  एम०.आई०  सी०  आर०  प्रौद्योगिकी  को  लागू  समाशोधन  गूहों  मेंਂ  कम्प्यूटरों  से  काम

 राष्ट्रीय  समाशोधन  की  स्थाषना  करना  तथा  कुरियर  सेवा  का  अधिकाधिक  प्रयोग  करना  शॉमिलਂ

 है  |  बैंकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  व्यक्तिगत  मामलों  में  2,500  रुपये  तक  के  बाहरी  चैंकों  के  लिए
 तत्काल  क्रैंडिट  देने  की  सुविधा  प्रदान  करें  और  एक  निदिष्ट  अवधि  के  बाद  चैकों  की  देरी  से  उगाही  के

 लिए  बचत  बेंक  दर  से  ब्याज  अदा  करें  ।

 जाय  का  उत्पादन

 6479.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  चाय  के  उत्पादन  के  लिए  कित्ता  लक्ष्य  निर्धारित  ऋण
 और

 कया  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  ह
 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  ओर  वर्ष  1988  के  दोरान  चाय  का  अनुमानित

 उत्पादन  700.28  मी०  कि०ग्रा०  के  अभूतपूर्व  स्तर  का  हुआ  ।

 प्रामोण  विकास  बेंक़ों  हारा  ऋचों  को  क्सुज़ो

 6480.  श्री  शरद  दिघे  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सहकारी  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकांस  बैंक  परिसंघ  नें  सरकार  को  यह  सूचित
 किया  है  कि  ऋणों  को  असन्तोषजनक  वसूली  और  अन्य  कारणों  की  बजहू  से  कृषि  तक  ब्रामीश  विकास
 बैंक  संकट  में  पड़  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  इब्च  कें  कया  -  कार्यवाही
 की

 )  क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  ऋणों  की  वसूली  और  कम  द्वो  गई  और

 सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  से  ऋणों  की  वसूली  के  लिए:क्या  कदम  उठाने  का
 विचार

 चिस  मंत्रालय  में  आध्िक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सनत्रो  एड  आर्डो  :  से
 राष्ट्रीय बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  सहकारी  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक  परिसंघ्र ने  यह
 अभ्यावेदद  दिया  था  कि  ऋणों  की  असंतोषजनक  साधारण  डिबेंचर  कार्यक्रम  के  अन्तगंत
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 --  तय  --  en
 उत्तर  2  1989

 लज्ः  जन

 राष्ट्रीय  बैंक  सहकारी  भूमि  विकास  बैंकों  को  अपनी  ऋण  प्रणालियों  में  त्रुटियां  दूर  करने  के  वास्ते
 और  ऋण  के  अन्तिम  उपयोग  के  नियंत्रण  को  सुधारने  के  लिए  कहता  रहा  भूमि  विकास  बैंकों  की

 तुलना  में  वसूली  का  प्रतिशत  1986-87  में  58.12  था  जबकि  गत  वर्ष  यह  61.16  प्रतिशत
 राष्ट्रीय  बेंक  इन  बैंकों  को  अपनी  वसूली  को  बढ़ाने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाने  के  लिए  समय
 पर  बसूली  अभियान  शुरू  विपणन  एजेंसियों  के  साथ  सम्बन्ध  स्थापित  राज्यों  के
 कारियों  से  आवश्यक  सहायता  प्राप्त  करने  और  ऋणकर्ताओं  के  साथ  कारगर  सम्पर्क  स्थापित  करने  और
 शिक्षित  करने  के  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  उपाय  करने  के  वास्ते  निदेश  देता  रहा  है  ।

 विद्युतच्चालित  र॑  लगाड़ियों  को  अधिकतम  गति  से  चलाने  के  लिए
 रेल  मार्गों  का  नवोकरण

 648  1.  भरी  हुसेन  दलवाई  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कोन  से  रेल  मार्ग  विद्युतच्ालित  रेलगाड़ियां  चलाने  के  लिए  तैयार

 क्‍या  विद्युतचालित  रेलगाड़ियों  की  गति  डीजल  और  भाष  इंजनों  से
 चलने  वाली

 गार्डियों की  तुलना  में  अधिक
 ह

 क्‍या  मोजूदा  रेल  मार्गों  पर  विद्युत  चालित  रेलगाड़ियों  की  गति  अधिकतम  नहीं  की  जा
 सकती  और

 यदि  तो  क्या  रेल  विभाग  द्वारा  रेल  मार्गों  के  नवीकरण  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ताकि  वे  शीघ्र  गति  से  विद्युतचालित  रेलगाड़ियां  चलाने  हेतु  उपय्‌  क्‍त  बनाए  जा  सके  ?

 रेल  झंत्रालय
 शत

 के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  सिन्धिया  )  :  देश  में  जो  ट्रंक  मार्ग  तथा  उनके
 हिस्से  बिजली  गाड़ियां  सम्हाल  सकते  नीचे  दिये  गये

 1.  दिलली--हावड़ा  बक्लस्ता  ग्रांड  कार्ड

 2.  दिल्ली--बम्बई

 3.  दिलली--भोपाल  तथा  दिल्ली-बम्बई  का  भुसावल-बम्बई
 4.  हावड़ा--नागपुर  का  हावड़ा-दुर्गं
 5.  मद्रास--विजयबाड़ा-बेलमपल्ली

 6.  मंद्रास--जोलारपैट्टे

 जी  आमतौर  पर  ।

 और  बिजली  गाड़ियों  की  गति  को  अधिकतम  क्षमता  तक  बढ़ाना  रेल  पथ  की
 सवारी  सिगनल  व्यवस्था  तथा  अन्य  पराचलों  से  जुड़ा  इन  सीमाओं  के  भीतर  गाड़ियां  विद्यत
 क्षण  के  तहते  अपेक्षाकृत  तेज  गति  से  चलायी  जा  रही  हैं  ।  हु

 ॥  «७...  +*
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 1911  लिखित  उत्तर

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  मुफ्त  रेल  यात्रा  क ेलिए  जारो  किए  गए  फार्ड  पास
 एक्सप्रेस  में  इनको

 6482.  डा०  कृपासिन्घु  भोई  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  रेल  यात्रा  के  लिए  जारी  किए  गए  सम्मानार्थ  पासਂ
 शताब्दी  एक्सप्रेस  में  मान्य  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  और  शताब्दी  एक्सप्रेस  में
 इस  गाड़ी  के  लिए  विशेष  किराया  जिसमें  खान-पान  की  लागत  भी  शामिल  के  कारण
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  जारी  किये  गए  पासों  साहत  सभी  मानार्थ  पास  वंध  नहीं  हैं  ।

 17/18  लिक  एक्सप्रेस  को  फिर  से  चलाना

 6483.  श्री  श्रीबललभ  पाणलिप्रही  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  17/18  लिक  एक्सप्रेस  को  फिर  से  चलाने  की  आवश्यकता  है  और  इसके

 लिए  लगातार  मांग  बढ़ती  जा  रही  और

 यदि  तो  उपर्युक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्बित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  साधवराव  :  और  ।  लिंक

 एक्सप्रेस  जो  टिटलागढ़-विजयनगरम  के  बीच  47/48  हीराखंड  एक्सप्रेस  क ेसाथ  मिले  जुले  रूप  से  रूप
 से  चल  रही  को  1989  से  एक  अलग  गाड़ी  के  रूप  में  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 नई  दिल्ली  में  बेंक  को  शाखा  खोलना

 6484.  डा०  पो०  बललल  पेरूमन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्री  नई  दिल्ली  में  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  की  शाखा  खोलने  के  बारे  में
 11  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5319  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ष्पा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सेण्ट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  ने  नई  में  अपनी  शाश्रा
 खोलने  का  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  ले  लिया  है  और  इस  आशय  का  एक  प्रस्ताव  भारतीय  रिजवं  बैंक  को
 भेजा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सेन्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  द्वारा  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने
 की  सम्भावना

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  क ेकिसी  अन्य  बेक  ने  भी  भारतोय  रिजवं  बैंक  को  में  अपनी
 शाखा  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और
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 लिखित  उत्तरें  21  1969

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  क्‍या  हे  ओर  प्रस्ताव  पर  हुई  कार्यबाही  प्रगति  का  अद्यतन
 ब्योरा  कया  है  ?  -

 विस्त  मंत्रालम  में  आखिक  कार्य  विधान  में  राज्ण  भंज्ो  एश्ख़ऱों  :  ओर
 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इ्डया  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  दिल्ली  में  शाखा  थोलने  का  प्रस्ताव
 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  दिसम्बर  1987  में  भेजा  लेकिन  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सेंट्रल  बैंक
 आफ  इण्डिया  से  महानगर  केन्द्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  प्रस्ताव  अगली  अवधि  अर्थात्‌  31-3-1990  के
 पश्चात्‌  प्रस्तुत  करने  के  वास्ते  कहा  है  ।

 भारतीय  रिजं  बेंक  ने  सूक्तित  किया  है  कि  दिल्‍ली-में  शांखा  खोलने के  वास्ते
 उसे  सरकारी  क्षेत्र  के किसी  अन्य  बैंक  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 फेरेल  के  लिए  अतिरिक्त  रेलंगांडियां  चलाना

 648  :.  आओ  कोौ०  एस०  विजक्राश्यन  :  क्या  रेल  मंत्रौ-यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 एक्सब्रेस'को  प्रतिदिन  चलाने  से  पूर्व  दिल्‍ली  से  केरल  जांने  वासी  रेलगाड़ियों  में  कुल
 कितनी  सीटें  उपलब्ध  होती

 समय  कुल  किततन्मी सीटें  उफ्लक्ध

 क्‍या  इस  मार्ण  पर  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  अधिक  सींटें  उपलब्ध  कराने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  साथबराव  :  केरल  एक्सप्रेस  के  देनिक  गाड़ी

 में  बदले  जाने  से  पूर्व  132  मंगला  सस्त्मह  5  द्विचਂ  तय  126  अप्र  केरल  एक्सप्रेस  सप्ताह
 में  दो  दिन  चला  करती  इन  गाड़ियों  में  उपलब्ध  शायिकाओं  की  औसत  दं॑निक  संख्या  बातानुकूल  2-
 टियर  में  59,  पहले  दर्जे  में  28  तथा  दूसरे  दर्जे  में  833  थी  ।

 (@)  इस  समये  126  केरल  एक्सप्रेस  में  प्रतिदिन  वातानुकूल  में  92  फ्ह्ले
 दर्ज  44  शायिकाएं  तथा  दूसरे  दर्जे  में  936  शायिकाएं  उपलब्ध  रहती  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केश्ल  के  लिए  गर्मियों  में  विशेष  रेलगाड़ियां

 6486.  भ्रो  के०  कून्जम्बु  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गर्मियों  में  चलाई  जाने  वाली  विशेष  रेलगाड़ियों'की  घोषणा  कर  दी  गई



 .।  1911  लिश्यति  उत्तर

 (2)  गर्भिवों  में  यात्रियों  की  भीड़  को  देखते  हुए  केरल  के  लिए  कितनी  रेलगाड़ियां  चलाई  जा
 रही  और

 इस  बारे  में  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  चंत्रालंय  के  राज्य  मंत्री  भाषथराथ  :
 हां  ।

 और  केरल  में  से  1989  के  दौरान  निम्नलिखित  ग्रीष्मकालीन  विशेष

 गाड़ियां  चलाने  की  योजंता  तैयार  की  गगी  है  :--

 (1)  तिरुवनन्तमुरम-म्रद्धास  22  अम्ल  से  14  जून  तक

 (2)  मद्रास-कालीकट  आोप्तांहिक  27  अप्रैल  से  16  जून  तक

 (3)  छिस्वनन्तपु  रम-जेंगलुरू  साप्ठाहिक  23  अग्रेलसे  12  जून  तक

 (4)  बम्बई  वी  टी-तिशवनन्तपुरम  साप्ताहिक  8  अप्रैल  से  13  जून  तक

 धस्जई  उचक्ष्य  श्थायालय  में  लम्बित  पड़े  मामले

 6487.  श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 दुघंटना  के  कारण  हुई  मौतों  के  सम्बन्ध  में  कितने  मामले  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  लंबित
 पड़े

 लम्बित  पड़े  अन्य  मामलों  की  स्थिति  ऋग्ा

 कया  उन्हें  लोक  अदालतों  के  माध्यम  से  निपटाना  सम्भव  यदि  नहीं  तो  क्या  कारण
 और

 इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रों  बी०  :  और

 तारीख
 1-3-1989

 को  भुम्बई  उच्च  न्यायालय  में  दुघंटना  में  हुई  मृत्यु  संबंधी  750  मामले  और
 1,44,520  अन्य  मामले  लम्बित  थे  ।

 और  विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  और  राज्य  इस
 प्रयोजन  के  लिए  मुम्बई  उच्च  न्यांयांलय  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  को  लोक  अदालतें  आयोजित
 करने  हेतु  प्रेरित  करने  के  लिए  कार्रवाई  कर  रहे  हैं  ।

 रबीक्ति  के  श्िए  सब्ब्त  पढ़ी  कर्माठक  की  सिचाई  परिघोलनाएं

 6488.  श्री  एच०  जी०  रामुलु
 :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  लंबित  पड़ी  कर्नाटक  की  कियाई  परियोजनाओं  को  शीक्र  स्वीकृति
 देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और
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 इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  तथा  इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान
 की  जाएगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  और  हिप्पारगी  और

 करन्जा  सिंचाई  परियोजनाओं  का  तकनीकी-आध्िकमृल्यांकन  पूरा  किया  जा  चुका  है  ।  बेन्नीथोरा  सिंचाई
 परियोजना के  संबंध  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियां  राज्ग  सरकार  को  भेज  दी  गयी  हैं  ।

 राज्य  को  इन  परियोजनाओं  पर  पर्यावरणिक  दृष्टि  से  भी  स्वीकृति  प्राप्त  करना  अपेक्षित  है  ।

 फिल्म  वितरकों  तथा  निर्माताओं  के  विरुद्ध  अकाया

 आय/सम्पदा  कर

 6489.  श्रो  सोमजोभाई  डामर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  फिल्‍म  कलाकारों/बितरकों/निर्माताओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  आयकर  और  संपदा
 कर  के  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  की  राशि  बकाया  है  ओर  इनमें  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  आज  तक  कुल
 कितनी  राशि  बकाया

 )  क्‍या  इनके  विरुद्ध  आयकर  अधिनियम  की  धारा  226(3)  के  अन्तगंत  मुकदमा  चलाया
 गया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रांलय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  फिल्म-स्षेत्र  से
 संबंधित  कलाकारों/वित  रकों/प्रोड्यूसरों  क ेऐसे  144  मामले  जिनकी  तरफ  दिनांक
 1988  की  स्थिति  के  अनुसार  आयकर  तथा  धनकर  की  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  की  मांग  बकाया

 थी  ।  ऐसे  व्यक्तियों  के नाम  तथा  इन  ब्यक्तियों  में  से  प्रत्येक  व्यक्ति  की  तरफ  बकाया  राशि  का  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 आठ  मामलों  में  आयकर  अधिनियम  की  घारा  226(3)  के  अध्यधीन  कार्यवाहियां  शुरू
 की  गई  जिसके  अनुसार  कर-निर्धारितियों  के  क्ंदारों  को  आयकर  विभाग  को  कर्ज  की  रकम  का
 सीधे  भुगतान  करना  अपेक्षित  होता  है  ।

 आमतौर  पर  वसूली  के  लिए  दण्ड  लगाने  जैसी  सामान्य  प्रक्रिया  का  इस्तेमाल  किया
 जाता  वसूली  के  लिए  226(3)  के  अध्यधीन  कार्यवाही  करना  एक  कठोर  कायंवाही  है  और  यह
 तभी  की  जाती  है  जब  ऐसी  सामान्य  कार्यवाहियों  के  कोई  परिणाम  नहीं  निकलते  हैं  ।  इसके
 अधिकांश  मामलों  में  मांग  की  वसूली  न्यायालयों/अन्य  प्राधिकारियों  द्वारा  रोक  दी  गई  है  अथवा ये  मांगें
 अपीलों  में  विवादग्रस्त  हैं  । जिन  मामलों  में  वसूली  का  काम  न्यायालयों/अन्य  प्राधिकारियों  द्वारा  रोक

 दिया  गया  उन  मामलों  में  घारा  226(3.)  के  अध्यधीन  कार्यवाही  नहीं  कीं  जा सकती  यहां  तक
 कि  जिन  मामलों  में  मांगें  अपीलों  में  विवादग्रस्त  उन  मामलों  में  भी

 आमतोर पर  धारा  226(3)
 के  अध्यधीन  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  ।
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 विषरण

 फिल्म-क्षेत्र  से  सम्बन्धित  कलाकारों/प्रोड्यूसरों/वितरकों  को  जिनको
 तरफ  विनांक  3  1988  को  स्थिति  के  अनुसार  एक

 लाख  रापए  से  अधिक  की  आयगर/घनकर  की  सांज
 बकाया  थी

 क्रम  कर-निर्धारिती  का  नाम  “आयकर/धनकर  की
 सं०  ह्ः  मांग  की  राशि

 सपयों

 1  2  पक  ऊँ

 1.  अमजद  खान
 "492  7.  7:

 ४8४4.92

 2.  ए०  बी०  मोहन  129.82

 3.  अरूण  इन्टरनेशनल  लि०  28.87

 4.  ए०  श्रीदेवी
 7  ।

 28.87

 5.  ए०  नागेश्वर  राव  3.54

 6.  अंजुहम  पिकचर्स  3.68

 7.  आशा  भौंसले
 *

 3.08

 8.  आशा  बी०  पारिख  3.08

 9.  बरखा  राय
 '...

 1.89

 11.  विश्वजीत  चटर्जी  3.01

 बालाजी  फिल्म्स  एण्ड  फाईनेंस  12.
 डिस्ट०  कम्पनी  लि०

 13.  भप्पी  लहरी  1.06

 14.  बी०  डी०  सकसेरिया  4.53

 15.  छाया  लोक  लि०  प्  4.53

 16.  चांदीवाली  आउटडोर  लोकेशन  3.03

 17.  दर्शनलाल  दीवान  23.19

 18.  डीलक्स  इन्टरनेशनल  3.05

 डी०  वेंकटेश  3.05
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 19.  दादा  कोंडके  सह  1.24

 20.  डिम्पक्न  छल्मा  7.09

 21.  फारुख अहमद  फफार्रपुर  38.88

 22.
 गुलाब  एम०  गुलबानी  35.43

 23.  मा्सवी  12.00

 24.  जी०  ब्रेंकटेश्वरन  11.37

 25.  जी०  रौधाकृष्ण  2.97

 26.  जी०  एस०  आर०  कृष्णमूर्ति  8.06

 27.  , जी०  नागरथम्मा  3.51

 28.  वी०  राघवैया  2.72

 29.  गोल्दन  सिने  स्टूडियोज  लि०  1.78

 30.  जी०  सावित्री  6.84

 31..  जी ०  विजया  निमला  5.92

 32.  गुरुदत्त  फिल्मस  लि०  8.43

 वस्तराम  6.90

 34-  हेलन  एन०  रिचर्डसन  1.70

 35.  द्ेसनामालिनी  7.91

 36.  झन्दरा  देवी  3.62

 37.  जीतेन्द्र कपूर  11.25
 38.  जे०  जमुना  1.11

 39.  के०  आर०  फिल्म्स  लि०  66.61

 40.  केतन  एम०  देसाई  34.39

 41.  कमल  विजय  प्रोडक्शन्स  43.64

 42.  कृष्णा  फिल्म्स  इन्टरप्राइजेज  14.15

 43.  के  कल्पना  18.73

 44.  के०  सुब्रह्मण्यम  37.22

 45.  की०  भाग्यराज  9.82
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 46.  कै०  जे०  जॉय

 47.  चिरन्जीवी

 48.  कल्पना  मूबीज  लि०

 49.  कादर  खान

 50.  कपिलेश्वर  फिल्म्स  लि०

 51.  के०  ए०  नारायण

 52.  एल०  आर०  मीरचन्दानी

 53.  लोहित  इन्टरप्राइजेज  ट्रस्ट

 54.  मोशन  पिक्चर्स
 |

 55.  माढ़े  थियेटर

 56.  एम०  एल०  मेयप्पा  चेट्टियार

 57.  एंम०  एल०  एम०  मूबीज

 58.  एंम०  उमायाल

 59.  भहेश  बाबू

 60.  एम०  आर०  राधिका

 61.  एम०  आर०  आर०  वासु

 62.  मिनाको  जैम  मूवीज

 63.  मोहन  कुमार  शर्मा

 64.  मौसमी  चटर्जी

 65.  एन०  एन०  सिप्पी

 66.  नीरा  पी०  मेहरा

 67.  नचरंग  सिने  सेन्टर  लि०

 68.  एम०  वीरास्वामी  तथा  अन्य

 69.  एन०  टी०  रामाराव

 70.  एन०  वीरास्वामी

 71.  एंन०  टी०  रामाराव  फेमिब्री  ट्रस्ट

 fi.

 5८
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 72.  ओ०  पी०  रलल्‍्हन

 73.  प्रकाश  मेहरा

 74.  प्रकाश  मेहरा  कम्बाइन
 15.  प्रेम  नजीर

 16.  परदुमालय  स्टूडियोज  लि०

 77.  पद्मालय  फिल्म्स

 1.  और०  रजनीकान्त

 2.  शांमाकृष्ण सिने  स्टूडियोज
 93.  थार०  एन०  मांडे

 94.  आर०  के०  कलर  फिल्‍म  लव  लि०

 95.  रंजीत  बेदी
 96.  राजकपूर
 97.  सत्येद्धपाल  चोधरी

 98.  सूंगम  आर्ट  इन्टरनेशनल

 99.  शेला  सेठी

 9

 9
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 100.  शशि  राजकपूर  22.50

 101.  सिप्पी  फिल्म्स  15.86

 102.  सुमीत  फिल्म्स  15.67

 103.  सुरेश  देसाई  एष्ड  एसोसिस्ट्स  96.55

 104.  सतराम  दोहरा  42.99

 105.  सुजाता  फिल्म्स  लि०  193.60

 106.  एस०  कमल  हासन  21.04

 107.  संगम  इल्टरप्राइजेज  1.56

 108.  श्री  प्रिया  2.31

 109.  सूजाता  बेंकटेश्वरन  1.78

 110.  एस०  एन०  मरान  5.75

 111.  एस०  पी०  वेंकन्नाबाब्‌  1.79

 112.  एस०  सेल्वन  1.69

 113.  स्क्रीन  फाइनेंस  लि०  3.46

 114.  सुरेश  प्रोडक्शन  1.11

 115.  एस०  एस०  राजेन्द्रन  1.60

 116.  शिवाजी  फिल्स्स  लि०  6.84

 117.  सचिन  भौमिक  1.42

 118.  संजय  उर्फ  अब्बास  खान  1.36

 119.  सरदार  मालिक  5.17

 120.  सारिका  ठाकुर  1.44

 121.  शक्ति  कपूर  5.84

 122.  शत्रुघ्न  सिन्हा  7.06

 123.  शैलेन्द्र  कुमार  शर्मा  5.13

 124.  सावन  कुमार  टाक  17.65
 125.  शाह  एण्ड  शाह  फिल्म्स  1.04

 126.  शबाना  आजमी  2.08

 127.  सुजीत  कुमार  1.71
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 128.  सुभाष  घई  4.23  '

 129.  एस०  एन०  सागर  1.55

 130.  टवंटिएथ  सेंचुरी  फॉक्स  फिल्म्स  का०  18.17

 131.  टी०  आर०  रामचन्द्रन  9.18

 132.  बी»  वेंकटराव  46.76

 133.  विनय  इन्टरप्राइजेज  4.38

 134.  विजेय  पिक्चर  1.86

 135.  वाणीश्री  5.50:

 136.  बी०  सी०  गणेशन  4.14

 137.  वी०  सी०  पष्मुखम  5.65

 138.  बी०  सी०  आर०  सामी  2.03

 139.  विद्या  सिन्हा  7.41

 140.  क्क्रिम उर्फ  एम०  एन०  मकन्दर  3.38

 141.  चिनोद  मेहरा  1.85

 142.  विंजय  आनन्द  6:40

 143.  यश  राज  चोपड़ा  15.51

 144.  यर्श  राज  चोपड़ा  3.46
 ooo  र रउइउ_्॒रऑ

 असम  में  बेंक  इकतियां

 6490.  ओ  अन्बुल  हमोद  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 होने  की
 क्‍या

 झरकार
 को  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  विशेष  रूप  से  असम  में  बेंक  डकैतियों  के  मामलों  में  वृद्धि

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  असम  में  कितनी  बैंक
 डकैतियां

 का
 इन  डकंतियों  में  कुल  कितनी  घनराशि  लूटी  गई  और  कितने  बैंक  क्मंचरॉरी  मारे

 और

 हे  हि
 सश्कारी  धन  और  बैंक  कमंचारियों  के  जीवन  की  सुरक्षा  कें  लिए  क्या  कंदेभ  उठाए

 गए हैं  ?
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 विश  मंग्रास्य  में  आ्थिक  क्रायं  दित्राय  में  राज्य  लंत्रो  एडआर्डो  :  से

 वर्ष  1987,  1988  और  1989  (31-3-89)  के  दौरान  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र  से  बैंक  लूटपाटो ंकी  12

 वारदातों  की  सूचना  प्राप्त  हुई  इस  अवधि  के  असम  स्थित  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने
 पाटों  के  7  मामलों  की  सूचना  दी  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 ०५  +  निया  को

 त्र्षं  बैंक  लूठपाटों/डकेतियों  की  संख्या  अन्तग्रंस्त  रकमें

 1987  3  4.72

 1988  2  1.22

 1989  (31-3-89  2  1.09
 ----  श्र  तन  ++  ——  रा

 असम से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इन  वारदातों  में  कोई  बैंक  कमंचारी  नहीं  मारा  गया  है  ।

 बैंक  लूटपाट/डकंतियां  काफी  हद  तक  स्थान  विशेष  के  सामान्य  सुरक्षा  वातावरण  पर  निर्भर
 करती  हैं  ।  बैंक  अपने  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  सुधारने  के  वास्ते  उपाय  करते  रहते  हैं  ताकि  शरारती
 तत्वों  को  रोका  जा  सके  ।  चूंकि  यह  एक  निशतर  भ्रक्रिया  इसलिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  किए
 गए  सुरक्षा  उपायों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  और  जब  कभी  उसमें  और  सुधार  आवश्यक
 समझा  जाता  तब  बैंकों  को  आवश्यव  मांगंनिर्देश/अनुदेश  दिए  जाते  हैं  ।  अन्तग्रंस्त  जोखिम  को  ध्यान
 में  शाखाओं  में  सुरक्षा  गार्ड  नियुक्त  उचित  अलामं  प्रणाली  लगाने  आदि  जैसे  उपाय  किए
 गए  हैं  ।  इसके  लुटेरों/डकतों  का  सामना  करने  के  वास्ते  बैंक  आम  जनता  तथा

 पुलिस  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  पुरस्कार  देने  की  एक  योजना  चल  रही

 बेंक  शाखाएं  और  उनमें  जमा  धनराशि

 6491.  श्री  के०  पी०  उनन्‍नीकृष्णन  :  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1986,  1987  ओर  वर्ष  1988  में

 शहरी  और  महानगर  केन्द्रों  मे ंभारतीय  स्टेट  बैंक  राष्ट्रीयकृत  भन्य  भारतीय

 सूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  और  विदेशी  बैंकों  की  राज्य-दार  कितनी  शाखाएं  ओर

 इस  अवधि  के  दोरान  इन  बैंक  समूहों  में  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  की  कितनी

 धनराशि  के  ऋण  दिए  कितनी  आय  हुई  कितना  व्यय  हुआ  और  कुल  कितना  लाभ  हुआ  ?

 विस  सनन्‍्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एड  आ्डो  :
 दिसम्बर  1986,  6,  दिसम्बर  1987  और  सितम्बर  1988  की  स्थिति  के  अनुसार
 सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  राज्यवार  और  जनसंख्या  समूहवार  शाखाओं  की  संख्या  क्रमशः
 संलग्न  दो  और  में  दो  गई  है  ।

 दिसम्बर  1986,  1937  और  1988  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी
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 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  कुल  जमाराशियों  और  अग्रिमों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 वर्ष  जमाराशियां  अग्रिमों

 दिसम्बर  1986  102401  61608

 दिसम्बर  1987  118608  68950

 दिसम्बर  1988  139440*%  80123*

 *(आंकड़े  अनन्तिम

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1986  और  1987
 के  दौरान  भारतीय  स्टेट  बैंक  और  इसके  अनुषंगी  राष्ट्रीयकृत  भारत  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  तथा  विदेशी  बैंकों  का निवल  लाभ  क्रमशः  272  करोड़  रुपए  और  341  करोड़

 रुपए  था  ।

 —

 जिवरण-एक

 दिनांक  31  1996  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित
 जबानिश्यिक  बेंकों  की  राज्य-बार  ओर  जनसंल्या  सम्‌  हवार

 शालाओं  फी  संख्या

 जन  जन  जनननतीनन जीना  ॑यिननन७गनकझकझकनननान  वाया
 क्रम  राज्य/संघ  क्षेत्र  ग्रामीण  अधं-शहरी  शहरी  कुल

 का  नाम  पत्तन  नगर

 1  2  3  4  5  रा  6  7

 ह॒  आन्ध्र  प्रदेश  2415  808  445  473  4141

 2.  असम  662  218  101  न  981

 3.  बिहार  3184  610  438  न  4232

 4.  गुजरात  1511  672  511  395  3089

 5.  हरियाणा  625  232  256  न  1113

 6.  हिमाचल  प्रदेश  482  19  न+
 न  561

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  525  65  137  चाः  727

 8.  कर्नाटक  2150  752  434  601  3937



 1  1911

 1  2  3  4  5  6

 9.  केरल  619  1672  282  152.  2725

 10.  मध्य  प्रदेश  2556  652  546  3754

 11.  महाराष्ट्र  2082  758  666  1427  4933

 12.  मणिपुर  41  9  17  न-+  67

 13.  मेघालय  94  13  25  न+  132

 14.  नागालैंड  42  24  तत-+  —  66

 15.  उड़ीसा  1286  249  192  10.  1737

 16.  पंजाब  1082...  471  455  --.  2008

 17:  राजस्थान  1724  521  438  —  2683

 18.  सिक्किम  15  4  न  न  19

 19.  तमिलनाडु  1671  984  567.  612  3934

 20.  त्रिपुरा  92  21  23  न  136

 21.  उत्तर  प्रदेश  4825  1132  1167  240...  7364

 22.  पश्चिम  बंगाल  1689  553  329  867  3438

 23.  अंडमान और  निकोबार  9  न  4  14

 दीपसमूह

 24  अरुणाचल  प्रदेश  55  1  ग्  त+  56

 25.  चंडीगढ़  13  5  89  न+  107

 26.  दादरा  और  नागर  हवेली  6  8  गा  न+  6

 27.  दिल्‍ली  73  5  न  981  1059

 28.  दमन और  द्वीव  163  78  न  19  260

 29.  लक्ष्दीप  5  ना  ता
 न  5

 30.  मिजोरम  42  8  —  —  50

 31.  पाण्डिचेरी  28  10  न  25  63

 कुल  :  29766  10607  7218  5806  53377



 विवरण-दो

 2  1989

 दिनांक  31  1987  को  स्थिति  के  अनुसार  सभो  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेकों  को  राज्य-वार  ओर  जनसंख्या  समूहवार

 ग्रामीण  अधं-शहरी  शहरी  कुल

 शाखाओं  को  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 स॒०  का  नाम

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  2433  912  447

 2.  अरुणाचल प्र  देश  55  1  न

 3.  ग्रसम  695  217  101

 4.  बिहार  3153  681  437

 5.  गरोजा  156  77  —

 6.  गुजरात  1501  703  520

 4.  हरियाणा  699  242...  256

 8.  हिमाचल  प्रदेश  539  18  न

 9.  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  525  66.  137

 10.  कर्नाटक  2174  778  434

 11.  केरल  614  1705  283

 12.  मध्य  प्रदेश  2661  658  550

 13.  महाराष्ट्र  2118  828  668

 14.  मणिपुर  39  9  17

 15.  मेघालय  95  13  25

 16  मिजोरम  42  8  न

 17.  नागालैंड  43  24  न+

 18.  उड़ीसा  1343  248  190

 19.  पंजाब  1119  474  454

 20.  राजस्थान  1785  547  437

 21.  सिक्किम  15  4  लय

 पत्तन  नगर

 471  4263



 1911  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7:

 22.  तमिलनाडु  1679  1036  669  606  3990

 23.  त्रिपुरा  87  28  24  —  139

 24.  उत्तर  प्रदेश  5067  1172  1183  242  7664

 25.  पश्चिम  बंगाल  74  590  331  870.  3565

 26.  अंडमान  और  निकोबार  9  1  के  5  15

 द्वीपसमृह

 27.  चंडीगढ़  ;  13  5  89  न+  107

 28.  दादरा  और  नागर  हवेली  6  न  न  न  6

 29.  दिल्‍ली  73  6  --.  976  .1955

 30.  दमन  दीव  1  9  न  न  10

 31.  लक्षद्वीप  5  न  —  _  5

 32.  पांडिचेरी  27  10  =  25  63

 कुल  :  30545  11130  7252  5809  54736

 विवरण-तीन

 दिनांक  30  1988  को  स्थिति के  अनुसार  सभो  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेंकों  को  राज्य-व्वार  ओर  जनसंख्या  सम्‌  हवार

 शाखाओं  को  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  ग्रामीण  अर्ध-शहरी  शहरी  कुले
 सं०  का  नाम  पत्तन  नगर

 1  2  3  4  5.  16  7

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  2495  914  455  478  4342

 2,  अरुणाचल  प्रदेश  56  1  बन  तन  57

 3.  असम  720  217  103  1040

 4.  बिहार  3227  681  454  न+  4362

 5.  गोवा  154  80  न  19  253



 सिखित  उत्तर  2  1989

 1  2  3  4  5  6  7

 6.  गुजरात  1553  693  540  397  3183

 7.  हरियाणा  728  243  259  —  1230

 8.  हिमाचल  प्रदेश  553  77  न  न  630

 9.  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  528  64...  139  731

 10.  कर्नाटक  2216  775  445  624  4060
 11.  केरल  612  1729  290  151  2782
 12°  मध्य  प्रदेश  2711  648.  574  —  3933

 13.  महाराष्ट्र  2211  810  671  1447.  5139

 14.  मणिपुर  40  9  18  —  137
 15.  मेघालय  98  12  27  न  67
 16.  मिजोरम  42  8  न  बन  50
 17.  नागालैंड  44  14  --  —  68

 18.  उड़ीसा  1386  239  193  13  1831

 19.  पंजाब  1128  476.  457  --.  2061
 20.  राजस्थान  1813  546.  440  --.  2799
 21.  सिक्किम  21  4  न  न  25
 22.  तमिलनाडु  1758  1036  671  618  4083
 23.  त्रिपुरा  99  23  25  न  147
 24.  उत्तर  प्रदेश  5190  1169  1201  248.  7808
 25.  पश्चिम  बंगाल  1912.  595  320  873.  3700
 26.  अंडमान  और  निकोबार  9  1  6  16

 -  द्वीपसमूह
 27.  चंडीगढ़  13  5  89  107
 28.  दादरा  और  नागर  हवेली  6  —  —  लि  6
 29.  दमन  और  दोब  1  9.  +-  10
 30.  दिल्‍ली  72  6  जू-ः  991  1069
 31.  लक्षद्वीक  5  न  न  --  5
 32.  पांडिबेरी

 2  पक्बित  रर््ृ्ृ्ृ्ृ्ू---8३  70७  7  टू  66
 10  न  28  66

 भारत
 31429  11104  737  5893.  55797



 1911
 “

 “0
 “”

 लिखित  उत्तरे

 गंगटोक  में  बे  किंग  सेवा  भरती  ओोड्ड  कार्यालय  खोलना

 6492.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  कया  वित्त  मन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिक्किम  तथा  दार्जिलिंग  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  तथा  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  लिए

 भर्ती  हेतु  भारी  संख्या  में  उम्मीदवार  मिल  सकते

 क्‍या  सरकार  ने  सिक्किम  तथा  दाजिलिंग  के  स्थानीय  उम्मी  दवारों  की  भर्ती  करने  के

 लिए  गंगटोक  में  बैंकिंग  सेवा  भरती  बोड  का  कार्यालय  खोलने  का  विचार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  से

 बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डो  के  क्षेत्राधिकार  दो  प्रकार  के  होते  (1)  जिसमें  लिपिकीय  संबर्गं

 के  व्यक्तियों  की  भर्ती  के  वास्ते  एक  राज्य  अथवा  छोटे-छोटे  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  होते  हैं
 और  (2)  किसी  एक  बेंक  अथवा  सहभागी  बेंकों  के  रूप  में  पदनामित  बैंकों  के  समूह  के  लिए

 कारियों  की  अखिल  भारत  भर्ती  ।  पश्चिम  सिक्किम  और  अंडमान-निकोबार  द्वीप  समूह  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  28  बैंकों  के  लिए  लिपिकीय  संवर्ग  के  कारमिकों  तथा  यूको  बेंक  में  अधिकारी  संवर्ग

 की  भर्ती  का  काम  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  कलकत्ता  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  आता  चंकि  देश  के

 किसी  भी  भाग  में  रहने  वाले  उम्मीदवार  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  विज्ञापित  पदों  के  वास्ते  आवेदन

 कर  सकते  हैं  और  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  दाजिलिग  तथा  सिक्किम  में  बंक  शाखाओं  की  स्टाफ

 आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  रहा  अतः  गंगटोक  में  बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  का  कार्यालय  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बोरोबलो  में  कम्प्यटर  द्वारा  आरक्षण

 6493.  श्री  अनूप  अन्द  शाह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  रेलवे  ने  बोरीवली  में  आरक्षण  के  लिए  कम्प्यूटर  प्रणाली  आरम्भ

 करने  का  निर्णय  लिया

 यह  प्रणाली  कब  तक  आरम्भ  हो  और

 इस  प्रणाली  द्वारा  कितनी  गाड़ियों  के  लिए  आरक्षण  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  रेल  मंत्रालय  द्वारा  बम्बई  में
 बोरीविली  तक  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  सुविधा  का  विस्तार  करने  का  विनिश्चय  किया  गया

 कार्य  के  1991  के  मध्य  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  जो  धनराशि  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर

 बम्बई  क्षेत्र  में  सम्हाली  जा  रही  सभी  जिनके  लिए  पश्चिम  तथा  मध्य  दोनों  रेलों
 पर  आरक्षण  किए  जाते  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  के  अन्तगंत  आ  जायेंगी  ।
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 विश्व  बेंक  ऋण  का  उपयोग

 6494.  शी  अतीश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्या  वित्त  मंत्री  ताने की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  विभिन्‍न  प्राधिकरणों/कम्पनियों क्षेत्रों  को
 दिए  गए ऋण  का  सही  उपयोग  किया  गया  है  तथा  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  भर  में  विभिन्‍न  शहर  विकास  प्राधिकरण तेल  क्षेत्रों  और
 आवास  परियोजनाओं  को  दिए  गए  विश्व  बेंक  ऋणों  का  ब्योरा  क्या

 किस  प्रकार  की  निगरानी  प्रक्रिया  अपनाई  गई  और

 सरकार  के  भाध्यम  से  प्राप्त  सभी  ऋणों  के  सही  इस्तेमाल  को  सुसिश्चित  करने  के  लिए
 कया  प्रग्रास  किए  जा  रहे

 हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एडुआर्डों  : है

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विश्व  बैंक  के ऋण  विशेष  परियोजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  कराए  जाते  विगत  तीन
 वर्षों  के

 दोरान  शहरी  आवास  तथा  तेल  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  के  लिए
 उपलब्ध  कराए  गए

 ऋणों/उधारों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है

 और  परियोजनाओं  को  समय  पर  कार्यान्वित  करने  का  सुविधाजनक  बनाने  की
 से  गहन  पुनरीक्षणों  द्वारा  एक  व्यापक  मानीटररिंग  प्रणाली  कायम  की  गई  जिसमें  आथिक  कार्य  विभाग
 तथा  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  एवं  राज्य  सरकारें  शामिल  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकारों  से
 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  ऐसे  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनामों
 की  उच्च  स्तर  पर  तिमाही  पुनरीक्षण  का  कार्य  आरम्भ  करें  ।

 विवरण

 शहरी  आवास  तथा  तेल  क्षेत्रों  में  विश्व  बंक  परियोजनाओं  को  स्चो
 विन  =

 परियोजना  ऋण/उधार  की  राशि  -  करार  की  तारीख
 का  नाम

 अमरीकी

 अं०पु०वि०  बँक  अं०वि०  संघ

 1  2  3  3  का  4

 1.  गुजरात  शहरी  विकास  परियोजना  नज+  620  6
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 1  2  3  4  5

 2.  उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकास  परियोजना  200  1300  21-12-1987

 3.  तमिलनाडु  शहरी  विकास  परियोजना  ण््ा  3000  8
 4.  आवास  बिकास  वित्त  निगम

 डी०  एफ०  परियोजना  2500  -  21-4-1988  8

 5.  भारतीय  तेल  पेट्रोलियम  परियोजना  1400  ता  29-6-1987

 6.  पश्चिमी  गैस  विकास  परियोजना  2950  बता  21-4-1988  988

 डिवीजनल  रेलवे  आसनसोल  के  समक्ष  लोगों  द्वारा  प्रदर्शन

 6495.  श्री  रेणपद  दास  :  क्या  रेल  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्व  रेलवे  क ेआसनसोल  डिवीजन  के  रेलवे  प्रबन्धक  के  समक्ष  25  1989
 को  ग्रामीण  लोगों  द्वारा  प्रदर्शन  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 प्रदर्शनकारियों  की  मांगें  क्‍या  और

 उन  पर  कया  कायंबाही  की  गयी  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  ओर  कुमारदुबी-बराकर
 खंड  के  माक्सिस्ट  को-आर्डीनिशन  कमेटी  तथा  पैसेंजर  एसोसिएशन  के  पदाधिकारी  25-'-89  को  अपर
 मंडल  रेल  आसनसोल  से  मिले  थे  और  उन्हें  दो  अलग-अलग  अभ्यावेदन  दिए  थे  जिनमें  से  एक
 अभ्यावेदन  पूर्व  रेलवे  के  ग्रांड-कार्ड  खंड  पर  कालूबथान  और  छोटा  अम्बाना  स्टेशनों  के  बीच  एलाकेन्द
 गांव  में  हाल्ट  स्टेशन  तथा  दूसरा  अभ्यावेदन  आसनसोल  ओर  घनबाद  के  बीच  एक  अतिरिक्त  गाड़ी
 चलाने  के  लिए

 आसनसोल-धनबाद  खंड  पर  1-5-89  से  एक  अति*<कक्‍त  गाड़ी  चलाने  का  विनिश्चवय  किया
 गया  कालूबथान  और  छोटा  अम्बाना  स्टेशनों  के  बीच  एलाकेन्द  गांव  में  एक  हाल्ट  स्टेशन  खोलने  का
 ओचित्य  नहीं  समझा  जाता  है  |

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  हैदराबाद  का  निर्णय

 6496.  श्री  रेणपद  दास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दक्षिण  मध्य  रेलवे  की  स्वीचमन  कमेटी  की  विभिन्‍न  शाखाओं  से  30
 1988  के  केन्द्रीय  प्रशासनिक  हैदराबाद  के  निर्णय को  लागू  करने  के  बारे  में

 एक  ही  प्रकार  के  तार-संदेश  प्राप्त  हुए  हैं

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  हैदराबाद  के  निर्णेयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण के  निर्णयों  को  लाग्र्‌  करने  के  लिए  कदम
 उठा  रही  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कदम  हैं  ?

 रेल  भन्त्रालय  के  शाज्य  संत्रो  माधवराव  :  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे
 की  स्विचमेन  समिति  ने  1982  में  आंध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  की  थी  जिसे  बाद  में
 1986  में  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  हैदराबाद  ए०  में  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  था  ।
 अधिकरण  ने  दो  निर्णय  दिये  थे--एक  1-2-88  को  दूसरा  27-4-88  अधिकरण  ने  अपने
 1-2-88  के  निर्णय  में  अभ्यर्थियों  को  निदेश  दिए  थे  कि  राहत  मांगने  के  लिए  रेल  प्रशासन  को
 बेदन  जबकि  27-4-88  के  निर्णय  में  रेल  प्रशासन  को  अभ्यावेदन  शीघ्र  निपटाने  के  निदेश  दिये
 थे  ।  अधिकरण  के  1-2-88  के  निर्णय  का  हवाला  देते  हुए  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  विजयवाड़ा  मण्डल  के
 स्विचमनों  ने  अपना  अभ्यावेदन  रेल  प्रशासन  के  विचारार्थ  भेजा  था  ।

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  व्यापारिक  घरानों  हारा  पूजो  निवेश  किए  जाने  को  प्रोत्साहन
 देने  का  प्रस्ताव

 6497.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  देश  में  रोजगार  और  यहां  से  निर्यात  में  वृद्धि  करने  की

 दृष्टि  से  विदेशी  व्यापारिक  घरानों  को  5  प्रतिशत  शेयर  रखने  की  अनुमति  दिए  जाने  की  संभावना  पर
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड,आर्डो  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हो  राकुड  बांध  और  महानदो  से  खतरा

 6498.  श्रो  मुल्लापल्‍्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  हीराकुड  बांध  से  उसके  आसपास  रह  रहे  लोगों  को  खतरा  पैदा  हो
 गया

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  खतरे  की  सम्भावना

 क्‍या  महानदी  नदी  पर  बांध  के  निर्माण  से  पूर्व  और  बाद  में  उसमें  आई  बाढ़ों  के  बारे  में

 यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किथा  गया  है  कि  उसमें  बाढ़  कितने-कितने  समय  के  बाद
 और

 यदि  तो  जांच  निष्कर्ष  क्या
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 जल  संलोधन  संतजालब  में  राज्य  जीमती  कृष्णा  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 अध्ययन  के  निष्कर्षों  से  यह  पता  चलता  है  कि  बांध  के  अनुप्रवाह  पर  नंदीं  के  भाग  में

 बाढ़ों  के  आने  की  बारम्बारता  कम  हो  गई

 सरदार  सरोवर  परियोजना  के  विस्थापितों  के  पुनबर्स  नि

 6499.  श्री  मुह्लापललो  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरदार  सरोवर  परियोजना  के  विस्थापित  व्यक्तियों  में  से  कितने  व्यक्तियों  का अब  तक
 राज्य-वार  पुनर्वास  किया  गया

 अब  तक  उन्हें  कितनी  भूमि  आबंटित  की  गई  है  और  कितनी  भूमि  आबंटित  करना  शेष

 है  और  इस  लम्बन्ध  में  आबंटन  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 सभी  विस्थापित  व्यक्तियों  का  कब  तक  पुनर्वास  किया  जायेगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  गुंजरात  के  757  परिवार

 और  महाराष्ट्र  के  81  परिवार  ।

 371  हैक्टेयर  भूमि  आबंटित  का  गई  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रवेश  के  विस्थापितों
 के  पुनर्वास  के  लिए  भूमि  की  समग्र  आवश्यकता  7000  3364  हैक्टेयर  और  15083

 हैक्टेयर  है  ।

 जलाशय  के  भरने  से  पहले  पुनर्वास  को  पूरा  किया  जाना  है  ।

 धीमौ  गति  से  जल  ने  कालो  विश्य  बेंक  परियोजंगाएं

 6500.  डा०  जो०  विलय  राभमा  राघब  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बेंक  के  उपाध्यक्ष  ने  भारत  में  घीमी  गति  से  कल  रही  16  विश्व  बँंक
 योज॑नॉओं  के  प्रति  निराशा  व्यक्त  की  है  जैसाकि  26  1989  के  एक्संग्रेसਂ  में
 प्रकांशित  हुआ

 ये  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  हैं  और  इनके  पिछड़ने  के  क्‍या  कीरंण  और

 (1)  इन  परियोजनाओं  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नवीकरण  करने  के  लिए  क्‍या  उपचारी
 कदम  उठाए  गए/उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआडों  :  से
 हां  ।  जिस  विवरण  का  हंवाला  दिया  गया  वह  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  अन्य  परियोजनाओं  की  तुलना

 में  अपेक्षाकृत  घीमे  संवितरण  वाली  परियोजनाओं  का  पता  लंगासे  के  लिए  किए  गए  एक  पुनरीक्षण  के

 ।
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 निष्कर्ष  पर  आधारित  है  ।  पता  लगाई  गई  ऐसी  सोलह  परियोजनाओं  की  सूची  निम्नलिखित  है  :--

 1.  केन्द्रीय  विद्युत  पारेषण

 2.  इन्दिरा  सरोवर

 3.  फरकवका  तापीय

 4.  केरल  विद्युत
 *

 5.  ऊपरी  इन्द्रावती  विद्युत

 6.  पश्चिमी  बंगाल  लघु  सिंचाई

 7.  ऊपरी  गंगा  सिंचाई

 8.  महाराष्ट्र  सिंचाई

 9.  वर्षापोषित  जल-विभाजक

 10.  हिमालयई  जल-विभाजक

 11.  राष्ट्रीय  कृषि

 12.  तमिलनाडु  जल-आपूर्ति

 13.  मध्य  प्रदेश  शहरी

 14.  कलकत्ता

 15.  रेलवे  विद्युतीकरण

 16.  झरिया  कोकिंग  कोयला

 अपेक्षाकृत  घीमे  संवितरण  निष्पादन  के  लिए  उत्तरदायी  मुख्य  घटकों  में  से  कुछ  हैं--भूमि
 ग्रहण  और  अधिदेशात्मक  स्वीकृति  भ्राप्त  करने  में  जिनमें  पर्यावणिक  और  वानिकी  सम्बन्धी
 स्वीकृति  भी  सम्मिलित  तकनीकों  अप्रत्याशित  लागत  बचतें  तथा  राज्य  क्षेत्र  की
 योजनाओं  में  दूसरे  पक्ष  द्वारा  अपर्याप्त  निधिकरण  ।

 परियोजनाओं  के  यथा-समय  क्रियान्वित  हो  जाने  को  सुगम  बनाने  के  लिए  गहन  पुनरीक्षण  के
 ध्यम

 से
 क  को  गई  जिसमें

 न
 आधि  कक  है  है  व माध्यम  से  ए  विस्तृत  अनुश्नवण  प्रणाली  तंयार  क॑

 गई  है  जिसमें  क  कार्य  प्रशासनिक
 मंत्रालय  तथा  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  शामिल  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इसी  उद्देश्य  से  राज्य  सरकारों  ते
 अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  विदेशी  सहायता  से  चल  रही  परियोजनाओं  के  बारे  उच्चस्तरीय  श्ैमासिक

 पुनरीक्षणों  की  व्यवस्था  करें  ।

 गया  रेलवे  स्ठेशन

 6501.  श्री  रेणुपद  क्या  रेल  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्‍या  गया  रेलवे  स्टेशन  में  यात्रियों  क ेलिए  अच्छी  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  स्टेशन  के  बिकास  के
 लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  माधवराब  :  नहीं  ।

 और  गया  स्टेशन  को  आदर्श  स्टेशन  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  चुना  गया  है  ।
 जिन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जानी  है  उनमें  पीने  का  पानी  बेहतर  रोशनी  की  व्यवस्था
 प्लेटफार्मों  का  विस्तार  करना  और  उन्हें  उन्‍नत  बनाना  तथा  प्लेटफार्मों  पर  छत  की  विश्राम

 बेहतर  बुकिंग  और  आरक्षण  परिचलन  क्षेत्र  में  सुधार  आदि  शामिल  हैं  ।  स्टेशन  पर
 निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  हैं  तथा  जिनके  आठवीं  योजना  के  मध्य  तक  विभिन्‍न  चरणों  में  पूरा  हो  जाने
 की  आशा  है  ।

 पालघाट  रेलवे  अस्पताल

 6502.  श्री  रेणुपद  दास  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1989  के  मलयालम  देनिक  समाचार
 में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  तरफ  आकर्षित  किया  गया  है  कि  पालघाट  रेलवे  अस्पताल  में

 दाखिल  छः  रोगियों  की  मृत्यु  क ेलिए  इस  अस्पताल  के  चिकित्सकों  एवम्‌  कर्ंचारियों  की  कथित
 असंहयोगात्मक  और  गै  र-जिम्मे दा  राना  रवैया  जिम्मेदार  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  अस्पताल  की  स्थिति  में

 सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 दिनांक  18-2-1989  को  गुमनास  टेलेक्स  संदेश  प्राप्त  होने  पर  और  सन्दर्भाधीन  समाचार
 अखबार  में  छपने  से  पहले  इस  मामले  की  दक्षिण  रेलवे  के  पालघाट  मंडल  कार्यालय  और  प्रधान  कार्यालय
 दोनों  स्तरों  पर  विस्तृत  जांच  की  गयी  थी  ।  पालघाट  रेलवे  अस्पताल  में  सभी  मृत  रोगियों  के
 स्वास्थ्य  की  उचित  रूप  से  देख-भाल  की  गयी  थी  और  उनका  उपयुक्त  और  पर्याप्त  उपचार  किया  गया
 था  और  वहां  कोई  लापरवाही  नहीं  बरती  गयी  थी  ।

 विदेशी  पर्यटकों  से  अजित  बिदेशो  सुधा

 6503.  डा०  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  होटलों  में  ठहरने  वाले  विदेशी  नागरिकों/पर्यटकों  की  तरफ  से  ट्रैवल  एजेंटों
 द्वारा  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान  ट्रैवल  एजेन्टों  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  मानी  जाती  है  न  कि  होटल

 यदि  तो  इसके  क्या  कार

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  योजना  है  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या
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 सवा  जिन  होटलों  में  विदेशी  नागरिक्र  ठहरते  हैं  उन्हें  भी अजित  विदेशी  डुद्रा  में  स ेउनकी
 सेवाओं  के  लिए  कुछ  श्रेय/कमीशन  मिलता

 (४)  तो  तस्सम्वस्ध्ी  ब्यौरा  क्या  और

 ईंस  असंगत्ति  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कार्मंचाही  करने  का  घिलरार  है  ?

 वित्त  ज्रेजालथ  में  आर्थिक  क्षार्य  विभाग  में  राज्य  झंज्रो  एड्आार्शो  :  से

 इकट्ठकी  की  जा  रही  हे  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 दक्षिण  में  शल्यतम  न्यायालय  को  पोठ

 5504.  श्री  पोयूष  तिरको  :  क्‍या  विधि  ओर  न्याय  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  में  उच्चतम  न्यायालय  की  एक  पीठ  स्थापित  करने  की  मांग

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  निर्णय

 इस  मामले  में  विधि  आवोग  की  क्ष्या  रिपोर्ट

 क्या  देक  के  अन्य  भाथों  के  लोगों  ने  ली  इसी  प्रकार  की  मांगें  की  और

 यदि  तो  तत्सम्कन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विधि  ओर  स्याय  मंत्री  जल  संसाधन  सत्री  ख्रो०  :  हां  ।

 केद्धीय  संविध्रात्र  के  अनुच्छेद  130  के  तिबत्धनों  के  अनुसार  भारत  के  मुख्य
 न्यायमूर्ति  से  निर्देश  प्राप्त  होने  पर  ही  इस  बारे  में  कोई  वि(च्श्चय  कर  सकती  है  ।  भारत  के  मुख्य
 मूर्ति  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  यदि  उसकी  सिफारिश
 के  ।  अनुसार  उच्चतम  न्यायालय  को  संवैधानिक  अपील  स्यायालय  या  फेडरल  अपील  न्यायालय
 में  विभाजित  कर  दिया  जाता  है  तो  फेडरल  अपील  न्यायालय  की  न्यायपीठों
 पश्चिम  और  मध्य  भारत  अधिविष्ठ  होने  पर  कोई  गम्भीर  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकेगी  !

 और  कुछ  विधिज्ञ  संगमों  क्षोर  अन्य  संग्रठनों  ने  ऐसी  मांग  की  है  ।

 केन्रोय  जत्पाद  शृक्क  को  बक्ाख्ध  राशि  क्पे  बसूलो

 6505.  ओी  सम  कुमार  मंडल  :  वया  छिख  मंझ्ी  यहू  बताते  क्रो  क्ृपए  करेंगे  कि  :

 उत  क्रोद्योगिक  ग्रृह्टों/कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ज़िव  पर  3  1989  की  स्थिति

 के  भ्रकूसास  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  एक  करोड़  रुपए  या  इससे  अधिक  की  धनराशि  बकाया  क्रौर

 इसकी  वसूली  के  लिए  कया  प्रभावी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मत्री  छू०  कषे०  :  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।
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 हाशियों  की  वसूली  के  विधिक  और  अन्य  जो  भी  समय-समय

 पर  आवश्यक समझे  जत्ले  किए  जसते  रहते

 विवरण

 31  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  जिन  ओऔद्योगिर  गुहों/छम्पनियों  के  विरुद्ध

 पुष्ट  सांग  में  एक  करोड़  रुपए  और  इससे  अधिक  का  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 बकाया  उनका  ब्योरा  बिखाने  बालो  अनस्तिम  सूचो

 क्रम  सं ०  कम्पनी  का  नाम  ओऔद्योश्षिक  गह

 व  2  3

 1.  जे७  कै  श्विगरेट्स  लि०

 2.  क्‍या  ऋूडस्ट्रीज

 3.  भाखढा-थ्यास  प्रबंध  बोर्ड

 4.  बैनकैक्जाल्म  टेक्नोलोजीज  इण्डिया  लि०

 5.  पुनस्टार  इलेक्ट्रोनिक्स  लि०

 6.  पंजाब  मेशनल  फर्टीलाइजर  कारपोरेशन  लि०

 7.  बालकों  मेटल  इन्डस्ट्रीज

 8.  बम्बे  टायर  इन्टरनेशनल  लि०  मोदी
 9.  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  खी  कर

 10.  मेटल  फोरजिग्स  लि०

 11.  मेटल  बाक्स  लि०  ग्रेटल

 12.  ग्रुड  ईयर  इण्डिया  लि०

 13.  अमरपाली  स्ट्रानटारेड  लि०

 14.  फ्रिक  इण्डिया  लि०

 15.  सुन्दर  सिंह  एण्ड  कं०  लि०

 16.  छोमदी  डिद्वकिग्टन  लि०

 17.  गारवारे  प्लास्टिक  एण्ड  पोलिएस्टर  प्रा०  लि०  गारवारे

 18.  सूरत  काटन  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मफ्तलाल
 मिल्स  प्रा०  लि०

 19.  रेली  मशीन  लि०  रेलिस
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 20.  बुड  पेपर  मिल्स  लि०  ह

 गुजरात  स्टेट  फर्टीलाइजर  कारपोरेशन

 22.  लखनपाल  नेशनल  लिं०

 23.  आई०  पी०  सी०  एल०

 24.  भारत  अपथाल्मिक  ग्लास  लि०

 25.  न्यू  स्वदेशी  मिल्स

 26.  अरयोदमा  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  कं०

 27.  अरविन्द  मिल्स  कस्तूरभाई  लालभाई

 28.  अशोका  मिल्स
 :  29.  अरूण  मिल्स

 30.  एम०  एच०  मिल्स
 ॥

 31.  अरबुदा  मिल्स  श्री  अस्बिका

 32.  सोमा  टेक्सटाइल्ज

 33.  मिहिर  टेक्सटाइल्ज  मफ्तलाल

 34.  अम्बिका  मिल्स  श्री  अम्बिका

 35.  केलिको  मिल्स

 36.  न्यू  शोरराक  मिल्स

 37.  कॉमर्शियल  मिल्स

 38.  रूस्तम्स  मिल्स

 39.  महिन्द्रा  मिल्स

 40.  गुजरात  मशीनरी  मैनुफंक्चरस

 41.  एलिकान  इन्जीनिर्यारिंग  कं०

 42.  श्री
 ्प

 43.  एस०  एस०  सिन्येटिक्स  लोहिया  मशीन्‍्जਂ

 44.  जे०  के०  काटन  मिल्स

 45.  हिन्दुस्तान  फर्टीलाइजर  कारपोरेशन

 46.  किलोस्कर  ऑयल  इन्जन  किर्लोस्कर

 47.  आई०  सी०  आई०  एम०  लि०
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 -  कस्त  केमिकल्ज

 .  माघवनागर  काटन  लि०

 .  बजाज  ऑटो  लि०

 .  येरमेक्स  प्रा०  लि०

 »  टेलको

 .  डा०  बेक  एण्ड  कं०

 .  महिन्द्रा  सिनटेरेड  प्रोडक्ट्स

 «  पीको  इले०  एण्ड  इलेक्ट्रिक

 .  एस०  ए०  आई०  एल०

 .  सेवा  पेपर  लि०

 .  एफ०  सी०  आई०  लि०

 .  जे०  के०  सिन्येटिक्स  लि०

 .  मद्रास  रीफाइनरीज  लि०

 .  अशोक  लेलैण्ड

 -  मद्रास  शीट  ग्लास

 63.  नेशनल  कार्बन  कम्पनी

 .  मद्रास  कर्टीलाइसज  लि०

 .  मद्रास  रबड़  फैक्ट्री

 «  एम०  एम०  रबड़  कम्पनी

 .  आर०  सी०  एफ०  लि०

 «  विजय  सिन्थेटिक्स

 .  में  एण्ड  बेकर

 -  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा

 .  मीदी  येरोक्‍्स  लि०

 .  आई०  टी०  सी०  लि०

 .  विजय  ट्रेक्ट्रर

 -  श्रीराम  पिस्टन्स  एण्ड  रिग्स  लि०

 लिखित  उत्तर

 टाटा

 महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा

 महिन्द्रा  एण्ड  महिंन्द्रा

 फिलिप्स

 जे०  के०  सिंधानिया

 अशोक  लेलैण्ड

 महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा

 मोदी

 आई०  टी०  सी०

 श्रीराम
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 75.  मोदी  क्‍्लाथ  मिल्स
 76.  मोदी  स्पितिंग  एण्ड  वीविंग

 77.  मोदी  पोन  लि०

 78.  बी०  ई०  एम०  एल०

 79.  विक्राल्त  हाथर्ज  लि०

 8090:  बिन्‍्डो  म्लास  कं०

 81.  जैस्सोप  एश्ड  कं०  लि०

 82.  टीटानछ़  केषर  मिलस

 83.  बने  स्टैन्ड्ड  कं०  लि०

 84.  सिरपुर पेपर  मिल्स

 85.  बोलटास  लि०

 86.  ग्रारवारे  पेम्टस

 87.  आई०  ई०  एल०
 88.  स्यू  रेशमा  डाइंग

 89.  एन०  ओ०  सी०  आई०  एल०
 90.  शारदा  सिन्थेटिक्स
 91.  सीयट  टायजं
 92.  रेलीफैन

 93.  रेलीवोल्फ

 94.  जानसन  एण्ड  जानसन

 95.  कोसं

 96.  राधा  डाइंग

 97.  ओ०  एन०  जी०  सी०

 98.
 बूनौवर्शल  होइड्रोकाबंन

 99.  इलेक्ट्रीसिंटी  पटना
 100,  रोहँशाश

 101.  टिस्को
 102.  इनकंक  इस्डेस्ट्रीज  लि०
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 103.  भारत  वैगन  एण्ड  इन्जीनिर्यारिंग  कम्पनी  लि०

 104.  अशोक  स्टील

 105.
 मदुरा  कोट्स  सदुरा  कोद्स

 106.  डी०  सी०  डब्ल्यू०  साहुपुरम  एस०  पी०  जैन

 107.  फेन्नर  लि०

 108.  ओरियन्ट  पेपर  मिल्स  ब्रिय्खा

 109.  जयपुर  शुगर  मिल्स  वी०  रामाकृष्णा
 110.  हिन्दुस्तान  पिलकिग्टन  ग्लास  वर्क्स  सोमानी

 111.  पुनालुर  पेपर  मिल्स

 112.  प्रीमियर  टायर्ज

 113.  टीसनन्‍्ज  रबड़  प्रोडक्ट्स
 114.  अपट्रोन  इण्डिया  कं०  लि०

 115.  मजगांव  डॉक  लि०

 116.  कंन्टरीड्ज  लि०

 117.  बंगाल  पेपर  मिल्स  ब्ंगुर
 118.  एल०  एम०  एल०  फाइबर्ज  लि०  लोहिया  मशीन

 119.  वर्मा  मुखर्जी  लि०

 120.  गोदरेज  सोप्स  लि०  गोदरेज

 121.  लज्या  डाइंग

 122.  शार्ष  प्रिन्ट्स  प्रा०  लि०

 123.  स्पेशल  स्टील  लि०

 124.  राम  गोपाल  टेक्सटाइल्ज  प्रा०  लि०  टाटा

 125.  एम्प्रो  फूड  प्रोडक्ट्स
 126.  हिन्दुस्तान  स्टील  वक्‍स  कन्स्ट्रकशन  लि०

 127.  ओ०  आर०  सी०  सिस्टम

 अम्बालाल  साराभाई  इन्टरप्राइजेज  का  एक

 128.  भारतीय  तेल  निगम  लि०
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 129.  सुनील  प्लास्टिक्स

 130.  पनामा  लैब्स  प्रा०  लि०

 131.  हिन्डन  रिवर  मिल्स  श्रीराम

 132.  विल्लार्ड  इण्डिया  लि०

 133.  स्वदेशी  पौलिटैक्स  लि०

 134.  आरयोदया  गिन्निंग  एण्ड  मैनुफैक्चुरिंग कं०  लि०

 135.  अहमदाब।द  काटन  फैनुफंक्चरिंग  कं०

 136.  पायोमा  इन्डस्ट्रीज

 137.  रामाक्ृष्णा  मिल्स  लि०

 138.  मणिकलाल  हीरालाल  मिल्स  लि०

 139.  स्पार  इक्युपमैन्ट्स  प्रा०  लि०

 140.  इन्‍्डो  असाही  ग्लास  कं०  लि०

 141.  एफ०  सी०

 142.  आर०  आई०  लि०

 143.  एच०  ई०  सी०

 144.  दिलखुश  डाइंग  एण्ड  प्रिटिंग  वर्क्स
 ाजप%प।पथ।५,प:भिभप+-ााा.........तमै

 डालर  को  तुलना  में  रुपए  के  अवमूल्यन  क ेकारण  अतिरिक्त
 प्रतिदेष  राशि  का  भार

 6506.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  जि्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  कुछ  वर्षों  में  रुपए  के  मूल्य  में  डालर  की  तुलना  में  कमी  आई
 यदि  तो  विदेशी  ऋणों  के  निगमित  कजंदारों  पर  कितना  अतिरिक्त  दबाव  पड़ने  का

 अनुमान  और

 डालर  की  तुलना  में  रुपए  के  मृल्य  में  कमी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा
 रहे

 विस  सन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  एड,आर्डो  से
 शपए  की  विनिमय  दर  मुख्यतः  उन  देशों  की  मुद्राओं  की  डाली  के  मूल्य  के  संदर्भ  में  निर्धारित  की  जाती  है
 जो  भारत

 के
 व्यापार  में  प्रमुख  भागीदार  अस्थिर  विनिमय  दरों  के  इस  युग  में  रुपए  के  मूल्य  में  होने

 वाले  उतार-चढ़ाव  एक  सामान्य  घटना  है  क्योंकि  यह  इन  मुद्राओं  के  मूल्य  में  होने  वाली  घट-बढ़  पर
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 के

 पपि/ीश/एफएई/(फुफकफकफफफसफनजलेाोरो-.- निर्भर करता है । तथापि यह बात सही है कि अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के yer में  पिछले  ैफक्‍फऑ॒॒॒ः
 निर्भर  करता  है  ।  तथापि  यह  बात  सही  है  कि

 अमेरिकी  डालर  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में  पिछले  कुछ
 वर्षों  में  गिरावट  आई

 चूंकि  विदेशी  मुद्रा  आधार  भिन्‍न-भिन्‍्न  मुद्राओं  में  होते  हैं  औौर  इनके  वापस  करने  की  समयावधि

 भी  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  इसलिए  यह  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  विनिमथ  दर  में  होने  वाली 4५

 घटबढ़  का  ऋण  परिशोधन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 पालिस्टर  फाइबर  एककों  द्वारा  निर्मात  संघ  के  लिए  योजना

 6507.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पालिस्टर  फाइबर  एकक  आडेंर  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  निर्यात  संघ  मठित  करने
 की  योजना  बना

 रहे

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  का  विचार  इस  व्यापार  को  चलाने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्‍त्री  विनेश  :  पोलिएस्टर  फाइबर  एककों  द्वारा  निर्यात  संघ  बनाने
 की  योजना  बनाए  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  राज्य  व्यापार  निगम  का  पोलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  के  निर्यात  को  हाथ  में
 लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  इस  मद  का  निर्यात  स्वयं  व्यापारियों  द्वारा  किया  जाता

 अमरोको  एक्सप्रेस  बेक  द्वारा  सहायक  बंक  स्थापित  करमा

 6508.  श्री  सनत  कमार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्वृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीकी  एक्सप्रेस  बेंक  ने  ध्यापारियों  को  ऋण  देने  तथा  पूंजीगत  विपणन  सम्बन्धी
 अन्य  सम्बद्ध  सेवाओं  के  लिए  किसी  राष्ट्रीयकृत  बंक  के  साथ  एक  सहायक  बेंक  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  और  भारत  में  व्यापारियों  को  ऋण  देने
 सम्बन्धी  इस  प्रकार  की  ईकाई  बनाने  की  अनुमति  देने  का  क्या  ओऔचित्य  है

 किन-किन भारतीय बैंकों के साथ सहायक बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया गया इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है और इस भ्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्‍या है ?
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 वित्त  मंजल्लय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया

 है  कि
 उसे

 अमेरिकन  एक्सप्रेस  बैंक  से  मर्चेट  बेंकिग  आदि  का  करने  के  लिए
 किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  के  साथ  मिलकर  सहायक  कम्पनी  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुआ

 से  (2)  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 काजीपेट  रेलवे  स्टेशन

 6509.  भरी  एस०  पलाकोर्ड्रायुड  :  क्या  रेल  झंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काजीपेट  रेलवे  स्टेशन  के  घटिया  रख-रखाव  ओर  वहां  पर  सफाई  की  उचित  व्यवस्था
 न  होने  की  जानकारी  मंत्रालय  के  ध्यान  में  लाई  गई

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 क्‍या  इस  रेलवे  स्टेशन  के  विकांस  के  लिए  धनराशि  जारी  करने  करंने  का  कीई  प्रस्ताव

 जज  )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  भाधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  स्टेशन  भवनों  सहित  स्टेशनों  का  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैतथा  यह  आवश्यकता
 पर  आधारित  कायंत्रम  से  चरणों  में  किया  जाता  है  बशर्ते  कि  घनराशि  उपलब्ध  रहे  ।  काजीपेट  रेलवे
 स्टेशन  पर  प्रदान  की  गयी  सुविधाएं  यहां  सम्हाले  जाने  वाले  यातायात  के  मौजूदा  स्तर  के  लिए  पर्याप्त
 समझी  जाती  हैं  ।

 ठुंडला  स्टेशन  भक्‍न

 6510.  क्री  कंलाश  यादव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 निकट  भविष्य  में  टुंडला  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  अतिरिक्त  प्लेटफार्म  के  अलावा  नये

 भवन  का  ग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेस  लंतजालय  के  राज्य  मंत्री  भाधवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कपड़बंज  ओर  मोडासा  के  बोच  रेल  लाइन  तथा  नाडियाद  कपड़बंज  के
 बोल  रेल  लाइन  बदलंगा

 6511.  शी  सोहंनभाई  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्न  कार्यों  के  लिए  सर्वेक्षण  कार्य  किस  वर्ष  किया  गया  था

 (1)  कपड़वंज  से  मोडासा  तक  नई  रेल

 (2)  गुजरात  में  नाडियाद  से  कपड़वंज  तक  मीटर  रेल  लाइन  में

 सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ओर  इन  पर  कितनी  लागत

 क्‍या  उपर्युक्त  परियोजना  के  लिए  कोई  पुनः  सर्वेक्षण  किया  गया  यदि  तो  कब  तंक

 और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 अं  दि  दि  ‘
 इन  परियोजनाओं  पर  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जाएगा  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  सर्वेक्षण  1981  में

 पूरा  किया  गया  था  ।  कपड़वंज  से  मोडासा  तक  (60  कि०  नयी  बड़ी  लाइन  के  मिर्माण  सहित
 संडियाद-कपंड़वंज  (45  कि०  के  आमान  परिवतंन  की  अनुमानित  लागत  उस  स॑मय  15.26  करोड़
 रुपये  आंकी  गयी  थी  ।

 मभहीं  |

 इस  परियोजना  पर  काय॑  चल  रहा  है  ।

 दिहली  स्टॉक  एक्सचेंज  के  नये  सदस्य  बनाता

 6512.  डा०  बोी०  एल०  शेखेश  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  निदेशों  के  अनुसार  दिल्ली  स्टॉक  एक्सचेंज  ने  सभी  आवश्यक
 ओपेचारिकताओं  को  पूरां  करके  व्यावसायिक  अनुभव  वाले  नए  सदस्य  बनाये

 यदि  तो  कितने  नए  सदस्य  बनाये  गए  हैं  और  यदि  नहीं  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण
 ओर

 दिल्ली  स्टॉक  एक्सचेंज  के  नए  सदस्य  कब  तक  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआडों  :  से
 इसी  विषय  पर  चल  रही  मुकदमे-बाजी  और  दिल्ली  स्थित  सम्माननीय  उच्च  न्यायालय  द्वारा  जारी  किए
 मए  स्थमनक्देश  को  देखते  हुए  दिल्ली  स्टॉक  एक्सचेंज  में  नए  सदस्यों  को  ग्रहण  करना  सम्भव  नहीं  हो
 सका

 टेरिफ  ओर  व्यापार  के  सामान्य  करार  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  नोति

 6513.  डा०  बो०  एल०  सेलेश  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारत  ने  टैरिफ  और  व्यापार  के  सामान्य  करार  के
 ढांचे  के  अन्तर्गत  वार्ता

 के  लिए

 सेवाओं  को  शामिल  करने  का  विरोध  पहले  प्रमुख  रूप  से  किया

 इस  महीने  के
 प्रारम्भ  में  उसमें  हुईं  वार्ता

 के
 अन्तिम  दौर  में  उस  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 और  अन्य  ओऔद्योगीकृत  देशों  का  क्‍या  रवेया  था  और  इस  महत्वपूर्ण  मामले  की  वतंमान  स्थिति

 क्‍या

 क्‍या  टैरिफ  और  व्यापार  के  सामान्य  करार  के  तत्वाधान  में  उरुग्वे  में  आयोजित  बहुदेशीय
 व्यापार  वार्ताओं  में  उदार  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाली  गैर-टेरिफ  अड़चनों  और  इन  अड़चनों

 से  निपटने  के  लिए  प्रभावी  संस्थागत  प्रक्रियाएं  संस्थापित  करने  की  अनिवार्य  आवश्यकता  के  ब  रे  में  भी

 चर्चा की  गई  और

 यदि  तो  उसमें  यदि  कोई  निष्कर्ष  निकला  तो  उसका  ब्यौरा  कया
 (  ह्‌

 वाणिज्य  संत्रो  विनेश  :  भारत  और  कई  अन्य  विकासशील  देशों  द्वारा  लिए

 गए  आधार  के  परिणामस्वरूप  1986  में  आयोजित  पुनटा-डेल-एस्ट  मंत्री  स्तरीय

 जिसमें  बहुपक्षीय  व्यापार  वार्ताओं  पर  उरुग्वे  राउण्ड  शुरू  किया  उसमें  इस  बात  पर  सहमति

 कि  सेवाओं  पर  वार्ता  टैरिफ  और  व्यापार  के  सामान्य  करार
 के

 ढांचे  से
 बाहर

 अलग  माहोल  में

 होगी  ।

 उछुग्वे  राउण्ड  वार्ताओं  पर  मंत्री  स्तरीय  मध्यावधि  समीक्षा  5-9  1985  8

 पक  माटिष्यल  में  आयोजित  की  गई  ।  इस  बैठक  में  संयुक्त  राज्य  और  अन्य  औद्योगिक  देशों  सहित  सभी

 भागीदारों  सेवा  क्षेत्र  में  आगामी  वार्ताओं  के  लिए  एक  ढांचे  पर  सहमति  व्यक्त  की  जिसमें  विकास  आयाम

 और  विकासशील  देशों  के  हितों  का  ध्यान  रखा  गया  ।  अन्य  बातों  के  इस  बात  पर  सहमति

 हुई  कि  ये  वार्ताएं  विश्व  व्यापार  में  सवाओं  में  विकासशील  देशों  की  भागीदारी  में  वद्धि  करेगी  और

 सेवा  निर्यात  तथा  घरेलू  सेवा  क्षमता  को  बढ़ाने  में  सहायता  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि

 अलग-अलग  विकासशील  देशों  को  उनकी  विकास  स्थिति  के  अनुरूप  सेवाओं  के  आयात  के  लिए  बाजार

 में  धीरे-धीरे  प्रवेश  दिलाने  के  बेहतर  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  उपयुक्त  उदार  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 जबकि  सेवा  सम्बस्धी  क्षेत्र  में  माष्ट्रियल  में  एक  करार  किया  गया  था  फिर  भी  माण्ट्रियल  में  प्राप्त

 परिणामों  सुरक्षा  वस्त्र  और  क्लादिग  जंसे  पार  अन्य  वार्ताओं  केक्षेत्र  में  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 सम्पदा  अधिकारों  के  व्यापार  सम्बन्धी  पहलु  ओं  पर  करार  न  होने  के  कारण  रखा  गया  ।  वार्ता

 सम्बन्धी  समिति  की  अगली  बैठक  जेनेवा  में  5-8  1989  को  हुई  थी  जिसमें  इन  बार  क्षेत्रों  पर

 अन्ततोगत्वा  करार  किया  गया  ।  इसके  फलस्वरूप  सेवाओं के  क्षेत्र  सहित  वार्ताओं  की  आगे  की  प्रक्रिया

 अबफिर  से  शुरू  की  जा  रही  है  ।

 गाट  के  तत्वाधान  में  बहुपक्षीय  ब्यापार  वार्ताओं  के  उरुग्वे  में  गेर-टरिफ॑  प्रतिंबंधों

 पर  विचार-विमर्श  किया  गया  !  अब  तक  हुई  परि  चर्चा  में  व्यापक  गैर-टेरिफ  प्रतिबन्धों  से  निपटने  के

 लिए  उपाय  करने  तथा  रूपात्मकता  पर  विचार  किया

 माण्ट्रियल
 की  बैठक  में  मंत्रियों

 ने  यह  स्वीकार  किया  कि  गैर-टेरिफ  उपायों  को  समाप्त

 करना  ही  उरुग्वे  राउण्ड  के  निष्कर्ष  का  मुख्य  तत्व  इसके  अतिरिक्त  यह  भी  निर्णय  लिया
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 गया  कि  सहमत  सिद्धान्तों
 और  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्रियाविधियों  सहित  भावी

 वार्ताओं  का  ढांचा  स्थापित  किया  जाए  ताकि  वार्ताओं  को  तुरन्त  शुरू  किया  जा  सके  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  प्रतिपृरति  योजना  के  अन्तर्गत  मूल्य  परिवर्धन  प्रतिवन्ध

 6514.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्या  वानिब्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  वसूली  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  अंतर्राष्ट्रीय
 मूल्य  प्रतिपूति  योजना  के  अन्तमंत  न्यूनतम  मूल्य  परिवर्ध॑न  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  विनेश  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ओद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुननिर्माण  थोड  पर  व्यय

 6515.  श्री  दोलतसिहजी  जदेजा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  पर  इसकी  स्थापना  के  समय  से  अब  तक  कुल
 कितना  प्रशासनिक  खर्च  हुआ  है  और  व्यय  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  कया

 '
 )  अब  तक  कितनी  कम्पनियों  को  स्वीकृति  दी  गई  और

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  को  और  सक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ताकि  रूरण  एककों  को  पुनः  चालू  किया  जा  सके  ?

 वित्त  संत्रालस  में  आर्थिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  औद्योगिक
 एवं  वित्तीय  पु्नानर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  स्थापना  की  तारीख  में  बोर्ड

 7  रत
 एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  का  कुल  वाषि  के  व्यय  निर्म्ना  न  है  :--

 वर्ष  व्यय

 1986-87  69.03  लाख  रुपये

 1989-88  92.53  लाख  रुपये

 1988-89  110.43  लाख  रुपये

 और  दिनांक  28  1989  की  स्थिति  के  बोर्ड  ने  23  रूर्ण
 गिक  कम्पनियों  के  पुनरूद्वार  के  लिए  मंजूरी  दी  इसके  59  मामलों  में  बोर्ड  ने  निर्णय
 लिया  है  कि  सम्बन्धित  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  के  लिए  यह  संभव  होगा  कि  वह  यथोचित  समय  के
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 अन्दर  अपनी  निवल  सम्पत्ति  को  सकारात्मक  बना  रूश्ण  औद्योगिक  कम्पनी
 1985  की  धारा  17(2)  के  तहत  बोर्ड  ने  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिए  ।

 बोर्ड  को  सक्ष्म  बनाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  ये  शामिल  हैं  :  भौद्योगिक  एवं  वित्तीय
 निर्माण  बोर्ड  के  पास  मामले  भेजने  के  लिए  आवेदन  फाममम  में  संशोधन  अलग-अलग  राज्यों  को
 राजघानियों  में  सुनधाई  के  लिए  बेठकें  आयोजित  करना  तथा  कार्य्रालन  एजेंसियों  की  संख्या  में  वृद्धि

 क्षेत्रोथ  ग्रामीण  बेकों  के  कर्सचारियों  के  बेसन-मान

 6516.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कर्मचारियों  को  देय  भत्ते  और  अन्य  लाभों
 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  औद्यगिक  न्यायाधिकरण  का  मठन  किया

 कया  न्यायाधिकरण  ने  कोई  सिफारिश  की
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  न्‍्यायाधिकरण  अप्रनी  सिफारिशें  कब  तक  भेजेगा  ?

 विस  संत्रांलय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :

 हां  ।

 से  ट्रिब्यूनल  ने  अभी  तक  कोई  सिफारिशें  नहीं  की  हैं  ।  उसके  पंचाट  के  शीघ्र  प्राप्त
 होने  की  आशा  है  ।

 से  मसालों  का  निर्यात

 6517.  श्री  एम०  कया  वाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  से  मसालों  का  निर्यात  किया  जाता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 वालिज्य  संत्री  दिनेश  :  और  राज्यवार  निर्यात  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते
 वर्ष  1987-88  7-88  में  तमिलनाडु  के  मुख्य  पत्तनों  से  निर्यातित  मसालों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए

 गए  हैं  :--

 पत्तन  का  नाम  मात्रा  मी०  टन  मूल्य  ६०)

 मद्रास  2216  3.73

 तूतीकोरिन  5022  8.03
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 काफी  के  बोजों  का  मुल्य

 6518.  श्री  एन०  ड ेनिस  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनता  को  बेचे  जाने  वाले  काफी  के  बीजों  के  मूल्यों  में  हाल  ही  के  महीनों  में  वृद्धि  की
 गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  और  हां  ।  न्यूनतम  रिलीज  कीमतों  के
 संशोधन  और  कर्नाटक  सरकार  क्रय  शुल्क  लगाए  जाने  के  फलस्वरूप  काफी  बोडं  ने  काफी  के  बीजों की
 कीमतों  में  संशोधन  किया  है  |  विभिन्‍न  ग्रेडों  की पिछली  तथा  बतंमान  कीमतें  नीचे  दी  गई  हैं  :  ,

 ब

 a>
 (80  प्राति

 ग्रेड  1988  मार्च  ,1989
 की  कीमतें  की  कीमतें

 बागान  बीਂ  23.00  29.10

 बागान  22.20  28.00

 राबेस्टा  चेरी  19.20  22.10

 बी

 रोबस्टा  चेरी  19.40  22.30

 भ्पी  बी

 ै  अरेबिका  चेरी  20.50  25.80

 बीਂ
 $$

 समियादी  जमा  को  सोमा

 6519.  कली  एन०  डनिस  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  औद्योगिक  और

 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  लोगों  से  अपनी  स्वीकृत  सीमा  से  अधिक  मियादी  जमा  राशियां  स्वीकार  किये

 जाने  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  लिये  उनका  मंत्रालय  और  भारतीय  रिजवं  बेक  क्या  कदम

 रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  जहां  तक
 $  बैंककारी  गैर-वित्तीय  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  ऐसी  कम्पनियों  द्वारा  जमाराशियों  के  स्वीकार  किए  जाने

 पर  कम्पनी  स्वीकरना  1975  के  अन्तगेंत  नियन्त्रण  लगाया  जाता  है  ।

 बैंकका री  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा  जमाराशियां  स्वीकार  किये  जाने  की  गतिविधियां  भारतीय  रिजवं  बैंक

 द्वारा  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  जारी  निर्देशों  के  अन्त

 अन्य  बातों  के  ऐसी  कम्पनियों  द्वारा  स
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 पर  देय  ब्याज  दर  आदि  का  प्रावधान  होत्मा है  ।  इक  नियमें/निर्देशों  में  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  दण्डात्मक
 कारंवाई  करने  का  भी  प्रावधान  है  जो  जमाराशियों  की  अधिकतम  सीमा  से  सम्बन्धित  उपबन्धों

 का  उल्लंधन  करती हैं  ।

 भव्रास  स्थित  रेलवे  अस्पताल

 6520.  क्री  एन०  डे  निस  :  वया  रेल  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्ास  स्थित  अस्पताल  में  सामान्य  व्यक्तियों  को  उपचार  कराने  की  अनुमति

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  बन्‍्क्रलथ  में  उप  मन्त्री  महाबीर  :  हां  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  समय-समय  पर  निर्धारित  किये  गए  प्रभारों  के भुगतान  के  आधार
 पर  व्यक्तियों  को उपचार  के  लिए  विशेषकर  कार्डिओ-वेसक्यूलर  यूनिट  में  अधिकतम  25  प्रतिशत

 तथा  पेरम्बूर  अस्पताल  के  अन्य  विभागों  और  मद्रास  के  अन्य  रेलवे  अस्पतालों  में  अधिकतम  प्रतिशत
 खाटों  की  खबुमति  दी  जा  सकती  है  बशर्ते  कि  रेलवे  के  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  कर्मचारियों  की  आवश्यकता

 पूरी  करने  के  बाद  स्थान  उपलब्ध  हो  ।

 सो०  टो०  सी०  चाय  का  निर्यात

 6521.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  और  अन्य  यूरोपीय  देशों  को  हो  रहे  सी०  टी०  सी०  चाय के  निर्यात  में
 कमी  आई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  कुछ  देशों  को  सी०  टी०  सी०  चाय  की  तस्करी  की  जाती
 है  ।  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसको  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जाजिज्य  सम्त्री  विनेश  :  और  सोवियत  संघ  ओर  अन्‍य  यूरोपीय  देश
 मुख्यतः  परम्पशगतਂ  चाय  के  खरीदार

 और  उपलब्ध  रिपोर्टों  और  किये  गए  अभिग्रहणों  से  किसी  विशेष  मात्रा  में  देश  से
 बाहुर  भारतीय  चाय  की  तस्करी  का  संकेत  नहीं  मिलता  है  ।

 जकब्र  रोढ  पर  क्रोम  संयन्त्र
 ”

 के  बारे  में  उड़ीसा  ओद्योगिक  थिकास
 निमस  लिमिटेड  कः  प्रस्ताव

 6522.  दिताप्रणि  जेना  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  उड़ीसा
 औद्योगिक

 प्रिकास  निगम  लिमिटेड  डी०  सी०  जो०  एल  ०)  जे उद्ीसा

 भर  में  जाजपुर  रोड  पर  स्थित  फैरो  क्रीम  संयन्त्र  के  जापानी  सहायता  से  आधुनिकीकरण/विविशिकरण  /
 नवीकरण  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभार  में  राज्य  संत्रो  अध्डों  :  ओर

 उडीसा  राज्य  सरकार  जापान  से  सहायता  के  लिए  उड़ीसा  औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड
 के  एक  एकक  अर्थात्‌  फेरोक्रोम  संयंत्र  द्वारा  संयंत्र  क ेआधुनिकीकरण  और  के  लिए

 प्रस्तुत  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  सि्फापश  को  थी  ।  इस  प्रस्ताव  के  आधार  फर  कुल  मिलाकर

 रुपए  की  लागत  की  मशीनरी  और  उपस्करों  का  आयात  करना  पड़ता  जिसमें  11.20  क  रोड़  रुपए
 लागत  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में

 क्‍योंकि  इडकोलਂ  द्वारा  संयंत्र  के आधुनिकीकरण  के  लिए  प्रस्तुत  ऋकेदन  पत्र  पर

 सारवान  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इसलिए  जापान  से  सहायता  की  मांग  करने  के  प्रस्ताव  की  पूर्ति
 किए  जाने  की  कारंवाई  नहीं  की  जा  सकती  |

 विलय  संस्थानों  द्वारा  शेयरों  को  बिक्री  ओर  खरीद

 ]

 6523.  श्री  शान्ति  घारोवाल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आजकल  देश  के  शेयर  बाजार  में  देश  के  संस्थानों  द्वारा  मुख्य  रूप  से  शेयरों

 की  बिक्री  और  खरीद  के  कारण  उतार-चढ़ाव  आता

 यदि  तो  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  की  तुलना  में  वर्ष  198 8-8 9
 ys  दौर  गन  इन  वित्तीय  संस्थानों  ने  कित्तने  मूल्य  फर  शेयर  श्ेचे-तथा  खरींदे  और  इस  समय  वित्तीय

 संस्थानों  के  पास  प्रत्येक  कम्पनी  के  शेयर

 इन  वित्तीय  संस्थानों  का  कब  तक  शेयर  बेचने  का  विचार  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  इन  वित्तीय  संस्थानों  का  देश  के  आशिक  विकास  में  प्रकार
 देने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  शेयरों
 की  कीमतों  की

 घटबढ़  बहुत  सी  बातों  पर  निर्भर  करती  इसलिए  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  देश
 के  शेयर  बाजार  में  मुख्य  रूप  से  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  की  जाने  वाली  शेयरों  की  बिक्री  और  खरीदारी
 के  कारण  ही  मंदी  तेजी  आती  रहती

 (छ):और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उत्ते

 वित्तीय  अन्य  बातों  के  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिए  वित्त
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 व्यवस्था करके  और  पूंजी  बाजार  के  विकास  को  प्रोत्साहन  प्रदान  देश  के  आधथिक  विकास  में

 सहायता  देते  हैं  ।

 कपूरयला  स्थित  रेल  डिब्बा  कारलाने  के  लिए  कर्मचारियों  को  भर्तो

 ]

 6524.  प्रो०  नारायण  जन्द  पराशर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  कपूरथला  स्थित  रेल  डिब्बा  कारखाने  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश

 के  कमंचारियों  की  पर्याप्त  संख्या  में  भर्ती  न  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  भर्ती  गए  कुल  क  मंचारियों  की  तुलना  में  खुले
 विज्ञापनों  के  माध्यम  से  अथवा  अन्य  तरीकों  से  विभिन्‍न  श्रेणी  के  पदों  पर  हिमाचल  प्रदेश  के  कितने
 व्यक्त  भर्ती  किए  गए

 कमंचारियों  की  भर्ती  के  लिए  वस्तुतः  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  ओर  प्रतिनियुक्ति  अथवा
 भा  है  शी  हि  oe  «  ८

 अन्य  तरीकों  के  जरिये  इस  कारखाने  में  कितने  अधिकारियों/कर्मंचारियों  की  नियुक्ति  की  गई
 और

 इस  रेल  डिब्बा
 कारखाने

 ओर  रेलवे  द्वारा  संचालित  अन्य  परियोजनाओं  में  कर्मचारियों
 की  भर्ती  में  सभी  पड़ौसी  राज्यों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  नहीं  ।

 से  रेल  सवारी  डिब्बा  कारखाने  में  सीधी  भर्ती  द्वारा  और  अन्य  रेल  प्रशासनोंਂ
 से  कर्ंचारी  दोनों  तरह  से  की  जाती  है  ।  जहां  तक  सीधी  भर्ती  का  सम्बन्ध  ग्रप

 पर  भर्ती  रेल  भर्ती  जो  रिक्तियों  के  बारे  में  विज्ञापन  देते  के  माध्यम  से  की  जाती  कारीगरों
 के  पदों  पर  भर्ती-रेल  सवारी  डिब्बा  कारखाने  द्वारा  स्वयं  खुला  विज्ञापन  देकर  लिखित

 सायिक  परीक्षा  और  साक्षात्कार  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  उम्मीदवारों  का  चयन  उनके  गुण-दोष  के
 आधार  पर  किया  जाता  है  ।  स्थापित  यूनिटों/संगठनों  में  भर्ती  के  लिए  किसी  राज्य  अथवा  क्षेत्र  के  न्नए
 कोई  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  नयी  रेल  परियोजनाओं  जंसे  रेल  सवारी  डिब्बा *

 कपूरथला  के  लिए  1984  में  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  प्रारम्भिक  भर्ती
 में  रेल  प्रशासन  द्वारा  शैक्षणिक  ओर  तकनीकी  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  सीमा
 तक  स्थानीय  लोगों  को  नियोजित  करने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  |

 के  पदों  :

 रेल  सवारी  डिब्बा  कपूरथला  द्वारा  भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  की लगभग  संख्या  और
 आवेदन-पत्रों  में  दिए  गए  पते  के  अनुसार  हिमाचल

 प्रदेश  राज्य  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी
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 गयी  है  :--

 राज्य  का  नाम  कुल  हिमाचल  प्रदेश

 रेल  भर्ती  चंडीगढ़  और  जम्मू  764  16
 के  माध्यम  से

 रेल  सवारी  डिब्बा  कारखाना  द्वारा  2147  46

 खुले  विज्ञापन  के  माध्यम  से

 रेलों  से  कर्मचारी  लेकर  721  --

 नैमित्तिक  श्रमिक  जिनमें  वे  लोग  भी  943  16

 शामिल  हैं  जिनकी  भूमि  रेल  सवारी

 कारखाना  के  लिए  अधिग्रहीत

 कर  ली  गयी थी
 ।

 आपूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  दो  अधिकारियों  और  पंजाब  सरकार  के  उद्यान  विभाग
 के  दो  अराजपत्रित  कर्मचारियों  ने  प्रतिनियुक्ति  पर  इस  कारखाने  में  पदभार  ग्रहण  किया  है  ।

 तुला  सेतु  को  स्थापना

 6525.  डा०  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  के  सभी  जोनों  में  कोयले  का  लदान  तथा  डिलीवरी  के  समय  वजन  किया

 जाता

 लदान  के  समय  तथा  मार्म  में  यदि  कोयले  को  कोई  हानि  होती  तो  इसके  लिए  कौन

 उत्तरदायी  और

 उचित  जिम्मेदारी  सौंपने  के  लिए  सभी  महत्वपूर्ण  कोयला  लदान  रेलबे  स्टेशनों  पर  तुला

 सेतु
 स्थापित  क्‍यों  नहीं  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  जहां  कहीं  तौल  सुविधाएं  उपलब्ध

 बहां  सामान्यतः  बुकिंग  से  पहले  कोयला  तोला  जाता  जहां  कहीं  माल  डिब्बे  तोले  नहीं  जाते  वहां
 परेषक  द्वारा  घोषित्त  वजन  स्वीकार  किया  जाता  है  |  सामान्यतः  रेलों  द्वारा  गंतव्य  स्थलों  पर  कोयला

 माल  डिब्बे  तोले  नहीं  जाते  हैं  ।

 चूंकि  कोयले  का  लदान  कोयला-खानों  द्वारा  किया  जाता  इसलिए  लदान  के  समय

 होने  वाली  किसी  क्षति  के  लिए  वे  ही  जिम्मेदार  कोयला  मालिक  की  जोखिम  पर
 बुक  किया  जाता

 है  और  परिवहन  में  कमी  की  जिम्मेदा  री  भारतीय  रेल  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  3  नुस्नार  निश्चित  की
 जाती  है  ।

 महत्वपूर्ण  कोयला  लदान  स्थलों  अयवा  कोयला  लदान  स्थलों  की  सेवा  करने
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 वाले  यार्डों  में  तुला  चौकियों  की  व्यवस्था  की  गयी  तुला  चौकियों  की  स्थापना  के  लिए

 खानों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  रेलें  ऐसी  तुला  चौकियों  पर  तोले  जाने  वाले  कोयला  पर  छूट  भी

 ली  हैं ।

 बेंक  के  उच्च  स्तरीय  दल  का  बौरा

 6526.  झऔ  एस०  एम०  गुरह्ढी  :  क्या  बिसत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही  परियोजनाओं  की  प्रगति के  अध्ययन

 हेतु  विश्व  बैंक
 के  एक  उच्चस्तरीय  दल  ने  देश  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  इस  दौरे  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बिल  संत्ञालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडअरक्षो  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केसल  में  सौना  पकड़ा  जाता

 6527.  भ्रो  मुह्लापल्‍लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  1  1989  से  कुल  कितने  मूल्य  का  कितनी  मात्रा  में  सोना  जब्त  किया

 भें  अधिक  सोना  फ्कड़ा  गया  और  किलःकिन  स्थानों  से  कितना-कितना

 सोना  जब्त  किया

 (xp)  अभा  संधसे  अधिक  सोता  ससीमा  शुस्क  नक्भाभ  ने  फ्कड़ा  था  अथथा  पुलिस

 क्‍या  सरकार  को  जब्त  किए  गए/पकड़े  गए  सोने  के  बारे  में  पुरस्कार  के  लिए  कोई  दावा

 जिली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया

 मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  मैं  रा़्य  मंत्रों  ए०  के०  :  वर्ष  1989

 “(28  1989  के  सीमाशुल्क  1962  के  कथित  उल्लंघन  के  सिलसिले
 में  अभिगृदहदीत  सोने  की  कुल  मात्रा  एवं  मूल्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 अभिगृहीत सोमे  को  मात्रा  अभिषृहीत  सोने  का  मूल्य
 रुफ्यों

 669.560  हु  21.67
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 केरल  राज्य में
 (28-2:89  के  दौरानःपकड़े'मए  सबसे  अधिक  सोने  की

 मात्रा  एवं  उसका  मूल्य  और  जिन-जिन  से  ज्सिम्लश्िल  तारीख  को  उसे  पकड़ा  गया  और  जिन-जिन
 अभिकरणों  ने  ये  बरामदगियां  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  निम्नलिखित  सारणी  में  प्रस्तुत  हैं  :--

 क्रम  तारीख  मात्रा  मूल्य  अभिग्रहण  का  बरामद  करने
 सं०  रुपयाँ  स्थान  काला

 करण

 1.  13-2-89  186.56  6.08  तेलापाड़ी  राजस्व  आसूचना
 फरोस्ट  निर्वेशलयਂ

 2.  242-89  164.095  3.5७  कोंगेरी-कात्मीकरः  पुलिस

 3.  25-2-89  खजस्त्र  आसूचना
 तेल्लिचेरी  निदेशालय

 सबसे  अधिक  सोना  स्रोमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  पकड़ा  गया  था  ।

 और  (४)  सूचक  एककण  कीਂ  जा  रहीं  हैं  और  सभा-पटलਂ  पश्‌  रख  दीं

 भारत  में  इलेक्ट्रानिको  तथा  उच्योग  के  जिक्रल  के  जहते  के
 विश्य  बेक  को  रिपोर्ट

 6528.  प्रों०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  जित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारत  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  भारत  में

 निकी  तथा  उद्योग  के  विकास  के  बारें  में  कोई  रिपोर्ट  तैधार  कीं

 यदि  तो  इसके  विस्तार  एपं  प्रतिस्पर्डा  क्षमता  विंकासਂ  सम्बन्धीਂ  बाघाओं
 ओर  हाल  ही  में  लाकु  की  गई  नीति  के  संदर्भ  में  झस  उपस्े्  के  सम्कष्ध  मेंਂ  स्पोर्ट  के  मुछ्  निष्कर्ष  क्या

 और

 इस  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  से
 विश्व  बैंक  स्टाफ  ने  डेवलपमेंट  आफ  दि  इलेक्ट्रोनिक्स  इण्डस्ट्रीं-ए  सैक्टर  रिपोर्टਂ  नामक  शीर्षक
 से  एक  रिपोर्ट  का  मसौदा  तैयार  किया  है  जो  उनके  द्वारा  किए  गए  क्षेत्रीय  अध्ययनों  का  एक  भाग

 विश्व  बैंक  का  एक  आंतरिक  दल्ताकेज  है  ।  विश्व  बेंक  द्वारा  धकरता  सरकार  इस सम्करध  में  कोई
 सिफारिश  नहीं  की  गई  है  ।  इन  मामलों  में  कोई  भी  निर्णय  पूरी  तरह  से  भारत  की  अपनी

 ओर  नीतियों  के  अनुसार  ही  लिया
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 राष्ट्रीय  आधास  बंक  को  संयुक्त  राज्य  अन्तरा्ट्रीय  विकास

 एजेंसो  से  ऋण

 6529.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :

 श्री  जी०  एस०  बासवराज्‌  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  को  संयुक्त  राज्य  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  सहायता  प्राप्त

 यदि  तो  संयुक्त  राज्य  एजेंसी  किस  कार्यक्रम  के  लिए  सहायता  प्रदान

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  ऋण  का  उपयोग  करने  की  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड  आर्डो  :  और
 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  आवास  क्षेत्र  को  सहायता  प्रदान  करने  के  संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  के  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  उसका  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 पूंजी  बाजार  से  50  मिलियन  अमरीकी  ढालर  का  ऋण  लेने  का  प्रस्ताव  प्रारम्भ  में  इस  राशि  का
 उपयोग  निम्न  आय  वर्ग  के  आवास  के  वास्ते  पुनवित्त  सहायता  प्रदान  करने  और  आवास  वित्त  संस्थाओं
 का  प्रवततन  करने  के  लिए  किया  जाएगा  ।

 और  इस  कायंक्रम  के  अन्त्गंत  सहायता  प्राप्त  करने  के  वास्ते  राष्ट्रीय  अ  वास
 आवास  वित्त  कम्पनियों  मार्गनिर्देश  जारी  करेगा  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आवास  वित्त
 संस्थाओं  की  वित्तीय  स्थिति  को  मजबूत  करने  के  प्रावधान  भी

 सरवार  सरोवर  परियोजना  के  विस्थापित  स्रोगों  का  पुनर्वास

 6530.  प्रो०  मधु  दष्डवते  :  क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 -  गुजरात  सरकार  के  दो  अन्य  राज्यों  अर्थात्‌  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदेश  के  इस  परियोजना
 से  प्रभावित  सभी  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेते  हुए  सरठग्र  सरोवर  परियोजना
 के  कार्य  को  आगे  बढ़ाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  केन्द्र  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  प्रस्तावित  पुनर्वास  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या

 कार्यक्रम
 चलाने  एवं  इसकी  देखरेख  की  जिम्मेदारी  कार्यक्रम  में  किस  संस्थान  को  सौंदी

 गई

 कर

 क्‍या  लोगों  के  विचार  एवं  प्रतिक्रियाएं  जानने  हेतु  कार्यक्रम  को  प्रचारित  किया  गया

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण हैं  ?
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 अल  संसाधन  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :
 रे

 विवाद  अधिकरण  के  पंचाट  के  अनुसार  गुजरात  द्वारा  अपने  क्षेत्र  में  जनक

 रे
 वि

 तथा  मकान  के  लिए  स्थल  अर्जित  करके  और  उपलब्ध  करके  विस्थापितों  को  पुनः  स्थापित  करना
 अंपक्षिंत  हैਂ  |  यदि  गुजरात  विस्थोपितीं  को  स्थापित  कंरनें  में  असमर्थ  रहतां  है  अथवा  विस्थापित

 गुजरात  द्वारा  दिए  गए  क्षेत्र  में  रहना  नहीं  तो  गुजरात  के  व्यय  पर  मध्य  प्रदेश  तंथा  मह  राष्ट्र  को
 ऐसे  प्रावधान  करने  होंगे  ।

 पुनः  स्थापन  तथा  पुनर्कस  की  प्रगति  देखने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  तथा  नमंदा  नियंत्रण
 प्राध्चिकरण  द्वारा  केन्द्र  स्तर  पर  अलग  से  प्रबोधन  तथा  मूल्यांकन  अभिकरणों  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 ओर  (&)  पुनः  स्थांपन  के  कार्यों  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  परियोजना  प्रभमक्ति
 व्यक्तियों  की  इच्छा  का  फ्ता  लगाने  का  प्रयास  किया  गया  है  तथा  इसके  अनुसार  लगभग  925  परिवारों
 को  पुनः  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  प्रामीण  विकास  बंक  द्वारा  केरल  राज्य  कृषि  विकास

 सहकारी  बंक  को  दिए  गए  ऋण

 6532.  श्री  बकक्‍कम  प्रुषोसमन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषिं  और  ग्रामीण  विकार्स  केरल  राज्य  कृषिं  विकास  सहकारी  बैंक  को

 ऋण  इत्यादि  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वषंवार  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  ओर

 वर्ष  1989-90  के  लिए  सामान्य  ऋण  और  केरल  में  प्रारम्भ  की  जाने  कली  विशिन्‍न

 परियोजनाओं  के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आ्िक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  ओर

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किथा  है  कि  उसमें  केरल  राज्य  क्रचि  विकास  सहकारी

 बैंक  लि०  को  निम्नलिखित  पुनवित्त  सहायता  प्रदान  की  है  :--

 क्वं  ु  लाख  स्पए

 1986-87  6-87  1986.00

 1987-88  1850.22

 1988-89 9
 2910.97

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विंकास  बैंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  केरल  राज्य  भूमि

 विकास  बैंक  को  1989  की  तिमाही  के  दौरान  विशेष  क्किास  ऋणपत्र  कार्यक्रम  के  अस्तंगंते

 163  लाख  रुपए  की  पुनवित्त  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 होरों  फो  सस्करो

 6533.  भी  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  देश  से  हीरों  की  भारी  मात्रा  में  तथा  कभी-कभी  दुलेभ  किस्म  के  हौरों  की  तस्करी

 हो  रही ह
 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  मिली  यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  का्यंवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :
 और

 उपलब्ध  रिपोर्टों  से
 यह  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  बड़ी  मात्रा  में  अथवा  दुलंभ  किस्म  के  हीरों  की  देश  से

 बाहर  तस्करी  की  जा  रही  है  ।  वर्ष  1988  तथा  1989  के  दौरान  1.28
 करोड़  रुपए  तथा  11.65  लाख  रुपए  मूल्य  के  तराशे  हुए  तथा

 पालिशदार  े  ही  रे/बहुमूल्य  जिमकी
 देश  से  बाहर  तस्करी  किए  जाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  तस्करी-रोधी  एजेन्सियों  द्वारा  पकड़े
 गए

 तस्करी-रोधी  एजेन्सियां  हीरों  सहित  सभी  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए
 सतक  रहती  हैं  ।

 नि  आपान  ओर  दक्षिण  कोरिया  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 6534.  श्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  को  लौह  अयस्क  के  निर्यात
 में  परिमाण  और  मूल्य  की  दृष्टि  से  वृद्धि  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जाजिम्व  संत्री  बिनेश  :  हां  ।

 वर्ष  हां, तो  के  दौरान  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  को  लौह  अयस्क  और  लौह  अयस्क
 सांद्रण  के  निर्यात  24.23  मिलियत  टन  होने  का  अनुमान  है  जिनका  मूल्य  591  करोड़  रू०  है  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  सेनेगल  में  खनिज  निकालने  का  ठेका

 6535.  श्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..__  कया  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  को  सेनेगल  में  खनिज  निकालने  के  लिए  हाल  ही
 में  कोई  ठेका  मिला  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रो  विनेश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 अशोक  दिललो  में  रेलवे  पुल

 6536.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  में  अशोक  विहार  में  प्रस्तावित  भूमिगत  रेल  पुल  के  निर्माण  पर  अनुमानित
 कितनी  लागत

 क्‍या  इस  पुल  की  सम्भाव्यता  और  आवश्यकता  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन
 किया  गया

 ह

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 अन्य  अनेक  अनिवायं  परियोजनाओं  की  तुलना  में  इस  परियोजना  को  प्राथमिकता  दिए
 »  गाने

 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सहाबोर  :  काम  की  अनुमानित  लागत  अभी
 कलित  नहीं  की  गयी  है  क्‍योंकि  नगर  निगम  दिल्ली  से  पहुंच  मांगों  के  अनुमान  अभी  प्राप्त  नहीं
 हुए  हैं  ।

 और  रेलवे  तथा  नगर  दिल्ली  द्वारा  किए  गए  संयुक्त  स्थल  निरीक्षण  से  पता
 चला  है  कि  पुल  का  निर्माण  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यावहारक  तथा  यातायात  घनत्व  के  मानदण्डों  के
 अनुसार  औचित्यपूर्ण  हैं  ।

 ऐसे  कार्यों  को  रेलवे  के  निर्माण  कायंत्रम  में  मंजूरी  देने  के  बारे  में  विचार  करते  समय  रेलें
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार/स्थानीय  प्राधिकरण  ढ्वारा  निर्धारित  पारस्परिक  प्राथमिकता  का  ध्यान
 रखती  हैं  ।

 शत  प्रतिशत  निर्यात  करने  वाले  नेप्था  ऋकर  कम्पलेक्स  छा  प्रस्ताव

 6537.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  व/णिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  शत  प्रतिशत  निर्यात  करने  वाला  नेफ्था  क्रैकर  कम्पलैक्स  स्थापित
 करने  के  लिए  पश्चिम  जमंनी  की  एक  कम्पनी  को  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  परियोजना  कब  तक  स्थापित  कर  दी  जाएगी  ?

 वाणिज्य  सन्‍्त्रो  दिनेश  :  ओर  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एकक  योजना
 के  अंतर्यंत  मै०  लिडे  ए०  जी०  म्यूनिच  को  तमिलनाडु  राज्य  में  450,000  मी०  टन  प्रोपीलीन  की

 +  वार्षिक  क्षमता  वाले  एक  नेफ्था  क्रैकर  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  दिनांक  16-3-89  को  एक
 पत्र  प्रदान  किया  गया  था  ।

 उक्त  आशय-पत्र  एक  वर्ष  के  लिए  वेध  इस  अवधि  के  दोरान  कम्पनी  को  एक
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 व्यवहायंता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  है  और  फ़ररियोबना  की  अ्क्षमता  सिद्ध  करनी  परियोजना  की
 स्थापना के  लिए  एक  वर्ष का  समय  निर्धारित किया  गया

 शराब  त्रासदी  को  रोकने  हेतु  कानून  में  परिवतन

 6438.  श्रीमती  बसवराजेश्वरो
 जो  जो०  एस०  बासवराजु  :

 श्री  शांति  लाल  पटेल  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  क्रि  :

 क्‍या  सरकार  विभिन्‍न  राज्यों  में  हाल  ही  में  शराब  के  कारण  हुई  मौतों  को  देखते  हुए  विधि
 आयोग  से  एक  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  कहने  पर  विचार  कर  रही  है  जिसमें  आबकारी  कानूनों
 और  सामाजिक-आश्थिक  कानूनों  में  संशोधन  करने  के  लिए  सुझाव  दिए  और

 इस  बारे  में  अन्तिम  निणंय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एच०  आर०  :  नहीं  ।

 (७)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रवेश  में  निर्माणायोन  अस्तर्राष्यीय  लियाई  बरियीलनाएं

 6539.  छोो  प्रताप  खान  शर्मा  :  क्या  जल  संसाप्त्र  भ्ंछे  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  कितनी  अन्त  सिंचाई  परियोजना  निर्माणाधीन

 इन  श्र  अब  स्क  कुल  कितनी  धनराशि  खत्न  बे  गई  हे  ओह  ये  कब  तक  पूरी  हो
 और

 ह

 इन  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात्‌  कुल  कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई हो  सकेगी  और

 इससे  किन  है  इलों  को  लाभ  पहुंचेगा  7?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  कृष्णा  :  आठ  परियोजनाएं  ।

 1989  तक  लगभग  365  करोड़  रुपए  ।  परियोजना  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दोरान  पूरा  करने  का  कार्यत्रम  है  ।

 लगभग  4  लाख  अन्यों  के  साथ-साथ

 छतरपुर  तथा  बालाघाट  जिलों  को  लाभ  पहुंचेषा  ।

 पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार  संबंध

 6540.  ओ  शर्सन्त्र  क्षारोवाल  :  क्या  श्ालिज्म  संत्री  श्रह  बताते  की  कृषा  करेंगे  कि  :
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 क्या  पाकिस्तान  ने  भारत  से  पाकिस्तान  को  तैयार  सामान  के  निर्यात  व्यावार-्संबंधी  शर्तों
 में  भारत  सरकार  को  बड़े  पैमाने  प्र  परिवर्तन  करने  को  कहा

 यदि  तो  उन  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  पाकिस्तान  को  पहले  ही  निर्यात  की  जा

 क्‍या  इन  वस्तुओं  की  कीमतें  इनकी  वास्तविक  कीमतों  से  बहुत  कम

 यदि  तो  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  अनुरोध  पर  क्‍या  निर्षात  किया  है  तथा  क्‍या

 प्रक्रिस्तन  भरकर  को  इससे  अवमल  कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  मौर  यदि  तो  इस  सभ्कन्ध में  कब  तक  निर्णय

 लिया  जाएगा  ?

 जवाजलिज्य  मंत्रो  दिलेश  :  नहीं

 प्राढ़िस्तान  को  लिर्यात  की  मई  मदों  में  ब्रन्य  साम्राव  के  साथ-स्प्रथ  मूल
 इन्जीनिर्यारिंग  माल  आदि  शामिल  हैं  ।

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राजस्थान  सें  रेलगाड़ो  सेवाएं

 6541.  की  शान्ति  सा  रीकक्‍ल  :  क्या  रेस  मंत्रो  यह  बकाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजस्थान  में  अनेक  स्थानों  पर  गाड़ियों
 की  भारी  कमी

 यचि  तो  शरकार  ने  बमपुरं  ओश  जोधपुर  डिवीजनों के  क्षेमिक  यात्रियों
 के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  गाड़ियां  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्ष्यय  ठोस  कवस  उठाए  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेस  प्रंआालग्र  सें  उप  मंत्री  सहाबोर  :  से  कुल  मिलाकर  मौजूदा  सेवाएं
 यातायात  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करती  हैं  ।  नई  गाड़ियां  चलाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  जो
 संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करती  है  ।

 फैजाबाक-धस्यई  बो०  टो०  रक्सप्रेस  में  मोजन-पान

 6542.  श्री  निर्मल  खन्नी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  बह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  अन्त्रालय  को  फ़ैज़ाबाद-बम्बई  वी०  टी०  एक्सप्रंस  में  एक  धोजन  यान  जोड़ने  के
 सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और
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 यदि  तो  इस  पर  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :

 इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 फेज्ाबाद  बम्बई  वो०  टी०  एक्सप्रेस  में  वातानुकूलित  डिब्बा

 6543.  आओ  सिशल  खत्रो  :  क्‍या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मन्‍्त्रालय  को  फैजाबाद-बम्बई  यी०  टी०  एक्सप्रेस  में  एक  वातानुकूसित
 शबनयान  जोड़ने  सम्बन्धी  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  हां  ।

 इस  प्रकार  के  सवारी  डिब्बे  सोमित  संख्या  में  उपलब्ध  होने  के  कारण  ऐसा  करना

 फिलहाल  सम्भव  नहीं
 ह॒

 केमद्रीोय  सरकार  हारा  आंध्र  प्रदेश  को  अकाया  देय  राशि

 हा
 ही ]

 6544.  श्री  वी०  शोभनाद्रौश्वर  राव  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  और  1987-88  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आंध्र  अ्रदेश  को  बकाया  देय
 राशि  का  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  बकाया  देय  राशि  का  आंध्र  प्रदेश  को  कब  तक  भुगतान  किया  जाएगा  ?

 किस  मंत्रालय  सें  व्यय  विभाम  में  राज्य  मंत्री  जी०  के०  :  और  वर्ष
 1987-88  और  1988-89  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  देय  तथा  दी  गई  राशियां  :---

 2  3  4  5

 (1)  राज्य  योजना  के  लिए  305.45  305.45  342.14  341.66*
 केन्द्रीय  सहायता
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 1  2  3  4  5

 (2)  बाह्य  सहायता  प्राप्त  कक  13.67  कक  35.78

 परियोजनाएं

 (3)  केन्द्रीय  करों  में  हिस्सा  732.08  732.08  812.29  812.29

 »-..  (4)  रेलवे  यात्री  किराए  पर  कर  1.29  7.29  7.29  7.29
 के  बदले  अनुदान

 (5)  उन्नयन  अनुदान  ७  23.31  े  32.19

 (6)  लघ॒  बचत  ऋण  136.60  136.60  172.89  172.89

 उपर्युक्त  के  1987-38  और  1988-89  के  दोरान  प्राकृतिक  आपदाओं  की  राहत  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  निम्नलिखित  राशियां  भी  राज्य  सरकार  को  दी  गई  थीं  :--

 1987-88  :  राज्य  सरकार  द्वारा  सूचित  किए  गए  व्यय  के  आधार  पर  1987-88  की

 बाढ़ों  के  लिए  सीमान्त  धन  के  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  12.25  करोड़  रुपए  के  1986-

 87  की  बाढ़ों  के  कारण  अधिक  दी  गई  11.55  करोड़  रुपए  की  राशि  को  समायोजित
 करने  के  राज्य  को  1987-88  में  सूखे  के  कारण  54.40  करोड़  रुपए  की  अग्रिम  योजना
 सहायता  दी  गई  थी  ।

 1988-89  :  राज्य  सरकार  द्वारा  सूचित  किए  गए  व्यय  के  आघार  पर  1987-88  के

 सूखे  की  बकाया  राशि  के  कारण  17.82  करोड़  रुपए  की  अग्रिम  योजना  सहायता  के  अलावा
 1988-89  की  बाढ़ों  के  कारण  राज्य  को  सीमान्त  घन  के  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  12.25  करोड़  रुपए
 दिए गए  थे  ।

 भव्रक-खड़गपुर  सेक्शन  पर  पेदल  चलने  के  ऊपरि  पुल

 6445.  श्री  चिन्तासणि  जेना  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  भद्क-खड़गपुर  सेक्शन  के  कई  रेलवे  स्टेशनों  पर  प्लेटफार्मों  के
 आर-पार  जाने  के  लिए  जहां  दोहरी  रेल  लाइन  काफी  पहले  बिछाई  जा  चुकी  कोई  ऊपरि  पुल
 नहीं

 *  1986-87  तथा  198:-88  के  लिए  राज्य  योजना  में  व्यय  में  कमी  के  कारण  केन्द्रीय

 सहायता  में  0.48  करोड़  रुपए  की  कमी  की  गई

 ++राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  व्यय  के  प्रनमन  तथा  बाह्य  दाता  एजेंसियों  से  प्राप्त  प्रतिपूर्त
 के  आधार  पर  राशि  प्रदान  की

 ७व्यय/स्कीमों  की  प्रगति  तथा  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करने  के  आधार  पर  अनुदान  प्र  दान
 किया
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  स्टेशनों  पर  इन  पुलों  के  न  होने  के
 कारण  इन  रेलवे  लाइनों  पर  भारी  संख्या  में  दुघंटनाएਂ  होती

 सरकार  की  किसी  रेलवे  लाइन  पर  प्लेटफार्मों  पर  ऊपरि  पुल  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी
 नीति  क्‍या  और

 इन  रेलवे  स्टेशनों  जहां  दोहरी  रेलवे  लाइन  उपयोग  में  यात्रियों  को  प्लेटफार्म  के

 दूसरी  ओर  जाने  के  लिए  ऊपरि  पुल  न  बनाए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  खड़गपुर-भद्रक  खंड  पर  23
 फ्लैग  स्टेशन  तथा  4  हॉल्ट  स्टेशन  19  नियमित/परलैंग  स्टेशनों  पर  ऊपरी  पैदल  पुलों  की  व्यवस्था  की
 गयीं  शेष  स्टेशमों  पंर  ऊपरी  पैदल  पुलों  की  व्यवस्था  चरंणों  में  शुरू  की  जाएगी  जो  इन  स्टेशमों  पर
 सम्हाले  जाने  वाले  यातायात  की  मात्रा  पर  निर्भर  बशर्तें  कि  घनराशि  उपलब्ध  हो  ।

 विगत  हाल  ही  में  ऊपरी  पैदल  पुलों  के  न  होने  के  कारण  खड़गपुर-भ्रद्रक  खंण्ड  के  किसी
 स्टेशन  पर  किसी  दुर्घटना  का  मामला  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 और  स्टेशनों  पर  ऊपरी  पंदल  पलों  की  व्यवस्था  प्रत्येक  स्टेशन  पर  संभाले  जाने  वाले
 याताम्रात  की  मात्रा  को  ध्यान  में  रखकर  की  जाती  है  ।  खड़गपुरभद्रक  खंड  के  जिन  र  टेशनीं  पर॑  ऊपरी
 पैदल  पुलों  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  वहां  सम्हाले  जाने  वाले  यातायात्र  की  मात्रा  कम  है  तथा  वहां
 इस  समय  ऊपरी  पैदल  पुलों  के  प्रावधान  का  औचित्य  नहीं  बनता

 हॉलेड  को  फलों  रा  निर्यात

 6546.  श्रीमती  किशोरों  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  फूलों  का  यूरोप  में  निर्यात  बढ़ाने  की  अच्छी  गुंजाइश

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  यए

 क्‍या  कुछ  भारतीय  कम्पनियों  ने  हार्लेंड  को  फूलों  के  निर्यात  के  लिए  क्रयादेश  प्राप्त  किए
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 थानि्य  संत्री  विनेश  ओर  यूरोप  को  भारतीय  फूलों  का  निर्यात  बढ़ाने
 की  गुंजाइश  है  ।  बीज  विकास  सम्बन्धी  जो  नई  बीज  नीति  दिनांक  1-10-198  8  को  लासू  हुई
 अन्य  बातों  के  लक्ष्य  भारतीय  कृषकों  को  निर्यात  को  दृष्टि  से  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  फूलों  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  फूलों  के  उपलब्धं  सबंसे  बढ़िया  बीज  और॑  सजावंटी  पौधे  उपलब्ध  कराना

 और  अखिल  भारतीय  अनुसूचित  जाति  विकास  सहकारी  संमिंतिं  लि०  ने  सूचित बैंड
 में  फूलों  के  निर्यात  कें  लिए  20  करोड़  रुपए  मूल्य  के  गाडंर  फ्राप्त  हुए  यह्‌ के

 निर्यात  1989  तथा  1990  के  बीच  किया
 ।  ञ्  है  श्र
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 of  आयात  और  रुपए  का  मूल्य

 6547.  श्रीमती  किशोरी  सिंह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  1989  के  टाइम्सਂ  में  श्रकाशित  समाचार
 की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  प्रकाशित  हुआ  है  कि  उन  देशों  स ेअधिक  आयात  किया  जाता  जिन
 देशों  की  मुद्राओं  के  मूल्य  की  रुपए  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  सरकार  रुपए  के  मूल्य  में  तेजी  से  आने  वाली  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  अपने  आयात
 स्रोतों  को  बदलने  का  प्रयास  करेगी  ?

 »-  वाणिज्य  संत्रो  दिनेश  :  हां  ।

 ग्य  का  मूल्य
 न  ते

 के  री  ६
 विधि और  रुपए  का  विनिमय  मूल्य  मुख्यतः  उन  देशों  के  मुद्रा-समृह  की  गतिविधियों  द्वारा

 निर्धारित  किया  जाता  जो  व्यापार  में  भारत  के  भागीदार  चूंकि  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राओं  में
 उतार-चढ़ाव  हो  रहा  इसलिए  मुद्रा-समूह  की  विनिमय  दरों  में  भी  लगातार  परिवतंन  हो  रहे  जिससे
 रुपए  के  बाह्य  मृल्य  को  भी  उसी  तरह  समायोजित  करना  आवश्यक  हो  जाता  केवल  रुपए  के
 विनिमय  दर  में  होने  वाले  परिवर्तन  के  विचार  से  आयात  के  स्रोत-पैटन  को  बदलना  अभीष्ट  नहीं
 क्योंकि  आयात  और  इसके  स्रोत  घरेलू  उत्पादन  और  प्रौद्योगिकी  उन्‍नत  करने  के  लिए
 आवश्यक  मदों  की  हमारी  जरूरतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 फिर  रुपया
 व्यापार  क्षेत्रों  में  अधिकतम  सम्भव  आयात  के  लिए  प्रयास  किए  आ  रहे  क्योंकि  ऐसे  आयात  अतिरिक्त
 निर्यातों  से  स्वतः  ही  संतुलित  हो  जाते  हैं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  के  आश्वासन

 ही  6548.  श्रीमती  किशोरों  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  में  भारत  को  900  मिलियन  डालर  देने  का  आश्वासन
 दिया

 यदि  तो  क्‍या  यह  राशि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन
 के  प्रति  देश  के  भुगतान  दायित्व

 को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 ।  क्या  भारत  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  बैंक  द्वारा  संसाधनों  में
 प्रतिवर्ष  वृद्धि  की  जानी  और

 यदि  तो  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संगठन  ने  इसे  स्वीकार  किया
 हल  भ  हु विस  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्आर्डो  :  30

 1988  को  समाप्त  होने  विश्व  बैंक  के  राजकोषीय  1988  के  लिए  अत्तर्राष्ट्रीय  विकास
 संब  ने भारत  को  71.72  करोड़  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  डालर  की  राशि  के  उधार  देने  का  बचन
 दिया  है  ।
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 जैपपपप--न--+  गा  —

 चालू  वर्ष  1989-90  के  लिए  ब्याज  और  प्रभारों  सहित  कुल  307.95
 करोड़  रुपए  की  वापसी  अदायगी  सम्बन्धी  देनदारियां  होने  का  अनुमान

 और  भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  संसाधनों  में  सम्बन्धित  नौवें  पुनर्भरण  के
 बारे  में  शीघ्र ही समझोता  करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विवास  संघ  के  उपलब्ध  संसाधनों  में  पर्याप्त  रूप  में
 वृद्धि  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  है  जिससे  विकासशील  देशों  को  और  अधिक  मात्रा  में  रिंयायती
 संसाधन  उपलब्ध  कराए  जा  सकें  ।  नौवें  पुनर्भरण  के  बारे  में  चल  रहे  विचार-विमश्श  अभी  प्रारम्भिक
 दोर  में  ही  हैं  ।

 वर्ष  1988-89  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य

 6549.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :

 श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :

 क्यो  धाजिल्य  भंस्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  लिए  कितना  निर्यात  लक्ष्य  रखा  गया

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दोरान  लक्ष्य  को  प्राप्त  किए  ज  ब्राने  की  सम्भावना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अद्यतन  स्थिति  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  कितना  निर्यात  किया  गया  और  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इसमें
 कितने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ?

 थाणिज्य  मंत्री  विनेश
 :  वित्तीय  वर्ष  1987-88  तथा  1988-89  के  लिए

 निर्यात  लक्ष्य  13,800  करोड़  रु०  तथा  18,795  करोड़  रु०  के  निर्धारित  किए  गए
 )  जी  छ  |] हां  ।

 उपलब्ध  अनन्तिम  व्यापार  आंकड़ों  के  अनुसार  अप्रैल-फरवरी  1988-89  9  की  अवधि  के
 _

 दोरान  भारत  के  निर्यात  17875.91  करोड़  रु०  मूल्य  के  रहे  जबकि  1987-88  के
 दौरान  वे  1393:.04  करोड़  रुपए  के  थे  इस  प्रकार  इसमें  28.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  +

 अनन्तिम  व्यापार  आंकड़ों  के  अनुसार  1988-89  के  वौरान  भोरत  के
 25365.69  करोड्ड  रु०  के  थे  इस  प्रकार  इसमें  27.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 भारत  के  ऋण  के  बारे  में  आथिक  सहयोग  और  विकास  संगठन

 6550.  श्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आधथिक  सहयोग  और  विकास  संगठन  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 क्‍या  विकासशील  राष्ट्रों  मे ंभारत  ऋण  लेने  वाला  चौथा  बड़ा  देश  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  आथिक |

 सहयोग  और  विकास  संगठन  द्वारा  1989  में  प्रकाशित  ऋणभार  सम्बन्धी  सांख्यिकीਂ
 के  अनुसार  1987  से  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  भारत  पर  विदेशी  बैंक-दावीं  में
 8440  लाख  डालर  की  वृद्धि  हो

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्व  रेलवे  में  चतुर्थ  श्रेणो  क ेकमंचारियों  के  आश्चितों  को रोजगार

 6551.  श्रीमती  सनोरमा  सिह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे  कि  :

 पूर्व  रेलवे  में  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  कितने  कर्ंचारियों  की  वर्ष  1980  के  बाद  मृत्यु
 जिनके  आश्रिलों  को  अब  तक  रोजगार  नहीं  दिया  गया

 इनमें  से  कितने  मामलों  में  पेंशन  और  उपदान  का  भुगतान  अभी  किया  जाना

 इसमें  किलस्ब  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ऐसी  घनराशि  पर  भुगतान  की  तारीख  तक  का  ब्याज  भी  और

 (&)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर
 :  से  पूर्व  रेलवे  से  1-1-1981  और

 31-12-1988  के  बीच  प्रोदभूत  मासलों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल
 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  में  जयपुर  और  कोटा  जिले  में  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  को
 शाखाओं  में  अनियमितताएं

 6552.  झी  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  के  जयपुर  और  कोटा  जिलों  में  स्टेट बैंक आफ  इन्दौर
 की  शाखाओं  द्वारा  ऋण  देने  सम्बन्धी  अनियमितताओं  घोखा-घड़ी  के  कितने  मामले  पकड़े

 इन  मामलों  में  कितनी  धनराशि  अन्तग्रंस्त  और

 दोषी  कमंचारियों/अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 जित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  और
 राजस्थान के  जयपुर  और  कोटा  जिलों  में  बैंक  कीਂ  3  शाखाओं  द्वारा  मंजूर  किए गए
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 मिकिमििकिकिििकलिकलक  सका  ज्ज८

 अग्रिमों  के  सम्बन्ध  में  1986  और  1987  के  वर्षों  से  सम्बन्धित  अनियमितताओं  के  23  मामले  प्रकाश

 में  आए  हैं  जिनमें  40.27  लाख  रुपये  की  रकम  अन्तग्रंस्त  बेंक  ने  आगे  चलकर  सूचित  किया  है  कि  _
 वर्ष  1988  के  दौरान  राजस्थान  के  जयपुर  और  कोटा  जिलों  में  स्थित  उसकी  शाखाओं  में

 ताभों  के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  अनियमितताओं  के  उपर्युक्त  मामलों  में  दोषी

 पाए गए  दो  अधिकारियों  को  वेतनवृद्धि  को  रोकने  का  दण्ड  दिया  गया  है और  तीन  अन्य  अधिकारियों

 के  खिलाफ  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  को  इन्दोर  स्थित  शासत्राओं  में  अनियमितताएं

 6553.  श्रो  राज  कुमार  राय  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  की  मध्य  भ्रदेश  में  इन्दोर  स्थित  शाखाओं  की  संख्या  कितनी  हैं
 और  पिछले  दो  वर्षों  में  दौरान  इन  शाखाओं  में  गोलमाल/अनियमितताओं  के  कितने  मामले  प्रकाश  में
 भाये  और

 इन  मामलों  में  अन्तग्रंसाा  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इनमें  दोषी  पाये  गए
 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और
 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर  ने  सूचित  किया  है  कि  इन्दोर  शहर  में  एक  सेवा  शाखा  सहित  उसकी  कुल  23
 शाखाएं  हैं  |  बंक  ने  आगे  बताया  है  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इन्दौर  शहर  स्थित  शाखाओं  में  घटित
 घोखा-धड़ी  की  घटनाओं  की  उनके  अन्‍्तग्रंस्त  राशि  तथ्रा  उन  घटनाओं  में  ज्ञामिल  व्यक्तियों  की
 संख्या  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :---

 वर्ष  उन  शाखाओं  धोखाधड़ी  अन्तग्रेस्त  घटनाओं  में  शामिल
 की  संख्या  के  मामलों  राशि  अधिकारियों  ब
 ज  हां  घोः  को  सख्या  ख  कमंचारियों  की
 घड़ी  की  रुपयों  संख्या

 घटनाएं  हुईं

 1987  10  24  55.82  46
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 लोनो  बाड्डर के  आवासोय  क्षेत्रों  में  बेंकों  की  शाखाएं  लोलना

 6554.  भरी  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  विस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 1911  लिखित  उंत्तरे

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  लोनी  बार्डर  के  आवासीय  क्षेत्रों
 में  बैंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए  किन-किन  बैंकों  को  लाइसेंस  दिये  और

 इस  क्षेत्र  के निवासियों  को  बेंक  की  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जाने  की  आशा

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआड्डो  :  और
 भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  लोनी  केन्द्र  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  की  एक  शाखा  कार्य  कर

 रही  है  और  1985-90  की  वतंमान  शाखा  लाइसेंसिग  नीति  के  दौरान  लोनी  के  आवासीय  क्षेत्र  में

 शाखा  खोलने  के  वास्ते  किसी  बेंक  की  लाइसेंस  आबंटित  नहीं  किया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  पारेषण  लाइनें  बिछाने  क ेलिए  ऋण

 6555.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  अथवा  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  विद्युत  पारेषण  लाइनें  बिछाने  के

 लिए  कुछ  राष्ट्रीकृत  बैंकों  स ेऋण  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  यह  अनु  रोध  कब
 किया  गया  था  और  कितनी  राशि  के  ऋण  के  लिए

 आवेदन  किया  गया  था  तथा  संबंधित  बेंकों  के  क्‍या  नाम

 क्‍या  यह  अनुरोध  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ओर  यह  अनुरोध  कब  तक  स्वीकार  किया

 जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  से

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया
 है

 कि
 बिजली

 के  वितरण
 के  आधारभूत  ढांचे  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  कर  ने  के  बास्ते  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  जुलाई  1987  में  यूको  बैंक  के  पास
 और  सितम्बर  1987  में  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  पास  प्रस्ताव  भेजे  ये  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  योग्य

 नहीं  पाए

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तोय  संस्थानों  से  ऋण

 6556.  श्री  हरोश  राबत  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  ओर  नदी  घाटी  जलाशय  परियोजनाएं  शुरू  करने  का
 विचार

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  भी  विश्व  बेंक  सहित  कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  से  कुछ
 नदी  घाटी  जलाशय  परियोजनाओं  हेतु  ऋण  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  भ्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  सिफारिशों  के  साथ  इन  प्रस्तावों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों

 के  पास  भेज  दिया  गया
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 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  नात्म  कया  और

 इन  परियोजनाओं  के  नाप  क्‍या  हैं  जिन्हें  भेजा  गया  हैं  और  ये  परियोजनाओं  किस
 स्वर  पर  विचारधीन  हैं  एवं  इन्हें  कब  तक  इन  वित्तीय  संस्थानों  के  पास  भेज  दिया  जाएगा  ?

 जल  संसाधन  बंखालप  में  राज्य  संत्रो  कृष्णय  सिच्मई  परियोजनाओं  की
 वित्त  पोषण  तथा  क्रियान्बयन  राज्य  सरकारो  द्वारा  किया  जाता  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक

 अनुद्ानों  के  रूप  में  होती  ह ैतथा  किसी  विशेष  परियोजना  से  जुड़ी  नही  होती  है

 जी,हां  ।

 बाह्य  सहाग्नता  हेतु  उत्तर  ब्रदेशः  राज्य  सरकार  के  क्स्किलिरखित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 (1)  सरयू  नहर  फरियोबना

 )  शारदा  सहायक  परस्योजना
 तथा  शाखाओं  को  पक्का

 (3)  कन्हार  सिझाई  परियोजना

 (4)  लखवार-व्यासी  परियोजना
 व्यासी  परियोजना  )

 से  भ्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  तक  इन  फीरियोजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकार
 द्वारा  अभिज्ञान  रिपोर्ट  अभी  तैयार  की  जानी  हैं  ।  इन  परियोजनाओं  के  लिए  बाह्य  वित्तीव  सहयता
 प्राप्त  करने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 आन  प्रदेश  सें  किसानों  को  बंकों  से  ऋण

 6

 कुछ  राष्ट्रीयकृत  केंक  अआनक्ा  प्रदेश  में  फिल्ाकों  को  दिये  गये  ऋणों  के  लिए  उनसे  अधिक
 प्रभार  वसूल  कर  रहे

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  आन्भ्र  प्रदेश  में  किसानों  से ऋणों  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  प्रयास
 किए जा  रहे  और

 क्‍या  बेंकों  को  किसानों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  करने  के  बजाय  जिसमें  कि  अधिक  लागत
 किसानों  के

 साथ  समझौता  करने  के  लिए  कोई  मार्गनिर्देश  दिए  गए  हैं/दिए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  सरकारी
 क्षेत्र  के  बेंकों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  दिए  गए  ऋणों  पर  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित  ब्याज
 दर  अनुसूची  के  जिसमें  कृषि  ऋण्सें  पर  क्पेकाकृत  उदार  ब्याज  दरों  का  प्रावधान  ब्याज
 वसूल
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 1  1911  लिखित  उत्तर

 बैंक  जपने  सामान्य  वसूली  प्रयासों  के  साथ-साथ  वसूली  अभियान  को  भी  चलाते  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बँक/राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  जारी  निर्देशों  के

 अनुसार  किसान  ऋ  णकर्ताओं  को  पुननिर्धारण  सुँचिघाएं  प्रदान  करते  जब  अन्य  सभी  वसूली  प्रयासों
 से  वांछित  परिणाम  नहीं  निकलते  हैं  तो  बैंक  चूक  करने  बालों  के  विरुद्ध  कानूनी  कारंवाई  करते

 रत्नों  और  जाभृक्णों  का  निर्यात

 6553.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हीरा  निर्यातक  समुदाय  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के

 लिए  निर्यात  बढ़ाने  तथा  इस  सम्माननीय  बाजार  पर  अपनी  पकड़  बनाए  रखने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रत्नों  और  आभूषणों  के  निर्यात  का  ब्यौरा

 क्‍या

 क्या  वर्ष  1989-90  के  लिए  कीई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 थाजिज्य  मंत्री  दिनेश  :  और  सतत  आधार  पर  निर्यात  को  सुकर  बनाने

 के  लिए  सरकार  ने  तराशे  और  पालिश  किए  हुए  हीरों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  कुछ  उपाय

 सूचित  किए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  श  मिल  हैं  :  प्रतिपूर्ति  की  संशोधित  बैंक  ऋण  सुविधा
 में  भारतीय  कर  अधिनियम  की  घारा  88  एय  एय  सी  के  अन्तगंत  छूट  आदि  ।  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  रत्न  और  आभूषण  के  निर्यात  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 वर्ष
 निर्वात  करोड़

 1986-8  6-8  2132

 1987-88  2653

 1988-89  4554*

 :  रत्न  और  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 और  वर्ष  1989-90  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 राजकोट  और  वम्बई  के  कल  अतिरिक्त  रेलगाड़ियां  चलाना

 6559.  श्रोमती पटेल  रमाबेन  रामजोभाई  मावणि :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  पंश्विम  रेलवे  में  राजकोट  और  बम्बई के  थीच  अलने
 वाली  सभी  रेलगाड़ियों  में

 यात्रियों  की  भारी  भीड़  रहँतौ  रन
 “
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 —

 यदि  तो  क्‍या  रेल  विभाग  ने  इस  रेलमा्गं  पर  अतिरिक्त  रेलगाड़ियां  चलाने  का  निर्णय
 लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  भन्‍्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  महाबौर  :  कुछ  यात्री  प्रतीक्षा  सूची  में  रह
 जाते  हैं  ।

 से  इस  गर्मी  के  मौसम  के  दौरान  यात्रियों  को  अतिरिक्त  भीड़  की  निकासी  के  लिए
 इस  मार्ग  पर  9  विशेष  गाड़ियां  चलाने  की  योजना  है  ।  अतिरिक्त  गाड़ियां  चलाना  परिचालनिक  दृष्टि
 से  व्यावहारिक  नहीं

 दिल्‍ली  ओर  राजकोट  के  बीच  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाना

 6560.  श्रीमतो  पढेल  रमाबेन  रासजोभाई  सावणि  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  दिल्‍ली  और  राजकोट  के  बीच  सीधी  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाने  की  मांग  की
 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  उप  संत्रो  महाबोर  :

 झालावाड़  चैम्ब्स  आफ  कामसं  एण्ड  इन्डस्टीज  ।

 1989  से  हापा  और  जम्मू  तवी  राजकोट-नयी  के  बीच  एक  साप्ताहिक
 सुपरफास्ट  गाड़ी  चलायी  जा  रही  है  |

 वि  अम्म-तथो  हापा  एक्सप्रेस  के  नाम  में  परिवतंन

 6561.  श्रीमती  पटेल  रसाबेन  रामजोभाई  मावणि  :  क्‍या  रेल  सअंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हापा  और  जम्मू  तवी  के  बीच  2  1989  से  शुरू  की  गई
 साप्ताहिक  गाड़ी

 का  नाम  मह॒षि  दयानन्‍्न  सरस्वती  एक्सप्रेस  रखने  सम्बन्धी  कोई  अभ्यावेदन  सरकार  को
 प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  और  नहीं  ।  वर्तमान
 नीति  के  अनुसा र  गाड़ियों  के  नाम  किन्हीं  व्यक्तियों  के नाम  पर  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।
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 मोरबी-घांडीला  रेल  लाइन  को  पुमः  चालू  करना

 6562.  झोलत्तो  रमाबेन  रामजोभाई  मावणि  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  पश्चिम  रेलवे  में  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  मोरबी-घांटोला  छोटी  रेल  लाइन  पर
 लगभग  एक  वर्ष  से  कोई  गाड़ी  नहीं  चल  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  उस  क्षेत्र  क ेलोग  इस  रेल  लाइन  को  चालू  करने  की  मांग  कर  रहे  और

 इस  रेल  मार्ग  पर  रेलगाड़ियां  पुनः  चलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  उप  झंत्री  महाबोर  :  हां  ।

 वर्ष  मानसून  के  दोरान  इस  लाइन  को  भारी  नुकसान  पहुंचा  था  जिसे  मरम्मत  के ४  है  >  है
 लिए  गैर-किफायती  पाया  गया  और  इसलिए  यह  खंड  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 हां  ।

 चूंकि  यह  लाइन  अलाभप्रद  है  और  वैकल्पिक  सड़क  सेवाएं  उपलब्ध  इसलिए  इस  लाइन
 की  मरम्मत  करने  और  इस  पर  पुनः  गाड़ियां  चलाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सिडोकेट  बैंक  द्वारा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण

 6563.  श्रो  भव्र  श्वर  तांती
 डा०  थो०  वेंकटेश  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सिडीकेट  बैंक  प्रबन्धकों  द्वारा  सी०  ए०  11  बी०  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  के  लिए

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  कोई  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 भारतीय  बैंकर्स  संस्थान  के अलग-अलग  केन्‍्द्र/उपरोक्‍्त  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जातियों  के  कमंचारियों  सहित  सभी  बैंक  कमंचारियों  के  वास्ते  सी०  ए०  आई०  आई०  बी०  परीक्षा  के
 लिए  कोचिंग  बक्षाएं  चलाते  हैं  ।
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 रेल  डिस्ने  निर्माता  उच्चोन के  लिए  खरौंद  योजना

 +.  6565.  झी  सद्र  श्कर  ताॉँतो  :  क्या  रेंल  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मंत्रालय  ने  फैसला  किया  है  कि  रेल  डिब्बा  नर्माता  उद्योग  को  उनकी  खरीद  योजना

 के  बरि  में  तीन  कंषे  अग्रिम  ही  सूचना  दे  दी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  रेल  मंत्रालय  ने  इस  उद्योग  को  बिना  देरी  के  सामान  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  का
 भी  निर्श्वय  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रातय  में  उप  संत्री  सहाबोर  :  नहीं  ।

 अग्रिम  योजनाओं  से  वे  अपने  उत्पादन  सम्बन्धी  समग्र  कार्यकलक््पों  की  बोलिना  बनाने  में
 समर्थ  होते  हैं  ||

 हु

 और  नहीं  ।  इस्पात  तथा  नि:शुल्क  सप्लाई  के  पहिया  बेयरिंगों  आदि  जैसे
 कुछ  कल-पर्जों  को

 छोड़कर  माल  डिब्बा  निर्माण  की  सामग्रियां  मुहैया  करने  की  जिम्मेदारी  मुख्यतः
 डिब्बा  निर्माताओं  की  इस्पात  तथा  निःशुल्क  सप्लाई  के  कल-पुर्जों  के  लिए  आंडंर  रेलों  द्वारा

 दिये  जाते  हैं  ।  सम्वन्धित  सप्लायरों  के  साथ  अनुवर्ती  कारंवाई  करने  की  माल  डिब्बा
 की निर्माताओं  की  है

 चाय  बीड्ड  मुख्यालय

 6566.  श्री  भद्ग  श्वर  तांती  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पैदावार  वाले  क्षेत्रों  में  ही  पैदावार  से  सम्बन्धित  बोर्ड  को  स्थापित  करने  की  सरकार
 की  नीति  के  अनुसरण  में  चाय  बोर्ड  के  मुख्यालय  को  कलकंत्ता  से असम  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव

 प्‌
 न  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  :  नहीं  ।
 "  और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 का

 राजघाट  बांध  परियोजना  के  कारण  विस्थावित  लोगों  का  पुनर्वास

 6567.  श्रो  महेन्द्र  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजघाट  बांध  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  राज्य-वार  कितनी  भूमि  और  कितने  गाँवों  के
 जलमग्न  हो  जाने  की  संभावना
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 विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  और  उन्हें  मुआवजे  की  अदायगी  के  बारे  ग्रें  क्या  व्यवस्था

 की  गई

 क्‍या  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  पास  अपेक्षित  धनराशि  उपलब्ध  और

 क्या  बेतवा  रिवर  बोडं  द्वारा  मध्य  प्रदेश  को  अपेक्षित  धनराशि  उपलब्ध  करदझाई  गई

 अल  संसाधन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  कृष्णा  मध्य  प्रंदेश  में  1  1,779 9
 हेक्टेयर  (3  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  12,752  हेक्टेयर  (38  के  जलमग्न  झेने  .  की  सम्भावना
 है  ।

 भूमि  और  सम्पदा  के  लिए  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के  विद्यमान
 लियमों  के  अनुस्तर  क्स़्ि  जाता

 जबकि
 पुनर्बास  के  अनुदान  का  भुगतान  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के

 माध्यम  से  बेतवा  नदी  बोडं  द्वारा  निर्दिष्ट  मानदण्डों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 ओर  हाँ  ।

 मध्य  प्रदेश  को  राजघाट  अन्तर्राज्यीय  परियोजना

 6568.  «डी  भहेज्र  सिह  :  क्‍या  जल  तसंसाश्चन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजघाट  अन्तर्राज्यीय  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आई  और  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्नर
 प्रदेश  सरकारों  द्वारा  इसकी  लागत  और  लाभ  का  किस  प्रकार  बंटवारा  किया

 परियोजना  के  पूरा  करने  की  सबबसारुणी  क्‍या  है  और  इसके  निर्धारित  समय  में  पूरा
 हो  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसमें  क्या  अड़चने  हैं  और  इसे  पूरा  करने  की  संशोधित  समय-सारणी
 क्‍या

 जल  संखधन  मंत्रालय  में  रफ़्त्थ  मंत्री  कृष्णा  :  राजघाट  बांध  परियोजना
 की  संशोधित  अनुमानित  लागत  214  करोड़  रुपए  लागत  तथा  लाभों  को  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्त
 प्रदेश  द्वारा  समान  रूप  से  बांटा  जाना

 और  परियोजना  को  1992  तक  पूरा  करने  का  कारयंक्रम  है  ।

 नई  दिल्‍लरों  रेलन्रे  स्टेशन  पर  प्लेट  फार्भ  व्यवस्था  और  सीटों  को  उपसध्यता

 Kiet]

 6569.  श्री  पीयष  तिरक्की  :  क्‍या  रेल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  की  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार
 यहाँ  से  शेडਂ  को  बिजवासन  और  तुगलकाबाद  स्थानान्तरित  करने  का  ब्रिचार

 यदि  तो  कब
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  की  भारी  संख्या  को  ध्यान  में  रखकर  उन्हें  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशने  पर  यात्रियों  द्वारा  अनारक्षित  डिब्बों  में  सीट  प्राप्त  करने  के

 मामले  में  फैली  गुण्डागर्दी  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 डा  स

 रेख  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नयी  दिल्ली  स्टेशन  पर  स्थित  माल  गोदाम  को  बदलकर  होलम्बी  कली के  प्रस्तावित
 दिशिक  टमिनल  पर  ले  जाया  जायेगा  ।

 मोजूदा  माल  गोदाम  को  होलम्बी  कलां  में  तथा  सवारी  डिब्बा  अनुरक्षण  सुविधाओं  के

 एक  भाग  को  हजरत  निजामुद्दीन  में  स्थानान्तरित  करके  नयी  दिल्ली  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  सुविधाएं
 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अनारक्षित  सवारी  डिब्बों  में  सीटों  को  हथियाने  की  बुराई  की  रोकथाम  के  लिए  रे०  सु०
 ब०  और  रा०  रे०  पु०  कर्मियों  की  सहायता  से  टिकट  जांच  कमंचारियों  द्वारा  अचानक  जांच  की  जा

 रही

 बक  शाखाएं

 ]

 6570.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के मामले  में  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  मुख्यालय  किन  स्थानों
 पर  स्थित

 31  1988  की  स्थिति  के  इनको  शाखाओं  की  राज्यवार  प्रतिशतता
 .  कितनी

 अत्येक  राज्य  में  बेंक  शाखाओं  की  बेंक-वार  प्रतिशतता  कितनी

 उन  जिलों  में  राज्य-वार  नाम  क्या  हैं  जहां  प्रमुख  बैंक  का  उस  क्षेत्र  में  संचालित  बैंक
 शाखाओं  की  कुल  संख्या  के  कम  से  कम  50  प्रतिशत  पर  नियन्त्रण  हो  तथा  प्रत्येक  मामले  में  यह  कितना
 प्रतिशत  और

 उन  जिलों  राज्यवार  नाम  क्या हैं  जहां  उनके  बीच  भारतीय  स्टेट  बैंक के  प्रमुख  बैंक
 का  उस  क्षेत्र  में  संचालित  की  जा  रही  बैंक  शाखाओं  की  कुल  संख्या  के  कम  से  कम  50  प्रतिशत  पर
 नियन्त्रण  हो  ?

 -140
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 जिस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग में  राज्य  मंत्रों  एश्आड्डो  :

 अलग  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  प्रधान  कार्यालयों के  स्थानों  के  नाम  निम्नानुसार
 हैं  :--

 जप  ८  जपਂ  ना  हे

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का नाम  बेंक  का  नाम  जिसका  प्रधान  कार्यालय  वहां  पर
 स्थित  है

 महाराष्ट्र  बैंक  आफ  इण्डिया

 सेन्ट्रल
 बेंक  आफ  इण्डिया

 यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया
 देना  बेंक
 बंक  आफ  महाराष्ट्र

 गुजरात  बैंक  आफ  बड़ौदा  बैंक  का  केन्द्रीय

 कर्नाटक  ,  केनरा  बंक

 पश्चिम  बंगाल  इलाहाबाद  बेंक

 तमिलनाडु  इण्डियन  बैंक

 आनप्र  प्रदेश  आन्ध्रा  बैंक

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  पंजाब  नेशनल  बैंक

 न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया
 भोरियन्ट  बेंक  आफ  कामसे
 पंजाब  एण्ड  सिन्ध  बेंक

 जय  जज  क
 और  दिनांक  31  1988  तक  की  स्थिति  के  अनसा  र  राष्ट्री

 व

 बैंकों  की
 शाखाओं  की  राज्यवार  प्रतिशतता  और  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  र  ष्ट्रीयकत  बैकों  को  शाखाओं
 की  बेंकवार  प्रतिशतता  के  सम्बन्ध  भारतीय  रिजबं  बैंक  द्वारा  दी  गयी  सचना  संलग्न  और
 2  में  दर्शायी  गयी

 हु

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  उन  जिलों  के  जहां  पर  अग्रणी

 141
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 बैंक  कुल  कर्वस्थ  बेंक़  स्प्रस्मओं  ग्रें  स ेकप्र  स ेकम्र  50  प्रक्चिग्घत  श्वाएं  सज़्यक्ार  नाम  तथा
 प्रत्येक  मामले  में  उनकी  सं्रग्व  में  दी  गयी  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  दी  गयी  सूचना  के  अनुसार  जहां  पर  अग्रणी  बैंक  तथा  भारतीय
 स्टेट  दोनों  का  संयुक्त  रूप  से  उन  जिलों  में  कार्यरत  कुल  बेंक  शाखाओं  में  से  कम  स ेकम  50
 अक्िशत  शाखाओं  पर  निफमत्रण  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  ।

 राज्य  का  नाम  जिलों  का  नाम
 _

 आन्ध्र  प्रदेश  ईस्ट  वेस्ट  प्रकाशम

 बिहार  बेगुस  हजा  पटना
 गुजरात  साबरकण्ठा

 हिमाचल  प्रदेश
 पूंछ

 मध्य  प्रदेश
 बेतुल

 ह

 महाराष्ट्र  वर्धा

 मणिपुर

 मणिपुर नाये और टेगंनाऊंपल _ राजस्थान ड्ंगरपुर उत्तर प्रदेश मथुरा पश्चिम बंगाल साऊथ 24 परगना
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 ]  1911  लिखित  उतरे

 उन  जिलीं  जहाँ  पर  अग्रणो  बंक की  कुल  कार्यरत  बंक  आखाओं
 में  स ेकम  से  कम  50  प्रतिशत  शाखाएं हैं  राज्य-वार  नाम

 ओर  प्रत्येक  सासले  में  शाखाओं की  प्र तिशतता

 राज्य/संघ  राज्य  जिला  बैंक  का नाम  कुल  शाखाओं  की  संख्या
 क्षेत्र  का नाम  की  प्रतिशतता

 1  2  3  4

 अंडमान  और  निकोबार  अंडमान  भारतीय  स्टेट  बैंक  50.00

 दीप  समूह  निकोबार  शक  66.66

 अरुणाचल  प्रदेश  दिबंग  वेली  100.00

 ईस्ट  कामेंग  ऋ  100.00

 लोहित  न  80.00

 तवांग  कि  100.00

 ऊ  100.00

 बेस्ट  कामेंग  कर  100.00

 वेस्ट  सियांग  फ  75.00

 दादरा  और  दादरा  सागर  देना  बैंक  83.33

 नागर  हवेली  हवेली

 दमन  और  दींव  दमन  भारतीय  स्टेट  बेंक  60.00

 दीव  स्टेट  बैंक  आफ  6000

 हिमाचल  प्रदेश  लाहुल  स्पिति  भारतीय  स्टेट  बैंक  83.33

 लक्षद्वीप  लक्षद्वीप  सिंडिकेट  बैंक  100.00

 मणिपुर  मणिपुर  साऊथ  युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडियाਂ  80.00

 भेघालय  ईस्ट  गारो  हिस्स  भारतीय  स्टेट  बैंक  90.90

 वेस्ट  गारो  हिल्स  कि  91.30

 मिजोरम  चिमथीपुरी  कर  50.00

 लुंगलेई  कि  50.00  :
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 लिखित  उत्तर  2  1989

 1  2  3  4

 नागालैंड  मोकोचुंग  भारतीय  स्टेट  बैंक  66.66

 मोन  कि  50.00

 फेक  भर  83.33

 तेनसांग  कि  100.00

 जुन्हेबोटो  फ  66.66

 उड़ीसा  फुलबनी  के  54.71

 पांडिचेरी  यानम  इंडियन  बैंक  50.00

 सिक्किम  ईस्ट  सिक्किम  भारतीय  स्टेट  बैंक  50.00

 नाथ  सिक्किम  हि  100.00

 ॥  साऊथ  सिक्किम  कर  100.00

 खुनाव  आयोग  सचिवालय

 6571.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चुनाव  आयोग  द्वारा  दिए  गए  चुनाव  सुधार  सम्बन्धी  प्रस्तावों  में  एक  सिफारिश  यह
 भी  है  कि  इसे  सुरक्षा  और  विशेषाधिकार  प्रदान  किए  जैसे  कि  संविधान  में  संसद  आदि  को  दिए
 गए  जिससे  इसे  कार्यंपालिका  से  पूर्ण  सुरक्षा  मिल  जाए  और  इसका  सांविधानिक  दर्जा  भी  सुदृढ़
 हो

 )  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  ने  संसद  में  और  संसद  के  बाहर  इस  बारे  में  क्या  विचार  व्यक्त
 किए  हैं  और  उन  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 धर  क्‍या  आयोग  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  या  तबादला  करने  और  उन्हें  दब्ड  देने  आदि  की
 शक्ति  इस  समय  विधि  मनन्‍्त्रालय  को  प्राप्त  है  और  इस  बारे  में  आयोग  को  अन्तिम  निर्णय  लेने  का
 अधिकार  नहीं  है  ?

 विधि  और  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एच०  आर०  :  से

 हां  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  1982  में  निर्वाचन  सुधारों  के  लिए  अन्य  प्रस्तावों  के  साथ  ही  ऐसा  ही  एक
 प्रस्ताव  किया  है  ।  तत्पश्चात्‌  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  प्रस्ताव  को  पुनः  नहीं  दुहराया  है  ।

 हाल  ही  में  संविधाद  1988  और  लोक  प्रतिनिधित्व
 पर  हुए  विचार-विमर्श  के  अनुक्रम  में  कुछ  मानव  व  सदस्यों  ने  यह  संप्रेक्षण  किया  था

 कि  निर्वाचन  आयोग  के  कमं  बारियों  को  वे  ही  विशेषाधिकार  प्राप्त  होने  चाहिए  जो  नियन्त्रक

 महालेख  परीक्षक
 आदि  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त  संविधान  के  निर्माताओं  ने  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं

 किया  इसके  समूह  राजपत्रित  स्तर  के  पद  धारण  करने  वाले  व्यक्तियों  की  बाबत

 किया



 ।  1911  लिखित  उत्तर

 सभी  प्रशासनिक  और  सेवा  सम्बन्धी  मामलों  में  अन्तिम  प्राधिकार  निर्वाचन  आयोग  में  निहित  समूह
 के  व्यक्तिों  की  बाबत  राष्ट्रपति  नियुक्ति  प्राधिकारी  इस  कारण  विधि  और न्याय  मन्त्रालय  की

 भी  भूमिका  बनी  रहती  तथापि  व्यावहारिक  रूप  में  निर्वाचन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  स्वीकृति

 के  लिए  कार्यवाही  सदेव  की  जाती  आनुषंगिक  रूप  से  उन  मामलों  को  जिनके  लिए  भर्ती
 नियमों  में  अन्तरण  पर  नियुक्ति  के  लिए  उपबन्ध  विद्यमान  निर्वाचन  आयोग  के  कमंचारी  निर्वाचन
 आयोग  से  बाहर  अन्तरित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।

 की  चवताफससकसकसक+कअक्‍क्‍  अखेनससः  +  ऑल  इस

 अखिल  भारतीय  म्यायिक  सेवा  के  बारे  में  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट

 6572.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  राष्ट्रीय  न्यायिक  सेवा  अआस्योग  के
 बारे  में  29  1988  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  418  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 .  क्‍या  सरकार  को  विधि  आयोग  की  और  ॥8वीं  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न

 राज्य  उच्च  इत्यादि  की  टिप्पणियां  प्राप्त  हो  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 जिधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  से  विधि

 आयोग  की  और  रिपोर्टों  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  के  बारे  में  सभी  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  से  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुए  अतः  सरकार  ने  इन  रिपोर्टों  पर  अभी  कोई  विनिश्चय  नहीं
 किया

 चेकों  के  भुगतान  न  किए  जाने  को  प्रक्रिया

 6573.  ओर  योय्रेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  द्वारा  चक  के  भुगतान  न  किए  जाने  के  सम्कन्ध  में  क्या
 प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 क्‍या  ऐसे  मामलों  में  बेंक  खाताधारी  को  सूचित  किए  बिना  ही  उसके  नामे  कुछ  रकम

 डाल  देते  और

 यदि  तो  बैंकों  की  खातेधारी  से  ठीक  ढंग  से  पत्र  व्यवहार  करने  की  कुशलता  में  सुधार
 हेतु  क्‍या  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?

 विस  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  चैक  विभिन्‍न  कारणों  से  नकारे  जाते  हैं  जंसे  (+)  उत्तरदिनांकित
 ओऔर  (1)  खाते  में  घनराशियों  का  न  होना  ।  चैक  नकारते  समय  ऐसे  कारण  बताए  जाते  व्यवस्था

 नहीं  की  आहर्ता  से  पूरी  राशि  प्राप्त  नहीं  चेक  की  राशि  व्यवस्था  से  अधिक

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  धनराशियां  न  होने  की  स्थिति  में  10/-  रुपए  प्रति  चंक  के  हिसाब
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 चलखित्न  ऊंत्तर  24  4985 9

 से  रकम  नामे  डालते हैं  ।  बेंकों  को  चेक  तत्काल  बोटाने  होते  हैं  ओर  इसलिए  कक  लेने से  पूर्व  वे

 को  सूचित  नहीं  कर  पाते  ।  बेंक  यभ्मसम्भव  लोटाने  से  पहले  सछाताघारी  से

 सम्कक  करते  खाताधारी  की  सूचना  के  लिए  न/मे  डाले  गए  प्रभारी  को  खाते  के  आवधिकः  विकरण
 वें  दिखादा  जाता

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  अनुसार  वर्तमान  पद्धति  सन्तोषजनक  रूप  से  चल  रही

 बोड़ी  उद्योग्रप्रतियों  से बसूल  किए  जाते  वाले  अका्या  उत्पादद्  झुल्क

 6574.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  ;

 मत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बीड़ी  निर्माताओं  द्वारा  राज्यचार  तथा  वर्षवार  दिए  गए  उत्पादन

 शुल्क  का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  ये  उद्योगपति
 अपने

 बीड़ी
 उत्पादन  पर  पूरा  उत्पादन  शुल्क  जमा  करते  यदि

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  उनके  विरु  &  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  उनके  विरुद्ध  उत्पादन  के  बाद  का  खर्च  और  उत्पादन  शुल्क  में  घोटालों  को  लेकर  अन्य
 कारणों  सहित  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्धी  नियमों  के  उल्लंघन  के  मामले  लम्दित  पड़े  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है

 और  इस  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या
 काय्यंबाही  की  जा  रही  है  ?

 मंत्रालय  भें  राजस्व  विभाग  में  रा़्य  मंत्री  ए०  के०  :  एक  विवरण

 (a)
 हां  ।

 चूंकि  बीड़ियों  पर  विनिदिष्ट  दरों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  उद्ग्रहणीय  होता है  अतः
 कर्माणोत्तर  खर्चों  और  उत्पाक्न  शुल्क  की  हेरा-फेरी  का  प्रश्न  ही  उ  उत्पादन
 शुल्क  का  अन्यथा  उल्लघन  किए  जाने  सम्बन्धी  मामले  हैं  ।

 लगभग  100  मामले  ऐसे  हैं  जिनमें  लगभग  1.03  करोड़  रुपए  का  केन्धीय  उत्पादन
 शुल्क भश्र्स्त  केन्द्रीय  उत्प  शुल्क  नियम  के  तहत  इन  मामलों  पर  न्याय  निर्णय  किए  जाने  के  लिए

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  मांगों  की  पुष्टि  कर  दिए  जाने  के  बाद  ही  राशि  को  वसूल-करने  लिए
 कानूनी  और  अन्य  जो  आवश्यक  समझे  किए  जायेंगे  ।
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 1911  लिखित  उत्तरं

 विगत  तीम  ज्यों  के  दोरान  बोड़ो  निर्माताओं  द्वारा  अदा  किए  गए
 उत्पाद  शुल्क  के  राज्यवार  तथा  वर्षवार  ब्योरे

 ee
 रुपयों

 क्रम  राज्य  1986-87  1987-88  1988-89  8-89

 सं०

 2  3  4  5

 1.  महाराष्ट्र  1254.00  1362.00  5

 2.  गुजरात  35.00  37.00  31.88

 3.  तमिलनाडु  2073.00  2404.00  2517.10

 4.  कर्नाटक  1948.00  2335.00  228  5.48

 5.  आंध्र  प्रदेश  -2307.00  2614.00  3058.75

 6.  केरल  540.00  590.00  581.00
 89

 7.  पश्चिम  बंगाल  320.00  1468.00  1391.03

 8.  उड़ीसा  157.00  178.00  180.78

 9.  बिहार  752.00  809.00  $36.57

 10.  उत्तर  प्रदेश  965.00  1120.00  1089.48

 11.  भध्य  प्रदेश  3162.00  3220.00  3563.56

 12.  राजस्थान  147.00  156.00 ©  162.11

 13.  हरियाणा  ता

 ce
 सं

 14.  असम  13.40  “13.19  10.16

 15.  पंजाब  ्ण्य  ना  न

 ६6.  जम्मू ओर  कश्मीर  न
 ने  _

 17.  हिमाचल  प्रदेश  न  _  _

 18.  अरुणाचल  प्रदेश  ता  गा  न+

 19.  नागालैंड  न+
 न

 20.  मेघालय  ्ज्य  ्ा
 ना
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 1  2  3  4  5

 21.  मणिपुर
 न

 ह
 न

 22.  सिक्किम  नर  न

 23.  गोआ  गा  न+  न

 24.  त्रिपुरा  2.18  3.64  3.61

 25.  मिजोरम  गा  रन

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  त्रिवेन्द्रम  में  प्लाटों  का अधिप्रहण

 ]
 6575.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  त्रिवेन्द्रम  में  अपने  कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  वहां  किसी  प्लाट

 का  अधिग्रहण  किया

 यदि  तो  प्लाट  का  क्षेत्रफल  कितना  है  और  वह  कहां  पर  और

 प्रस्तावित  भवन  का  आकार  कया  है  और  कब  तक  बन  कर  तैयार  हो  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 आयकर  विभाग  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  में  1.50  एकड़  भूमि  की  खरीद  कर  दी  गई

 है  तथा  विवेन्द्रम  में  राज्य  सचिवालय  के  पीछे  54  सेन्टस  भूमि  और  उस  पर  निर्मित
 भवन  का  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  कार्यालय  आवास

 के
 निर्माण  अधिग्रहण

 कर  लिया  गया  है  ।

 कोडियार  में  कार्यालय  भवन  के  निर्माण  का  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  और  15

 1987  से  यह  भवन  आयकर  विभाग  के  कब्जे  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  लिए  एक

 बहुमंजिले  भवन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 केरल  में  निर्माणाधीन  सिचाई  परियोजनायें

 6576.  श्री  टी०  बशीर  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  में  निर्माणाधीन  बड़ी  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 पिछले  वर्ष  इन  योजनाओं  के  लिए  केरल  सरकार  ने  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  की  मांय  की

 पिछले  वर्ष  इस  उद्दं श्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  मन्जूर  की  ?
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 जल  संसाधन  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  630.8  5  हजार  हेक्टेयर
 की  चरम  सिंचाई  क्षमता  की  17  बृहद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनायें  निर्माणाधीन  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समुद्र  से  मू-कटाव  रोकने  के  लिए  केरल  को  आवंटित  घनराशि

 6577.  भरी  टी०  बशीर  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तटवर्ती  क्षेत्र  में  समुद्र  से  होने

 भूकटाव  को  रोकने  के  लिए  केरल  सरकार  को  आबंटित  की  जाने  बाली  घनराशि  का  ब्यौरा

 केरल  राज्य  को  अब  तक  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  जा  चुकी  और

 कक

 राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  रूप  में  12.5  करोड़  रु०  का  परिव्यय  प्रदान  किया  गया

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  से  1989  तक  44:62  करोड़  रुपए  निर्मुक्त  किए
 गए  हैं  ।

 )  केरल  राज्य  सरकार  द्वारा  1988  तक  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  को  शामिल  करते  हुए
 करोड़  रुपए  व्यय  किए  गए  हैं  ।

 फिनलंड  के  साथ  व्यापार

 6578.  क्री  ओ०  एस०  बासवराज्‌
 :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  फिनलैंड  के  साथ  व्यापार  में  वृद्धि  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इससे  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  से  भारत  और  फिनलैंड  के  बीच  ब्यापार  में  वृद्धि
 की  प्रवृत्ति  रही  है  डी०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  एस०  के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  करेंगे कि :  में
 व्यापार  की  मात्रा  मंत्री (sit  करोड़  रुपए  थी  जबकि  में  84.20  करोड़  रुपये  का  व्यापार

 हुआ  बुद्धि  की  प्रवृत्ति  एस०  में  बनी  रही  जब  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  हुए
 72.04  करोड़  रुपए  की  तुलना  में  व्यापार  की  मात्रा  1986-87  करोड़  रुपए  रही  ।
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 विनांक  29  1987  को  भारत'और  फिनसेंड  के बीच  एक  ब्यापर  लबझ्ोते  पर  हस्ताक्षर
 किए  गए  थे  जिसमें  के  दायित्यों  के  सीमा  जादि  के  सम्बन्ध  में  एक  दूसरे  को

 परमानुगृहीत  राष्ट्र  का  व्यवहार  देने  का  प्रावधान  है  ।

 यह  कहना  कठिन  है  कि  भविष्य  में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  किस  स्त
 र  तक  वृद्धि  होगी  ।

 निर्यातकों  की  समस्याएं

 6579.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  और  सीमाशुल्क  अधिकारियों  के  बीच
 तालमेल  का  अभाव  विश्व  बाजार  में  रुपए  के  मूल्य  में  गिरावट  और  विमानों  के  माल  लदान  के  लिए
 स्थान  की  निर्यातकों  का  राजस्व  की  हानि  के  प्रमुख  कारण  हैं

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  निर्यातकों  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  किन्हीं  प्रयासों
 पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धौ  ध्यौरा  क्या  है  ?

 जबशलिज्य  संत्री  बिनेश  :  से  नहीं  ।  जनवरी  से  जून  के  अ्यस्त्त  मौसम  के
 दौरान  निर्यात  माल  लाने  ले  जाने  के  सम्बन्ध  में  निर्यातों  में  क्स्तिार  के  करण  वायु  कार्गो
 अवस्थापना  पर  और  एयरलाइन  क्षमता  पर  दबाव  बढ़ा  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  पत्तन

 सीमाशुल्क  वायु  कार्गो  अभिकरण  और  निर्यातकों  सहित  विभिन्‍न  अभिकरणों
 के  बीच  समन्वय  के  द्वारा  कठिनाइयां  दूर  कर  दी  गई  हैं  ।  विनिमय  दर  का  रुपए  में  निर्यात  वसूली  पर
 प्रभाव  पड़ता  है  ।  वसूली  तब  अधिक  होती  है  जब  रुपए  के  मूल्य  में  उस  देश  की  मुझ  की  तुलना  में
 गिरावट  आती  है  जिसे  निर्यात  किया

 आस्ट्रेलिया  को  इन्जोनियरिग  साम्सन  का  निर्यात

 6580.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  वाणिज्य  म्ंद्वी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आस्ट्रेलिया  को  इन्जीनियरिंग  सामान  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए

 आस्ट्रेलिया  संयक्त  व्यापार  परिषद  के  तत्वाघान  में  एक  काययंदल  की  स्थापना  a

 यदि  तो  प्रस्तावित  कायंदल  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 आस्ट्रेलिया  को  इन्जीनियरिंग  सामान के  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  नहीं  ।

 और  सरकार  ने  आस्ट्रेलिया  को  इन्जीनिर्थारिग  सामान  का  *  र्यात  बढ़ाने  के  लिए  किसी
 काय्यंदल  की  स्थापना  नहीं  की  फिर  भी  इन्जीनिर्यारिंग/खनन  पर  भारत-आस्ट्रेलिया  कायंदल  की

 संयुक्त  बैठक  में  यह  निश्चव  किया  गया  था  ।  व्यापार  पुगम  आपसी  ज्ञान-बृद्धि  तथा  प्रगति
 पर  निगरानी रखने  के  उद्देश्य  से

 एक  छोटे  का्यंदल  का  गठन
 किया  जिसमें  प्रत्येक  पक्ष  से

 तीन  सदस्य  शामिल  हों  ।  *

 हु
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 घोंघों  का  निर्यात

 6581.  झओ  सोमबाज  रण  :  कया  बाजिलल  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  धोंधों  और  उनके  मांस  के  निर्यात  को  बढ़ावा  दे  रहा  और

 यदि  तो  किन-किन  किस्मों  के  घोंघों  और  मांस  का  देशवार  निर्यात  किया  गया  और
 उनसे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  ?

 वाणिज्य  मंत्री  विनेश  :  और  भारत  में  अभी  तक  घोंधों  और  धोंधों  के
 मांस  का  निर्यात  नहीं  किया  फ़िर  भी  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ने  अनुगा
 कोलोग्ने  आर०  1987)  में  प्रशीतित  घोंघे  के  मांस  के  प्रदर्शन  की  व्यवस्था  की

 a1

 5
 लघु  उचश्यभियों  को  भत्स्य  नोकाओं  के  लिए  उपकरण

 6582.  झ्ली  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  लघु  उद्यमियों  द्वारा  मत्स्य  नौकाओं  की  खरीद  के

 बारे  में  2  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3199  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  लघु  उद्यमियों  को  अपनी  मत्स्य  नौकाओं  के  लिए

 ऐसे  इंजन  और  उपकरण  खरीदने  पर  मजबूर  होना  पड़ता  है  जिनका  न  ॒तो  पहले  परीक्षण  किया  हुआ
 होता  है  और  जिन्हें  न  ही  वे  चाहते  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  शिपिंग  केडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इष्डिया
 सी०  आई०  सी०  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 छ  वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  और  (a)
 मत्स्यन  नौकाओं  के  निर्माण  का  जिसमें  इंजन  की  फिटिंग  भी  शामिल  खरीदारों  और  जहाज
 निर्माताओं  के  बीच  हुए  निर्माण  अनुबंध  के  अन्तर्गत  किया  जाता  है  उद्यमियों  को  अपनी  नौकाओं  के

 वास्ते  ऐसे  इंजन  और  उपकरण  लेने  के  लिए  बाध्य  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  जिनकी  जांच  नहीं  की

 गई  हो  ।

 बेकों  हारा  मकदसों  पर  व्यय

 6583.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  द्वारा  वर्ष  1987  और  1988  में  पृथक-पृथक  मुकदमों  पर  कितनी

 $  राशि  व्यय  की

 क्या  बैंकों  मे ंमुकदमेबाजी  आम  बात  हो  गई

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  द्वारा  दायर  किए  जाने  वाले  मामलों  को  कम  करने  हेतु
 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  और
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 —  ननीतत.--+  ——  जज

 बैंकों  को  इस  आशय की  प्रेरणा  क्‍यों  नहीं  दी  जाती  कि  वे  मुकदमेबाजी  से  बचें  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  जायिक  कार्य  विभाग  में  रक्त्य  मंत्री  छड़आ्ओ  :  बैंकों  की
 लेखा  प्रणाली  से  प्रभारਂ  शोष॑  के  अन्तगंत  कुल  व्यय  की  सूचना  प्राप्त  होती  सरकारी  क्षेत्र  के
 बैंकों  के  प्रकाशित  वार्षिक  लेखाओं  के  वर्ष  1987  में  इस  शोष॑  के  अन्तगंत  13.43  करोड़  रुपए
 खर्च  हुए  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  वर्ष  1988  से  सम्बन्धित  आंकड़े  अभी  तक
 उपलब्ध  नहीं  हो  पाए  क्योंकि  वर्ष  1988  के  लिए  बैंकों  ने  अपने  वा्धिक  लेखे  31  1989  की
 स्थिति  के  अनुसार  बन्द  करने  शुरू  कर  दिए

 से  बैंक  अपनी  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  अन्य  सभी  सम्भव  उपायों  को  कर
 लेने  के  बाद  ही  मुकदमेबाजी  का  सहारा  लेते  बेंक  अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  अम्तिम  हथियार
 के  रूप  में  मुकदमा  दायर  करते  हैं  ।

 भारतीय  रिजरवं  बेक  ने  बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  अज्ञिमों  पर  कड़ी  निमरानी  और  नियन्त्रण  रखें  तथा  «*

 अवरुद्ध  अग्रिमों  पर  कड़ी  नजर  रखें  ताकि  अन्ततोगत्वा  से  बचा  जा  सके  ।

 विवरण

 -  “  क्रम  बैंक के  माम  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  विधि  प्रभार  के
 अन्तर्गत  व्यय  रुपयों

 1  2  3

 1.  इण्डियन  ओवरसीज  बेंक  9.66

 2.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  5.14  कु

 3,  देना  बैंक  12.17

 4.  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  195.30

 5.  बैंक आफ  बड़ोदा  113.45

 6.  बैंक आफ  इण्डिया  68.10

 १.  सेन्द्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  87.88

 8.  सिडिकेट  बैंक  12.10

 9.  यूको  बैंक  16.25

 10.  पंजाब  नेशनल  बैंक  268.60

 11.  ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामर्स  60.69

 12.  पंजाब एण्ड  सिंध  बैंक  13.83
 13.  विजया  बैंक  3.99
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 2  3

 14.  न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  65-69

 15.  कार्पोरेशन  बैंक  5.98  i

 16.  लकन्‍्प्रा  बेंक  37.56

 17.  इण्डियन  बैंक  5.52  ।

 18.  इलाहाबाद  बैंक  35.58

 19.  केनरा बैंक  23.01

 20.  यूनाइटेड बैंक  आफ  इण्डिया  11.62

 21.  भारतीय  स्टेट  बेंक  239.42

 22.  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  8.25

 23.  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  12.43

 24.  स्टेट  बैंक आफ  सौराष्ट्र  6.95

 25.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  »  3.05

 26.  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  7.30.  ;

 27.  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  13.08

 28.  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  0.72

 बंबलोर  सिटो  रेलथे  स्टेशन  पर  पासल  कार्यालय

 6584.  श्री  बो०  एस०  क्षष्ण  अम्यर  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलोर  सिटी  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  पुराने  पाल  कार्यालय  का  पुननिर्माण  करने  का
 ४

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  घनराशि  व्यय  की
 ह

 )  उक्त  काये  के  लिए  वर्ष  1989-90  हेतु  कितनी  धनराशि  नियत  की  ग  ्ई

 प्रस्तावित  भवन  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भानना  है  ?

 रेल  संत्रांलय  में  उप  मंत्री  महाबौर  :  हां  ।

 से  कार्य  को  वेंगलूरू  सिटी  जंक्शन-मैसूर  आमान  परिवतंन  परियोजना  के  भाग  के  रूप

 .$  मैं  8.00  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  शुरू  करने  का  प्रस्ताव है और  कार्य  की  इस  मद  के  लिए :
 अलग  से  कोई  विशिष्ट  आबंटन  नहीं  किया  गया  इस  काये  के  1991  तक  पूरां  हो  जाने  की
 सम्भावना  है  ।
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 कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  में  कम्प्यूटर  का  प्रयोग

 6585.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  भंतश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  हे  ।
 किः

 क्‍या  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  में  इसकी  लाइब्रेरी  में  तथा  न्यायालय  के  मक्खलों को  ।
 करने  के  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  किया  जाता  और बार  कम्प्यूटरीकृत  म्प्यू

 य  दि  तो  क्‍या  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  में  इसकी  लाइब्रेशी  में  तथा  कानून  के  प्रत्येक

 विषथ पर  समूची  जानकारी  उपलब्ध  कराने  के  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय

 सरकार के  विचाराधीन  है  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  अल  संसाधन  मंत्रों  थो०  :  और

 नहीं  ।

 रेलगाड़ियों  में  जंजोर  रोंचने  को  घटनाएं

 6586.  भरी  कमला  प्रसाद  सिंह  :

 करी  सोडे  रसंया  :

 क्या  रेल  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  12  महीनों  के  दोरान  रेलगाड़ियों  में  जंजीर  खींचने  के  कारण  कितने  व्यबितयों  को
 गिरफ्तार  किया  सया/जुर्माना  किया  गया  और  ये  गत  तीन  बर्षों  की  तुलबा  भें  कितने  अधिक
 अथवा  कम

 गत  तीन  महीनों  के  दोरान  पूरे  देश  में  रेलगाड़ियौं  में  जंजीर  खींचने  की  कितनी  घटनाएं

 हुई  हैं  और  इससे  रेलगाड़ियों  के  कार्य  संचालन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  1985-86,  1986-87  और  1987-
 *

 88  के  दौरान  गिरफ्तार/जुर्माना  किए  गए  1,017,  1,342  और  1,950  व्यक्तियों  की  तुलना
 में  88  से  89  तक  की  अवधि  के  दौरान  1,786  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार/जुर्माना  किया ”
 अया

 1989  से  1989  तक  की  अवधि  के  58,208  बार  खतरे  की
 जंजीर  खींची  गयी  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  गाड़ियों  की  रूकौनी  हुई  ओर  विलम्ब  से
 चलीं  ।

 रे०  सु०  ब०/रा०  रे०  पु०  कमियों  की  सहायता  से  वाणिज्य  कमंच्रारियों  द्वारा  अचानक
 जांच की  जाती  है  तथा  विशेष  अभियान  चलाए  जाते  83  जोड़ी  जिनमें  खतरे  की  जंजीर '

 खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती से खतरे की जंजीर के उपकरण हटा लिए गए हैं । मा
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 याईलेंड  के  साथ  संयुक्त  उसनल

 6587.  श्री  एम०  बो०  चन्रशेखर  मूति  :

 और  थी  ०  भोनिवास  प्रसाद  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  थाईलैंड  में  संयुक्त  उद्यमों  के  चालू  होने  से  भारत  और  थाईलैंड  के  बीच  द्विपक्षीय
 व्यापार  में  कई  गुना  वृद्धि  होने  की  संभावना

 यदि  तो  थाईलैंड  में  किन-किन  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यम  चालू  हुए  हैं/बालू  होने  की

 सम्भावना

 क्‍या  थाईलेंड  में  संयुक्त  उद्यमों  की  संभावना  का  पता  लगाने  के

 क्या
 थाईलेड  मे

 संधुस्त
 उच्च

 का  पता  लगाने
 के  लिए  हाल  ही  में  किसी

 भारतीय  दल  ने  थाईलैंड  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उन्होंने  क्या  सिफारिशें  की  हैं  ?

 धाजिक्य  मंत्री  दिनेश  :  संयुक्त  उद्यम  द्विपक्षीय  व्यापार  को  बढ़ाने
 में  सहायफ  होंगे  ।

 जिन  संयुक्त  उद्यमों  ने  पहले  ही  थाईलैंड  में  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दि  है  वे  संश्लिष्ट

 सूती
 विस्कोस  स्टैपल  कटिंग  काबंन  तथा  इस्पात

 रंजक  सामग्री  आदि  के  विनिर्माण  के
 क्षेत्र  में  होटल  उद्योग  ओर  भेषज  एवं  ओषधियों  के

 क्षेत्र  में  दो  संयुबत  उद्यमों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 और  सी०  ई०  आई०  के  एक  उच्च  स्तरीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  अगस्त  ,  1988  में
 श्राईलेंड  की  यात्रा  को  और  सिफारिश  को  कि  मशीन  आटो  कृषि  मशी  वस्त्र  और
 आअम्ड़ा  पम्प  और  कम्प्रेशर  आदि  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यमों  के लिए  काफी  गुंजाइश  है  ।

 छोटे  अश्नरक  व्यापारियों  के  हित

 6588.  भी  रामाभ्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  क्‍ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  सोवियत  जमंन

 बादी  गणराज्य  से  प्राप्त  अम्रक  निर्यात  के  आर्डर  भारतीय  अभ्रक  व्यापार  निगम  तथा  अन्य  छोटे  अअक

 ब्यापारियों  के  हितों  की  उपेक्षा  क  रके  बैंक  से  बेंक  के  आधार  पर  शूमरी  तिलैया  के  बढ़े  निर्यातकों  के

 माध्यम  से  कार्यान्वित  किए  गए

 क्या  85  प्रतिशत  छोटे  अश्नक  व्यापारियों  ने  अफ्ना  कारोबार  बन्द  कर  दिया  और

 यदि  तो
 भार  त्रीय  अअ्रक  व्यापार  निगम  तथा  अन्य  छोटे  ब्यापारियों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  करने  पर  विचार  कर  रही
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 वाणिज्य  मंत्रों  दिनेश  :  वहीं  ।

 रा

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 किसानों  को  थेंकों  स ेऋण

 6589.  श्री  बालासाहिब  जिखे  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  ओर  1988-89  के  दौरान  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  ने  किसानों  के  लिए  कितने

 प्रतिशत  ऋण  मंजूर  किए  और
 ह

 सरकार  का  किसानों  के  लिए  ऋण  की  प्रतिशतता  में  बुद्धि  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है
 !

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्आर्डो

 1987  तथा  1988  8  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  समस्त  ढेंकों  के  कुल
 बकाया  अश्रिमों  में  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  का  अंश  16.8  प्रतिशत  तथा  16.6  प्रतिशत  था  ।

 ससकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  से  कह्मा  या  है  कि  के  1990  के  अन्त  तक  कुल  बकाया

 अ्रिमों  में  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  के  अंश  को  बढ़ाकर  प्रतिशत  तक  ले  आएं  ।

 स्थानोय  गाड़ियों  को  बम्जई  से  पुणे  तक  चलाना

 6590.  श्रो  बालासाहिब  विद्ले  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  से  करजत
 तक

 चलने
 वाली  सभी

 स्थानीय  ग्राड़ियों  को  पुणे  तक  चलाने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  पु्ण  जक्शन  से  लोनावजा  ओर  बम्बई  वो०  टी०  से  कजरत  तक  कक्‍्लने  बाली

 स्थानीय  गाड़ियों  का  मिलान  किया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाओोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उत्ता  ।

 बम्बई  वी०  टी०  पुणे  खण्ड  बिजली  गाड़ी  सेवाओं  के  था  चालन  के  लिए  उपयुक्त  नहीँ

 अम्बई  बो०  टो०  और  पनवेल  ओर  बसई  के  बोच  सोधो  स्थानोय  रेलगाड़ियां

 6591.  श्री  बालासाहिब  बिले  पटल  :  कग्मा  रेख  संतरे  यह  बतसने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  क्चिार  बम्बई  वी०  टी०  और  बरास्ता  दिवा  जंक्शन  सीधी  स्थानीय
 रेलगाड़ियां  चलाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजधानी  और  डोलक्स  एक्सप्रेस  को  बारम्थारता

 6592.  श्री  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नई  दिल्ली  बम्बई  राजधानी  एक्सप्रेस  और  डीलक्स  एक्सप्रेस  की  सेवाओं

 में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  ये  प्रतिदिन  चलाई  जा  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  से  किया  जायेगा  ?

 रेख  संत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  ओर  बम्बई  सेन्द्रल-मयी  दिल्ली
 के  बीच  इल  माड़ियों  के  करों  में  वृद्धि  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 काफी  को  खेती  पर  राजसहायता

 6593.  क्री  जक्कस  पुरुबषोत्तमन  :  क्‍या  बाशिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काफी  बोर्ड  ने  काफी  की  खेती  के  लिए  राजसहायता  देने  का  निर्भर  किग्रा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौस  क्‍या

 वर्ष  1989-90  में  कितनी  धनराशि  राजसहायता  के  रूप  में  देने  का  विचार  और

 इससे  कितने  काफी  उत्पादकों  को  लाभ  मिलने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  विनेश  :  से  सरकार  ने  प्रसार  ब्याज  उपदान

 तथा  प्मरोपण  उपदान  जैसी  विभिन्‍न  उपदान  योजनाओं  के  प्रचालन  को  वर्ष  1989-90  के  दोरान

 पहले  से  विद्यमान  मापदण्डों  के  आधार  पर  जारी  रखने  का  अनुमोदन  कर  दिवा  है  ।

 इस  उद्देश्य  क ेलिए  बजट  प्राककलन  .989-90  में  80  लाख  रु०  का  प्रावधान  किया  गया  है

 किन्तु  इनसे  लाभ  उठाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  का  पूर्वानुमात  नहीं  ऋ्रगाया  जा  सकता  है  क्योंकि

 वास्तविक  लक्ष्य  क्षेत्रों  के  रूप  में  ही  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 जारतोब  स्टेट  बेंक  की  घर  बमाओ  यब्रोजना

 6594.  भरी  बक्‍कस  परुषोस्तमन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  घर  बनाओਂ  नामक  एक  आवास  योज़ता  शुरू
 की
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 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या हैं  तथा  योजना  के  लिए  पात्रता  क्‍या  शर्तें
 निर्धारित  की  गई

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  इस  योजना  का  कितने  थ्यक्तियों  ने  लाभ  और

 चालू  वर्ष  में  इस  योजना  के  लिए  कया  लक्ष्य  रखा  गया

 ठित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डों  :  और
 भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  सूचित  किया  हे  . कि  उसने  15  1988  को  मकान  बनाने/ख  रीदने

 प्रौर  किसी  मकान  में  अतिरिक्त  निर्माण  करने/उसे  बढ़ाने  के  लिए  घर  बनाओਂ  नाम  से  आवास
 के  लिए  जमा  राशियों  से  जुड़ी  ऋण  योजना  शुरू  की  इस  योजना  के  अनुसार  नियमित  रूप  से  36
 महीने  तक  कम  से  कम  100  रुपए  और  अधिक  से  अधिक  2400  रुपये  प्रतिमाह  जमा  कराने  वाले
 सस्‍्थानिक  निवासी  इस  आवर्ती  जमा  के  परिपक्‍वता  मूल्य  का  दो  गुना  या  भवन  की  लागत  का  65  प्रतिशत
 इनमें  से  जो  भी  कम  ऋण  ले  सकते  ऋण  की  सीमा  8,000  रुपये  से  2  लाख  रुपये  तक  की
 होगी  ।  इस  पर  12.5  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  ब्याज  लिया  जएयेगा  जो  ऋण  की
 राशि  पर  निर्भर  करेगा  ।  ऋण  की  वापसी  अदायगी  10  साल  की  सुविधाजनक  मासिक  किस्तोों-में  करनी

 ऋण  की  जमानत  की  व्यवस्था  भवन-सम्पत्ति  को  बन्धक  रखकर  की  जाएगी  |  यह  योजना  बैंक
 की  सभी  शाखाओं  द्वारा  अमल  में  लाई  जाएगी  ।

 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  योजना  से  लाभ  न्वित  व्यक्तियों
 की  संख्या  से  सम्बन्धित  आंकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा  इस  योजना  के  लिए  कोई और  विशिष्ट
 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 नई  दिल्‍ली-लखनऊ-अरोनो  सेक्शन  पर  गाड़ियां

 6595.  श्री  केशवरशाव  पारधी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली-लखनऊ-बरौनी  मार्ग  पर  यातायात  में  यात्रियों  को  अधिक  सुविधायें
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  आरम्भ  की  जाने  वाली  विचाराधीन  और  कार्यान्वयनाधीन  नई  गाड़ियों  के  बारे
 में  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 ये  योजनायें  कब  तक  लागू  हो  जायेंगी  ?

 रेल  संत्रालय  में  उप  मंत्री  महावीर  :  और  लखनऊ  के  रास्ते  नई  दिल्‍ली
 और  बरौनी  के  बीच  नई  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  1989  से

 मुसलसराय-पटना-बरौनी  के  रास्ते  दिल्ली  ओर  कटिहार  के  बीच  98  3/984  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाई  जा

 रही  हैं  ।  यात्रियों  के  लिए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  सहित  स्टेशनों  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया
 है  और  यह  कार्य  कार्यक्रमਂ  के  आधार  पर  चरणों  में  किया  जाता  है  बशर्ते  कि  धनराशि
 उपलब्ध  हो  ।



 1  1911  लिखित  राशर

 सरदार  सरोधर  वरियोजना  से  पारिस्थितिको  क्षति

 6596.  प्रो०  मघ  दण्डवते  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बतामे  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 सरदार  सरीवर  परियोजना  के  परिणामस्वरूप  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  पारिस्थितिकी

 संतुलन  भीर  पर्नावरण  को  कितनी  क्षत्ति  हुई

 इस  परियोजना  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  कितनी  धनराशि
 की  आवश्यकता  और

 कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  पहले  ही  किया  जा  च॒का  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  मध्य  प्रदेश  में  20,822

 हेक्टेयर  क्षेत्र  और  महाराष्ट्र  में  9.599  हेक्टेयर  क्षेत्र  जल्मग्न  होने  जा  रहा  जिसमें  से  वन  क्षेत्र
 क्रमशः  2,73  हेक्टेयर  और  6,489  हेक्टेयर  है  ।

 अनुमीफ्ति  परियोजना  असुंमाने  के  अनुसार  लगभग  317  करोड़

 हालांकि  पुरर्नास  के  लिए  श्रावधान  पत्योजना  के  लिए  किए  मए  समग्र
 प्रावधान  में  शामिल  होता  तथापि  1989  तक  गया  व्यय  14.52  ढरोड़  रुपये

 निर्धारित  मूल्यों  में  को  गई  वद्धि  में  राज्यों  का  हिस्सा

 6597.  प्रो०  मधु  दष्डवते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वस्तुओं  के  निर्धारित  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त

 ?  घन  में  राज्यों  को  हिस्सा  विया  जांता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  अपनी  नीति  में  परिवर्तन  करने  तथा  निर्धारित

 मूल्यों  में  वृद्धि  करने  से  उपलब्ध  होने  वाले  राजस्व  में  से  राज्यों  का  हिस्सा  देने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  थिमाग  में  राज्य  मंत्री  एडमार्डो  :  और
 सरकार  के  लिए  राजस्व  प्राप्त  करने  हेतु  प्रशासित  मूल्यों  में  संशोधन  करना  कोई  उपाय  नहीं

 इृवका  आशय  फुछ  विशिष्ट  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  उनके  उत्पादन  की  लागत  में  बृद्धि  की

 पूत्ति  करने  की  अनुमति  देना  राजस्व  में  राज्य  सरकारों  के  साथ  भागीदारी  करने  का  श्रएन

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 के
 चेक  फार  वी०  पी०  सिह  शोषंक  से  समाचार

 6598.  प्रो०  मधु  वष्डवते  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1989  के
 में  चेक  फार  वी०  पी०  सिंहਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
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 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उक्त  जांच  के  क्या  निष्कष  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  मद्रास  स्थित  अपराध  प्रभाग  के  पुलिस  महानिरीक्षक  के  पास  एक
 शिकायत  दर्ज  कराई  है  ।  पुलिस  व  जांच-पड़ताल  अभी  जारी

 और  पुलिस से  प्राप्त  अन्तरिम  सूचना  के  आधार  पर  और  उसके  साथ  परामशं  करने
 के  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  नियमानुसार  3  कर्मंचारियों  को  मुअत्तिल  कर  दिया  है  और  सम्बद्ध
 अधिकारियों  से  लिखित  रूप  में  जवाब  तलब  किया  गया

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  द्वारा  मध्य  प्रदेश  और  आंध्र  प्रदेश  में  वितरित  ऋण

 6599,  झ्ी  सो०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  आंध्र  प्र  देश  के

 शहरी  और  ग्रामीण  निर्धन  लोगों  को  कुल  कितना  ऋण  वितरित  किया

 वितरित  ऋण  में  से  अब  तक  कितनी  प्रतिशत  धनराशि  वसूल.की  गई

 क्‍या  इन  ऋणों  को  दीघंकालिक  ऋपणों  में  परिवर्तित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  से
 बैंकों  की  वरतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 1988  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  और  आंध्र
 प्रदेश  राज्यों  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंक़ों  की  ग्रामीण  शाखाओं  में  क्राशः  723  करोड़  रुपए  और
 1347  करोड़  रुपए  के  बकाया  अग्रिम  थे  ।  जबकि  इसी  अवधि  के  लिए  मध्य  प्रदेश  और  आंध्र  प्रदेश
 राज्यों  की

 शह  महानगरीय
 शाखाओं  के  सम्बन्ध  में

 बकाया
 अग्रिम  1662  करोड़  रुपए  और

 3087  करोड़  रुपए  के  जून  :987  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  मध्य  प्रदेश  और  आंध्र  प्रदेश  में  सभी
 अनुसू  चित  वाणिज्यिक  बैंकों

 के
 प्रत्यक्ष  कृषि  अश्रिम  के  सम्बन्ध  में  मांग  की  तुलना  में  बसूली  की  प्रतिशतता

 क्रमशः  46.0  और  60.9  थी  ।

 बसई-दिया  रेल  लाइन

 अनुवाद ]
 6600.  थ्रो  सांभाजोराव  ककाडे  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बसई-दिवा  रेल  लाइन  पर  कितने  रेलवे  स्टेशन
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 इस  लाइन  के  निर्माण  पर  कितनी  रकम  खचं  की  गई

 क्‍या  इस  लाइन पर  यात्री  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  कोई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उप  सन्‍्त्री  महाबीर  :  एक  ।

 30  करोड़  रुपये  ।

 यात्री  गाड़ियां  चलाने  के  लिए  सुविधाएं  विकसित  की  जा  रही  हैं  क्योंकि  इस  समय  वे
 अपर्याप्त  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंकों  को  ग्रामोण  ओर  शहरो  शाखाएं

 6601.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  रिजवं  बैंक  और  सरकार ने  राष्ट्रीय  बड़ी  संख्या  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 की  ग्रामीण  शाखाए  मन्‍्जर  करने  और  खोलने  का  आश्वासन  दिया  था

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  3)  1989  9  को  ग्रामीण  और

 अधंशहरी  शाखाओं  की  बेंकवार  अलग-अलग  वास्तविक  संख्या  कितनी  थी  और  हिमाचल  प्रदेश  में  इनके
 जिला-वार  नाम  क्या

 क्‍या  भारतीय  रिजरवं  बेंक  भी  ग्रामीण  ओर  शहरी  क्षेत्रों  की  परिभाषा  वही  मानता  है.जो
 जनगणना  प्राधिकारियों  द्वारा  स्वीकृत  की  गई

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  वास्तविक  रूप  से
 क्या  परिभाषा  अपनाई  गई  और

 क्‍या  कुछ  मामलों  जिला  नगरपालिका  और  अधिसूचित  क्षेत्रों  तक  की
 शाखाए  भी  ग्रामीण  शाखाओं  के  रूप  में  मानी  जाती  हैं  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  इसका  पुनः
 वर्गीकरण  सुनिश्चित  किया  जाएगा  ?

 वित्त  संत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एड्मार्डो  और
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जून  1969  से  ४8  तक  की  अवधि  के  दौरान

 देश  में  अधंशहरी  और  शहरी  शाखाओं  की  संख्या  5154  से  बढ़कर  499,  )4  हो  गई  है  ।
 30-9-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  अधं-शह  t  और  शहरी
 शाखाओं  की  राज्य-वार  और  बैंक-वार  संख्या  क्रमशः  संलग्न  विवरण  और  2  में  दी  गई
 30-6-1988  को  स्थिति  के  अनुसा  हिमाचल  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  की
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 अधे-शहरी  और  शहरी  शाखाओं  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--
 ५

 जिले  का  मात  ग्रामीण  अधं-सहरी  शहरी

 बिलासपुर
 34  ना

 न

 चम्बा  46  5  —

 हमीरपुर
 43

 ता
 ा

 कांगड़ा  119  9

 किन्नौर  14  --  __

 कुल्लू  30  8  कम

 लाहुल  और  स्पीती  6  न  --

 मंडी  58  20  --

 किमला  79  23

 सिरमौर  30  5  —

 सोलन  53  8  —

 ऊना  35  कब

 कुल  जोड़  :  546  78  नमक

 से  बेंक  शक़््खा  आंकड़ों  के  प्रयोज्नन  के  लिए  किसी  केन्द्र  का  नर्मीकरण  1981  की

 जूलकणना के  अवुसार  उसकी  जनसंख्या  पर  आधारित  है  ।  10,000  से  कम  की  आदादी  बाले  केन्द्रों  को
 10,000  से  1,00,000  के  बीच  की  आबादी  वाले  केन्द्रों  को  ।  लाख  से  10

 लाख  के  बीच  की  आबादी  वाले  केन्द्रों  को शहरी  और  10  लाख  से  अधिक  की  आबादी  वाले  केन्द्रों  को

 महानगरीय  केल्द्रों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जाता  जबकि  जनगणना  परिचालन के  प्रयोजन  के  लिए
 अथवा  नगर  क्षेत्र  समिति  के  रूप  में  अधिसूचित्त  स्थानों  को  शहरी  केन्द्रों  के  रूप  में  ..

 माना  जाता  है  और  उन  सभी  क्षेत्रों  जो  शहरी  नहीं  ग्राख्वीण  क्षेत्र  घाना  जाता

 हि  30-9-88  को  स्थिति  के  अधंशहरो  ओर  शहरों
 क्षेत्रों  में  अनुसूचित  वानिज्यिक  बेंकों  को  शाखाओं  की

 राज्य-बार  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  ग्रामीण  कधे-शहरी  शहरी
 स्ं०  का  नाल

 1  2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  2495  914  455
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 1  2  3  4  5

 2.  अरुणाचल प्र  देश  56  1

 3.  असम  720  217  103

 4.  बिहार  3227  681  454

 5.  गोआ  154  80  —

 6.  गुजरात  1553  693  540

 7.  हरियाणा  7128  243  259

 8.  हिमाचल  प्रदेश  553  77  न

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  528  64  139

 10.  कर्नाटक  2216  775  445

 11.  केरल  613  1729  290

 12.  मध्य  प्रदेश  2711  648  574

 13.  महाराष्ट्र  2211  810  671

 14.  मणिपुर  40  9  18

 15.  मेघालय  98  12  27

 16  भिजोरम  42  8  न

 17.  नागालैंड  44  24  न

 18.  उड़ीसा  1386  239  193

 19.  पंजाब  1228  476:  457

 20.  राजस्थान  1813  546  440

 21.  सिक्किम  21  4  कम

 22.  तमिलनाडु  7758  1036  671

 23.  त्रिपुरा  99  23  25

 24.  उत्तर  प्रदेश  5190  1169  1201

 25.  पश्चिम  बंगाल  1912  595  320

 26.  अंडमान  और  निकोबार  9  ]  न

 द्वीपसमूह

 27.  क्‍ंडीगढ़  13  5  89

 28.  दादरा  और  नागर  हवेली  6  न  —
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 1  2  3  4  5

 29.  दमन  और  दीव  1  9  --

 30,  दिल्‍ली  72  6  --

 31.  लक्षद्वीप  5  न  न

 32.  पांडिचेरी  28  10  _

 अखिल  भारत  31429  11104  7371

 30-9-88  को  स्थिति  के  अधंशहरो  ओर  शहरी
 क्षेत्रों  मे ंअनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  को  शाखाओं

 को  बेंक-आर  संख्या

 बैंक/बैंक  समूह  ग्रामीण  अधेशहरी  शहरी
 सं०

 2  3  4  5

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  3688  2156  1094

 2.  भारतीय  स्टेट  ब्रेंक  के  अमृबंगो  बेक

 1.  स्टेट  बैंक आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  280  173  124

 2.  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  282  188  67
 -  3.  स्टेट बैंक आफ  इन्दोर  115  82  67

 4.  स्टेट  बेंक  आफ  मैसूर  195  115  73

 5.  स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला  256  122  117

 6.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  123  97  53

 1.  स्टेट  बेंक  आफ  त्रावणकोर  81  394  69

 शा  का  जोड़  1332  1171  571
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 2  3  4  5

 3.  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक

 1.  इलाहाबाद  बैंक  806  242  238

 2.  आंध्रा  बैंक  376  237  144

 3.  बैंक  आफ  बड़ौदा  995  386  363

 4.  बंक  आफ  इंडिया  1014  354  328

 5.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  495  171  162

 6.  केनरा  बैंक  713  495  337

 4.  सेंट्रल बेंक  आफ  इण्डिया  1198  637  458

 8.  कारपोरेशन  बैंक  167  87  87
 9.  देना  बेंक  425  197  186

 10.  इंडियन  बेंक  464  273  212

 11.  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  473  271  192

 12.  न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  249  106  125

 13.  ओरियन्टल  बैंक  आफ  कामर्स  222  89  106

 14.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बेंक  296  102  161

 15.  फंजाब  नेशनल  बेंक  1332  484  462

 16.  सिडिकेट  बैंक  645  333  234

 17.  यूको  बैंक  896  309  302

 18.  यूनाइटेट बैंक  आफ  इंडिया  814  339  298

 19.  युनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  560  200  183

 20.  विजया  बैंक  257  150  147

 ]  का  जोड़  12397  5462  4725

 4.  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  12611  911  140

 5.  अन्य  भारतीय  अनुसूचित  1383  1388  825

 वाणिज्यिक  बैंक

 6.  विदेशी  बैंक  ना  2  9

 7.  गैर-अनुसूचित  बेंक  18  14  7
 wee

 ब्रहत  31429  11104  7371
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 रेल  परियोजनाओं  हेत  राज्यों  सहायता

 6602.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  रेल  मंत्रो
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  किथी  राज्य  सरकार  ने  इस  समय  निर्माणाध्षीत  किसी  नई  रैल  लाइन  परियोजना

 हेतु  भूमि  मुफ्त  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  उस  राज्य  सरकार  का  तथा  सम्बन्धित  नई  रेल  लाइनों  के  नाम  क्या  ये
 आश्वासप्र  कब्र  दिए  गए  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  परिवोजना  के  लिए  क्रितनी  भूमि  दी  बई  तथा  भूमि  दिए
 जाने  के  समय  उसकी  अनुमानित  लागत  कितनी

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारें  बाद  में  अपने  आश्वासन  से  मुकर  गई  जिसके  फलस्वरूप  रेलवे  को
 सारी  लागत  उठानी  और

 यदि  तो  जोनवार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  के  उप  संत्री  महाबोर
 :  से  सूचना  इकड्ठी  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 परिक्रमा  दिल्‍लो

 6603.  डा०  चन्द  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की
 क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  यातायात  को  सुव्यवस्थित  बनाने  के  उद्देश्य  सरकार  का  परिक्रमा  रेलवे
 को  कारगर  बनाने  का  विचार

 ।
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  स्वायत्त  निकाय  गठित  करमे  का

 विचार

 यदि
 तो  इसे  कब  तक  गठित  किया  जाएगा  और तत्सम्बन्धी पूर्ण  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  का  दिल्ली  में  यातायात  को  सुव्यवस्थित  बनाने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार है

 ?

 ,  रेल  संत्रालय  के  उप  मंत्रो  महाबोर  :  ₹ग  दिल्ली  पहले  ही  कारगर
 ढंग  से  उपयोग में  लाई  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  प्रशासन/सम्बन्धित  स्थानीय  निकायों  द्वारा  कारंबाई  किया  जाना
 अपेक्षित

 बाघा  सोमा  को  खोलना

 6604.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  कुछ  उद्योगपतियों  के  वाघा-अटारी  सीमा  को  खोलने  के  अनुरोध  पर  विचार

 रही

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 थाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  सड़क  से  माल  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  वागा-अटारी
 सीमा  को  खोलने  के  ज्षिए  सरकार  को  उद्योगपतियों  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  रेल  से  माल  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  वागा-अटारी  सीमा  पहले  से  ही  खुली
 है  ।

 +  गृह  निर्माण  अग्रिम  को  किश्तों  पर  आयकर  से  छट

 6605.  डा०  खन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1987  के  पश्चात्‌  अपना  निर्माण  काय॑  पूरा  करने  वाले  सरकारी  कमंचारियों
 को  गृह  निर्माण  अग्रिम  की  किश्तों  की  अदायगी  पर  आयकर  से  छूट  दी  जाती

 यदि  तो  क्या  1987  से  पूर्व  अपना  निर्माण-कार्य  पूरा  करने  वाले  इन  कर्मचारियों

 को  अग्रिम  की  किश्तों  की  अदायगी  पर  आयकर  से  छुट  नहीं  दी  जाती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  को  समान  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  गृह
 निर्माण  अग्रिम  की  सभी  किश्तों  पर  आयकर  से  छूट  देने  का  विच्यर  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 4  वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  यदि  मृह  निर्माण
 कार्य  दिनांक  3]  1987  के  पश्चात्‌  पूरा  किया  गया  हो  तो  वित्त  1987  द्वारा

 आयकर  अधिनियम  की  धारा  की  उपधघारा  (2)  के  खंड  के  तहत  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  किसी  रिहायशी  मकान  के  क्रय  अथवा  निर्माण  हेतु  विनिदिष्ट  स्रोतों  सरकार  भी
 शामिल  से  किसी  व्यक्ति  द्वारा  उधार  ली  गई  राशि  को  चुकता  करने  के  लिए  उसके  द्वारा  अदा  की

 गई  राशि  की  कुल  आय  की  संगणना  से  कटौती  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 हां  ।

 उपयुक्त  के  अनुसार  कर  से  रियायत  देने  का  आशय  रिहायशी  मकानों  के  निर्माण  को

 प्रोत्साहन  देना  इस  तरह  के  प्रोत्साहन  को  उन  मामलों  में  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  था  जहां  कोई

 रह  निर्माण  कार्य  दिनांक  31  1987  को  अथवा  उससे  पूद-पूरा  कर  लिय+  गया-था  ।  5

 सरकार  इस  समय  ऐसे  किसी  भी  भ्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।
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 6606.  श्री  बोी०  कृष्ण  राय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनता  ने  मांग  की  है  कि  नई  दिल्‍ली  और  बंगलोर  के  बीच  चलने  वाली  कर्नाटक

 एक्सप्रेस  रेलगाड्डी  में  अतिरिक्त  डिब्बे  लगाए  और
 :

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 रेल  मंत्रालय  के  उप  मन्‍्त्री  महाबोर  :  और  1989  से  कर्नाटक

 एक्सप्रेस  को  21  सवारी  डिब्बों  के साथ  रोजाना  चलाया  जाएगा  ।

 समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  पर  बीमा  योजना

 6607.  थो  प्रताप  राव  बो०  भोसले  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  पर  बीमा  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  से  क्या-क्या  लाभ  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  हां  ।
 ह॒

 भारतीय  साधारण  वीमा  निगम  ने  चयनात्मक  आधार  पर  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  को  बीमा  कवच  प्रदान
 करने  के  लिए  चुने  हुए  से  एक  योजना  आरम्भ  की  है  ।

 समुद्री  बीमा  जिसमें  अस्वीकृति  बीमा  कवच  भी  शामिल  समुद्री
 उत्पादों  के  उच  चुने  हुए  निर्यातकों  को  उपलब्ध  है  जो  यू०  एस०  फूड  एण्ड  ड्रग्स  एडमिनिस्टेशन  द्वारा
 श्रेणी  में  सूचीबद्ध  हैं  ओर  जिनके  उत्पाद  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  निर्बाध  रूप  से  प्रवेश  कर

 यह  कवच  जापान  से  प्राप्त  करवाया  गया  इस  बीमै  के  लिए  प्रीमियम  दरें  संयुक्त  राज्य
 जापान  और  आस्ट्रेलिया  को  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  4  प्रतिशत  और  अन्य  देशों  »

 को  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  3.5  प्रतिशत  देय  हैं  ।

 विदेशी  मुद्रा  अरजन  का  एक  अप्रत्यक्ष  साधन  है  और  इसलिए  भारत  में  इस  कारोबार
 को  शुरू  करने  से  निश्चय  ही  लाभ  होगा  क्‍योंकि  अब  निर्यातक  अपने-अपने  उत्पादों  को  लद  गन  सी०  आई०
 एफ०  आधार  पर  कर  सकते  हैं  और  वे  विदेशी  खरीदकर्ताओं  से

 बीमे के प्रीमियम सहित वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य वसूल कर सकते हैं । थ विद्युत ओर इंजोजियरी उद्योगों को सहायता 6608. डा० फुलरेणु गृहा : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : + कया सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत उद्योग और इंजीनियरी उद्योगों को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता नहीं मिलती 478
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 क्‍या  सरकार  का  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  और

 रा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 बित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एड्आर्डो  :  से
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्यों  में  बिजली  पैदा  करने  वाली  परियोजनाओं
 की  आवश्यकता  प्रायः  विद्युत  वित्त  निगम  द्वारा  पूरी  की  जाती  यह  निगम  इस  सम्बन्ध  में  राज्य

 बोर्डों  के  प्रयत्नों  में  पूरक  सहायता  प्रदान  करता  यदि  वित्त  पोषण  में  कोई  कमी  रह  जाय  तो
 वित्तीय  संस्थाएं  उसे  पूरा  करने  पर  विचार  कर  सकती  हैं  ।  ये  संस्थाएं  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्‍न्तर्भत्त
 इन्जीनियरी  उद्योग  को  वित्तीय  सहायता  दे  रही  हैं  बशर्ते  कि  परियोजनाएं  अर्थक्षमता  और  संस्थाओं  के
 अन्य  मानकों  को  पूरा  करती  हों  ।  इस  सहायता  की  शर्तें  वही  होती  हैं  जो  इन  संस्थाओं  द्वारा  वित्त  पोषित
 अन्य  उद्योगों  पर  लागू  होती  हैं  ।

 °  के
 इंजनों

 को  >
 भाष  के  इंजनों  को  बदलना  तथा  रल  मार्गों  का  विद्युतोकरण

 6609.  डा०  फुलरेणु  गृहा  :  क्‍या  रेल  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  किन-किन  जोनल  रेलवे  में  भाप  इंजन  की  जगह  डीजल  के  इंजन
 बदल  दिए  गए  ओर

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  जोनवार  कितने  रेलमार्ग  का  विद्युतीकरण  किया  गया  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्री  सहाबोर  :  1987-88  के  दोरान  सभी  क्षेत्रीय  रेलों
 पर  कुछ  भाष  रेल  इन्जनों  के  बदले  डीजल  रेल  इंजन  लगाए  गए  हैं  ।

 सूचना  नीचे  दी  गयी  है  :--

 रेलवे  1987-88  और  1988-89

 है  के  दौरान  विद्युतीकरण  किए
 न  गये  मार्ग  किलोमीटर

 या  मध्य  641

 पू्व॑  ह
 15

 उत्तर  19

 दक्षिण  2

 दक्षिण  मध्य  383

 ८॥
 दक्षिण  पूर्व  98

 हैं  पश्चिम  266

 1424



 ७  >.--.3-++ न  ००००
 लिखित  उत्तर  2  1989

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  उड़ोसा  को  दो  गयी  धनराशि

 6610.  श्रीमतो  खयन्तो  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  उडीसा  राज्य  सरकार  को  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  लागू
 करने  के  कितनी  घनराशि  दी  और  उसमें  से  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया  ?  य

 जल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :  वर्ष  8
 और  के  दौरान  उड़ीसा  सरकार  को  कमान  क्षेत्र  बिकास  कार्यक्रम  के  लिए  निर्मुक्त  की  गई
 केसद्यीय  सहायता  क्रमशः  275.74,  और  लाख  रुपये  हैं  ।

 वर्ष  6-87  और  की  निमुक्तियों  का  राज्य  सरकार  द्वारा  लगभग  पूर्णतः  उपयोग

 किए  जाने  की  सूचना  मिली  है  ।

 काला  धन

 श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  अवध  निर्माणों  के  माध्यम  से  प्रतिवर्ष  कितना  काला  घन  कमाया  जा  रहा
 तीन वर्षों  दिल्ली  में  विशेष  रूप  से  शहरी  क्षेत्रों  में  उन  प्रोपटी  डीलरों  की  संख्या  क्‍या  जिनके

 विरुद्ध  वर्ष  कितनी  और  और  और  के  दौरान  जांच  की

 आयकर  सतकंता  विभाग  और  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  अबंध  वाणिज्यिक ह  े
 निर्माण  करने  वाले  भवन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  कितने  छापे  मारे  हैं  और  उनके  विरुद्ध  कितनी  शिकायतें
 मिली  और

 शहरी  क्षत्रों  में  उन  बाजारों  की  संख्या  क्‍या  है  जहां  से  सरकार  ने  सम्पत्ति  कर  वसूल
 किया  है  ?

 gata  वित्त  मन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  :  दिल्ली  में  निर्माण
 गतिविधि  चाहे  वह  वैध  हो  अथवा  कितना  काला  धन  पैदा  किया  जाता  इसका  सही  अनुमात्त
 नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।

 हि
 ओर  आयकर  विभाग  की  जांच  शाखा  जो  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  की  समग्र

 -  रेख  में  कार्य  करती  दिल्ली  में  प्रॉपर्टी  डीलरों  तथा  भवन-निर्माताओं  के  मामलों  में  जितनी  तलाशियां ,
 लीं  उनका  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  ली  गई  तलाशियों  की  संख्या

 प्रॉपर्टी  डोलर  भवन-निर्माता

 2  3

 ह़

 आयकर  विभाग  के  सतकंता  निदेशालय  को  कर-अपवंचकों  के  मामलों  में  जांच  पड़ताल  करने
 अथवा  तलाशियां  लेने  का  काम  नहीं  सौंपा  जाता



 1  1911  लिखित  उत्तर

 शुद्ध  घन  के  सिलसिले  में  धनकर  हिन्दू  अविभाजित  परिवारों  तथा  प्राइवेट

 लिमिटेड  कम्पनियों  के  मामले  में  उस  स्थिति  में  आयद  किया  जाता  हैँ  जब  उसकी  मात्रा  उस  अधिकतम
 सीमा  से  अधिक  हो  जो  धनकर  अधिनियम  के  अध्यधीन  कर  प्रभाय  नहीं  होती  है  ।  धनकर  व्यापारियों

 पर  आयद  नहीं  किया  जाता  है  ।

 किसानों  को  ओर  बकाया  ऋण

 6612.  श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 प्रत्येक  राज्य  में  बिद्ोय  संस्थाओं  का  किसानों  की  ओर  बकाया  ऋण  कितना
 और

 प्रत्येक  राज्य  में  किसानों  की  ओर  बकाया  ऋण  राशि  पर  औसतन  प्रतिवर्ष  कितनी  ब्याज
 राशि  बन  जाती  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो
 जून

 1987  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  समस्त  अनुसूचित  वाणिज्यक  बैंकों  के  बकाया
 कृषि  अग्निमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की
 वर्तमान  आंकड़ा

 सूचना  भ्रणाली
 से  प्रश्न  में  यूछे  गए  ढंग  से  सूचना

 प्राप्त नहीं  होती  ।  फिर  कृषि  काय  |  के  लिए  ब्याज  की  दर  निम्नलिखित है

 ऋण  की  राशि  ल्‍  ब्याज  की  वाषिक
 प्रतिशत  दर

 "पप््/प/प/७णह
 उत्पाद  ऋण

 :

 7500  रुपये  स ेअधिक  11.5

 तथा  15000  रुपये  तक
 _

 15000  रुपये  से  अधिक  और  12

 25000  रुपये  तक

 25000  रुपये  से  अधिक  14 से  15.5

 निवेश  ऋण

 लघु  सिंचाई  तथा  भूमि  विकास  के  लिए  10

 अन्य  प्रयोजनों  के
 -  “-  किसानों  से  *-  10

 -  किसानों  से  12.5
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 विवरण

 21  1909

 जून  1987  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक
 बंकों  द्वारा  कृषि  के  लिए  दिया  गया  राज्यवार  अग्रिम

 राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र

 1

 उत्तरी  क्षेत्र

 182

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 पंजाब

 राजस्थान

 हजार

 जोड़

 बकाया  राशि

 4

 21797827

 4351771

 548744

 520258

 -  8181302

 2038954

 76337

 कृषि

 प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष

 बकाया  राशि  बकाया  राशि

 2  3

 3978378  373393

 500553

 377627

 7482273  699023

 4352528  736703

 259830

 463206

 236652

 685707

 35447

 5292

 5800

 -+

 9624  3400

 500

 22843
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 1  2  3  4

 बूर्षी  10204526  1936247  12140773

 बिहार  3955695  885712  4941407

 उड़ीसा  23:3443  512700  2686143

 पश्चिम  बंगाल  3857138  637398  4494536

 अण्डमान  और  निकोबार  18250  437  18687

 मध्य  क्षेत्र  14749189  2256267  17005456

 मध्य  प्रदेश  5190437  707797  5898284

 उत्तर  प्रदेश  9558702  1548470  11107172

 पश्चिमो  क्षेत्र  14509693  2206420  16716113

 गुजरात
 5155834  719233  5875067

 महाराष्ट्र  9156451  1469222  10625673

 दमन  और  दीव  192359  17840  210199

 दादरा  और  नागर  हबेली  5049  125  5174

 दक्षिणी  क्षेत्र  35941185  4742306  40683491

 आन्श्र  प्रदेश  11759679  1808663  13568342  342

 कर्नाटक  8925861  1234179  10160040

 केरल  4491041  286782  4777823

 तमिलनाडु  10527502  1409285  11936787

 पांडिचेरी  233706  3397  237103

 लक्षद्वीप  3396  —  3396

 अखिल  भारत  95397064  14242024  10963908  3

 टेलीफोनों आदि  पर  व्यय  में  छूट

 6613.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  आयकर  अधिकारी  नकद  ऋण  आदि  व्ययों  पर  छूट  देने  के
 मामलों  में  करदाताओं  में  भेदभाब  करते
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 1  191)  उतर

 यदि  तो  नई  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  राजधानी  एक्सप्रेस  के  लिए  कित॑गा  समय  अपेक्षित

 समय  सम्बन्धी  इस  लाभप्रद  व्यवस्था  को  कब  तक  लागू  किया

 क्या  इस  नई  समय  सारणी  को  कार्यान्वित  किए  जाने  में  कोई  अन्य  बाधाएँ  सामने  आ  रही
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  हां  ।

 से  1989-90  9-90  के  दौरान  रतलाम  तक  इस  गाड़ी  की  अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार
 बढ़ाकर  130  कि०  मी०  प्रति  घण्टा  करने  का  विचार  यात्रा  समय  में  कभी  मार्नंकर्ती  स्थाई
 अधिकतम  अनुमेथ  सवारी  सिगनल  आदि  जैसे  अनेक  कारकों  की  किस्म  पर
 निर्भर  करती  है  और  अनुसूची  संशोधित  किए  जाने  के  बाद  ही  ब्यौरा  तैयार  किया  जा

 खान-पान  विभाग  के  कर्मंचारो

 6615.  झ्रो  हुसेन  दल  :  क्‍या  रेल  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लम्बी  दूरी  की  रेलगाड़ियों  में  कार्यरत  रेलवे  कंटीन  कमंचारौ  मैंमिसशिक  आधार कर
 कार्य  करते  हैं

 यदि  तो  ये  कटीन  कमंचारी  किने  शर्तों  पर  नियुक्ल-किश  जाते

 क्‍या  कंटीन  कर्मचारियों  को  परिवीक्षा  अवधि  के  कार  किर्मलित  किजी  जाता  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंजक्लय  में  उप  भ्ंछोे  भमहावोर  :  ओर  क्रुछ  केंडर  तक  केयरे  कमीशन
 के  आधार पर  लगे  हैं  ।

 और  जब  भी  रिक्तियां  होती  हैं  कमीशन  बेयरों  को  निश्ममित  कमंचारियों  के  रूप  में

 समाहित  कर  लिया  जाता  कमीशन  वेंडरों  को  कमीशन  बेयरों  के  समाहन  के  पश्चात्‌  समाहित  किया
 जाता  है  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  संभितियों  का  गठन

 6616.  श्रो  के०  प्रधानी  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  जापान  को  झींगा  मछली  के  निर्यात  के  बारे  में

 3  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4267  के  उत्तर  के  संम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 कया  जापान  को  दूषित  झ्लींगा  मछली  के  निर्यात  में  शकमिल  कम्पनियों  का  कोई  अधिकारी

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  की  समितियों  में  किसी  क्री  फ्द  फर  कार्य  कर  रहा



 सिखित  उत्तर  21  1989

 क्या  ऐसी  कम्पनियों
 और  सम्बन्धित  अधिकारी  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  से  जंसाकि  दिनांक  31  1989  को  पूछे  गए
 अतारांकित  प्रश्न  सं०  4267  के  उत्तर  में  पहले  ही  उल्लेख  कर  दिया  गया  वर्ष  1986  में  जापान  की
 पांच  फर्मों  द्वारा  निर्यातित  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यातों  के  पांच  मामलों  में  सरकार  को  कालरा  संदूषण  की
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी  ।  इन  पांच  कम्पनियों  का  कोई  भी  मालिक  या  अधिकारी  समुद्री  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  की  समितियों  में  किसी  भी  रूप  में  सेवारत  नहीं  फिर  भी  वर्ष  1984
 में  मैं०  जाजे  मैजो  कम्पनी  मद्रास  द्वारा  जापान  को  निर्यात  की  गई  2  टन  प्रशीतित  श्रिम्पों  और  वर्ष
 1985  में  मे०  जिवेणी  फूड  प्रोडक्ट्स  द्वारा  जापान  को  निर्यात  की  गई  0.46  मी०  टन  प्रशीतित  श्रिम्पों
 में  कालरा  संदूषण  पाया  श्री  टी०  एम०  जोसेफ  जो  मै०  जाजं  माजों  कम्पनी  से  सम्बद्ध  है और
 श्री  जार०  भट्टाचाय  जो  में०  त्रिवेणी  फूड  प्रोडक्ट्स  से  सम्बद्ध  एम्पीडा  के  सदस्य  हैं  ।

 मलयशिया  के  साथ  व्यापार

 6617.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  मलयेशियाਂ  को  निर्यात  की  जाने  वाली  अथवा  वहां  से  आयात  की  जाने  वाली
 बस्तुएं  कौन-कोन  सेी  हैं

 क्‍या  सरकार  ने  भारत  मलयेशिया  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ध्योरा  क्‍या  है  ?

 शाणिज्य  मम्त्री  बिनेश  :  भारत  से  मलयेशिया  को  निर्यात  की  जाने  वाली  प्रमुख
 मदों  में  शामिल  हैं  : मसाले  फल  और  मांस  और  उनसे  तैयार  समुद्री  रत्न  एवं

 इन्जीनियरी  सूती  यानें  आदि  तथा  मलयेशिया  से  आयात  की  जाने  वाली  प्रमुख  मदों  में
 शाभिल  हैं  कज्चा  खाद्य  काबंनिक  मूल  ढलबा  लोहे  पर  आधारित  अलौह

 मर्दे

 और  हां  ।  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  का  एक  कार्यालय  मनत्नयेशिया  में  स्थापित
 किया  गया  व्यापार  प्रसार  के  लिए  दोनों  पक्षों  के  व्यापार  समुदाय  में  अधिक  अन्तर  क्रिया  के  लिए
 एक  भारत-मलयेशियाई  संयुक्त  व्यापार  सहयोग  समिति  की  स्थापना  की  गई  इसके

 वार्ता  आधार  प्रर  कम्पनियों  को  कुछ  परियोजनाएं  प्रदान  करने  पर  सहमत  हो
 गया  है

 निर्यातोन्मुल्ल  एककों  द्वारा  सूतो  धागे  का  निर्यात

 66138.  श्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  वानिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निर्यात  व्यापारियों  के  माध्यम  से  निर्यात  करने  के  लिए  सूती  धागे  का  निर्माण  करने
 वाले  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  के  कोई  आवेदन  पत्र  लम्बित

 4386



 1911  लिखित  उत्तर
 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब  |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 आवेदन  पत्रों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विलम्ब इन  आवेदन  पत्रों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 उन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  और

 इस  पर  अनुमानतः  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  ?

 वाणिज्य  मन्त्ो  दिनेश  :  से  एक  शतप्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एकक  मै०  नव
 महाराष्ट्र  सहकारी  सूत  गिरानी  लि०  जो  कि  सूती  यान॑  के  विनिर्माण  के  लिए  अनुमोदित  ने  जानना
 चाहा  है  कि  क्या  व्यापारी  निर्यातकों  के  माध्यम  से  रुपया  मुद्रा  क्षेत्र  को  निर्यात  किए  जा  सकते  हैं  ।  चालू
 आयात  एवं  निर्यात  नीति  के  पैरा  173  के  अनुसार  जो  एककें  100%  निर्यातोन्मुख  एकक  योजना  के
 सीमा  क्षेत्र  के  अन्तगगंत  आती  है  ।  वे  विशेष  रूप  से  तीसरी  पार्टी  को  किए  जाने  वाले  निर्यातों  की  सुविधा
 लेने से  वंचित  कर  दी  गई

 केरल  एक्सप्रेस  का  वुधटनापग्रस्त  होना

 6619.  क्रो  वी०  एस०  विजयराघबवन  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  एक्सप्रेस  को  प्रतिदिन  चलाने  के  पश्चात्‌  यह  गाड़ी  कितनी  बार  दुषंटनाग्रस्त  हुई

 क्‍या  यह  रेलगाड़ी  हाल  ही  में  तमिलनाडु  क्षेत्र  में  दुघंटनाग्रस्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  कारण  क्या  और

 इस  रेलगाड़ी  के  दुघंटनाग्रस्त  होने  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर
 :  3  ।

 प्रौर  हां  ।  मैगनेसाइट  जंकशन  से  ग्रुजरते  समय  126  केरल  मंगला  एक्सप्रेस  के

 इंजन  और  पांच  सवारी  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  थे  ।  यह  दुर्घटना  रेल  कमंचारियों  की  गल़ती  के  कारण

 हुई
 ड्राइवरों  और  गाड़ी  गुजारने  से  सम्बन्धित  डयूटियां  करने  वाले  अन्य  कोटियों  के

 रियों  को  गहन  परामर्श  दिया  जा  रहा  सभी  मंडलों  में  अपनाए  जा  रहे  संरक्षा  सम्बन्धी  उद्बायों
 निरीक्षण  तथा  निगरानी  करने  के  लिए  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  के  अधिकारियों  के  बहु-उद्देशीय दल  गठित

 किए  गए  हैं  ।

 तन्‍जौर  और  भसद्रास  के  बीच  सपरफास्ट  रेलयाड़ी  अलानों

 6620.  श्री  पी०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तन्‍्जौर  और  मद्रास  के  बीच  एक  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाने का  प्रस्ताव  और

 (a)  यदि  तो  इस  रेलगाड़ी  को  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  उप
 संत्रो  महाबोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खनिज  ओर  धासु  व्यापार  निगम  द्वारा  आग्रात

 6621.  झो  अरुण  कुमार  नेहरू  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ज्त-तीन  वर्षों  के  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  एम०  एम०  टी०  सी०  ने  एक
 करोड  और  उससे  अधिक  मूल्य  की  किन  प्रमुख  मदों  का  आयात  किया

 किस  अथवा  किन  स्रोतों  स ेइनका  आयात  किया  जा  रहा  है  और  इनका  मूल्य  कितना
 और

 क्‍या  इन  सौदों  में  कोई  विदेशी  एजेन्ट  भी  शामिल  है  ?

 वाणिज्य  संत्री  दिनेश  :  भारतीय  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  लिमिटेड  द्वारा
 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एक  करोड़  ₹०  और  इससे  अधिक  मूल्य  की  आयात  की  गई  प्रमुख  मर्दे
 अलोह  धातुएं  औद्योगिक  कच्चा  माल
 कच्चा  एसिड  ग्रेड  उबंकर  डी०  ए०  पी०  एम०  ओ०  पी०
 एस०  मो०  पी०  एन०  पी०/एन०  पी७०  के०  राक  फोस्फेट  और  सल्फरी  और  लोहे  तथा  इस्पात  की

 वे  स्रोत  जहां  से  उपशोक्त  में  आयात  की  जा  रही  ये  हैं

 जनवादी  उत्तर
 सऊदी  स्क्टिज  सोचियत

 सं०  रा०  पश्चिमी  जिम्बाब्वे  आदि  ।

 भारतीय  खनिज  एवं  घातु  व्यापार  निगम  निविदाओं  के  आधार  पर  ओऔर/अथवा  उत्पादकों
 सप्लायरों  से  सीधी  वार्ताएँ  करके  आयात'करता  है  ।  आयात  की  कीमतें  और  अलोह  प्रातुओं  के  मामले  में
 एल०  एम'०  ई०  कीमतों  अथर्वा  ऐसी  में  सप्लायरों  द्वारा  दी  गई  कीमत  और  मूल्य  शर्तों  पर
 आधारित  होती  हैं  जिनका  अधिकतम  लाभप्रद  शर्तें  प्राप्त  करने  के  लिए  मूल्यांकन  किया  जाता

 भारतीय  खनिज  धातु  ब्यपार  निमम  यह  आयात्त  करने  में  किसी  भी  विदेशी  एजेन्ट  की
 सेचाएं  नहीं  लेंता  है  ।

 बेकों  के  प्रबन्ध  निदेशक  ओर  निदेशक  मण्डल  के  सदस्यों  के  रिक्त  पद

 6622.  श्री  अरुण  नेहरू  :  कमा  विज्न  मंदी  यह  बदाते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&)  सरकारी  क्षेत्र  के  किव-किन  बैंकों  में  प्रबन्ध  निद्रेशक  और  निदेशक  मण्डल  के
 सदस्यों  के  पद  रिक्त  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  में  प्रबन्ध  निदेशक  और  निदेशक  मण्डल  के  सदस्यों
 के  नाम  क्या  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एड,आ्ो  :  सरकारी
 क्षेत्र  के  28  बैंकों  में  से  केवल  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  और  बँक  आफ  महारा  ष्ट्र  में  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध
 निदेशक  का  पद  खाली  है  ।  यद्यपि  20  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक-मण्डलों  में  कोई  भी  गैर-सरकारो
 निदेशक  नहीं  लेकिन  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  केन्द्रीय  बोर्ड  और  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  कुछ  अनुषंगी  बैंकों
 के  निदेशक-मण्डलों  में  गेर-सरकारी  निदेशकों  के  कुछ  पद  खाली  जहां  तक  कमंचारी-निदेशकों  का
 सम्बन्ध  ?  बैंकों  में  कमंकार  कमंचारी  निदेशकों  के  पद  और  27  बैंकों  में  गर-करमंकार  कमंचारी  निदेशकों
 के  पद  खाली  हैं

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेकों  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निवेशकों  तथा
 भष्डलों  के  सदस्यों  के  नाम

 1.  भारतोय  स्टेट  बेंक

 1.  श्री  डी०  एन०  घोष  अध्यक्ष

 2.  श्री  वी०  अटल  प्रबन्ध  सिदेशक

 3.  प्रो०  एम०  एस  ०  खान

 4.  श्री  परमपाल  सिंह  मान

 5.  श्री  यावर  रशिद

 6.  डा०  रजत  कुमार  चक्रवर्ती

 7.  श्री  के०  पूरनचन्द्र  राव

 8.  श्री  सी०  एल०  आनन्द

 9.  डा०  चक्रधर  सिन्हा

 10.  श्रीमती  अनील  आर०  ढोलकिया

 11.  डा०  किशन  कानूनगो

 12.  श्री  श्रीकांत  जी०  रूपरेल

 13.  श्री  अरुण  जशवन्त  लाल

 14.  श्री  मस्त  राम  अवस्थी

 15.  श्री  आर०  एन०  गोडबोले

 18  9



 लिखित  उत्तर  2  1989

 16.  श्री  एल०  आर०  नायक

 17.  डा०  वाई०  बी०  अब्बा  सायूलू
 18.  श्री बी०  पी०  साहनी

 19.  डा०  सी०  रंगाराजन

 20.  डा०  दीपक  नय्यर

 2.  भारतोय  स्टेट  बैंक  के  अनुषंगो  बेक

 स्टेट  बेंक  आफ  बोकानेर  एण्ड  जयपुर

 1.  श्री  टी०  के०  सिन्हा  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री  एस०  सी०  मरवाहा

 4.  श्री  एस०  गुरुमूति

 5.  श्री  प्रदीप  कुमार

 6.  श्री  तेज  बहादुर  राय

 7.  श्री  शिव  प्रसाद  वर्मा
 8.  डा०  प्रतिभा  जन

 9.  श्री  दुर्गा  प्रसाद  साबू
 10.  श्री  विमल  चन्द  सुराणा

 स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद

 1.  डा०  ए०  के०  भट्टाचाये  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री एस०  सी०  मरवाहा

 4.  श्री  पी०  आर०  अनन्तरामन

 5.  कुमारी  रंजना रे
 6.  श्री  श्याम  एस०  कुलकर्णी

 7.  श्री  बी०  सी०  एच०  वी०  सुम्बाराव

 8.  ढा०  पी०  बी०  पा्थंसारथी

 9.  डा०  प्रणब  कुमार  मण्डल
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 10.  डा०  के०  एस०  रमेश

 11.  डा०  के०  एस०  उपाध्याय

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर

 1.  डा०  एम०  के०  सिन्हा

 2.  श्री  जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री  एस०  सी०  मरवाहा

 4.  श्री  ए०  एल०  भाटिया

 5.  श्री  एच०  संतोष  कुमार

 6.  श्री  प्रकाश  हरदास

 7.  श्री  विजय  सिंह

 8.  डा०  जे०  पी०  श्रीवास्तव

 9.  श्री  एस०  के०  खंडेलवाल

 10.  श्रीमती  कुसुम  विग

 11.  डा०  आर०  डी०  अग्रवाल

 स्टट  बेंक  आफ  मंसूर

 1.  श्री  एम०  वी०  सुब्रामणियम

 2.  श्री  जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री  एस०  सी०  मरवाहा

 4.  श्री  बी०  कामत

 5.  श्री  वाई०  पी०  सेठी

 6.  श्री  एम०  अंजनी

 7.  डा०  बी०  वी०  कृष्णामूर्ति

 8.  श्री  नरेश  सी०  गुप्ता

 0.  श्री  एम०  आयें  मित्र

 10.  श्री  आर०  ऊमाचन्द्र

 स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला

 1.  श्री  बी०  के०  कपूर

 लिखित  उत्तर

 प्रबन्ध  निदेशक

 प्रबन्ध  निदेशक

 प्रबन्ध  निदेशक
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 2.  श्री  जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री  एस०  सी०  मरवाहा

 4.  श्री  आर०  वेंकटेशन

 5.  श्री  एच०  सन्‍्तोष  कुमार
 6.  श्री  ए०  एन०  शर्मा

 4.  श्री  राजेन्द्र  के०  साबू

 8.  श्रीमती  नीना  मल्होत्रा

 9.  श्री  नोरबू  बरंगपा

 10.  श्री  कर्णवीर  सिंह  सिंधु

 11.  श्री  रवि  पाल  सिह

 ह्टेट  बेंक  आफ  सोराष्ट्र

 1.  श्री  एच०  मुखर्जी  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री  एस  ०  सी०  मरवाहा

 4.  श्री  जे०  आर०  प्रभु

 5.  श्री  के०  पाण्डियन

 6.  श्री  आर०  वी०  भट्ट

 7.  श्री  चिन्तन  एन०  पारीख

 8.  श्री  दाहयलाल  ए०  आनन्दपुरा  ,

 9.  प्रो०  एन०  के०  चुडासामा
 10.  डा०  बी०  एम०  देसाई

 11.  सुश्री  हसुबेन  आर०  गुजर

 स्टेट  बेंक  आफ  त्रावजकोर

 1.  श्री  जे०  सी०  सोआरेस  प्रबन्ध  निदेशक
 2.  श्री  जे०  पी०  कुन्दरा

 3.  श्री  एस०  सी०  मरवाहा
 4.  श्री  बो०  एन०  लक्ष्मीपति
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 5.  कुछकरी  रंजन्ा  रेਂ

 6.  श्री  एस०  ए०  पिल्‍्लई

 7.  श्रीमती  गौरी  लक्ष्मी  बाई

 8.  श्री  टी०  पी०  चेलप्पन

 9.  श्री  एन०  एस०  श्रीनिवासन

 10.  डा०  वी०  के०  शशिधर

 3.  राष्ट्रीयकृत

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया

 1.  श्री  एम०  एन०  गोईपोरिया

 2.  श्री  एन०  एम०  मिस्त्री

 3.  श्री  ओ०  पी०  सोढानी
 -  4:  एम०  एन  ७  कुल

 5.  श्री  सी०  एच०  वेंकटाचलम

 बेंक  आफ  इस्डिया

 1.  श्री  आर०  श्रीनिवासन

 2.  कुमारी  आई०  टी०  वाज

 «  3:  पयुछ&+  +सी  १ सस्कवादी

 4.  श्री  जी०  जी०  कृष्णामूर्ति

 पंजाब  नेशनल

 1.  श्री  जे०  एस०  वाष्णेंय

 2.  श्री  रशिद  जिलानी

 है  श्री  के०
 परी०  कुलकर्णी लः्

 4.  श्री  वी०  पी०  साहनी

 5.  श्री  पी०  पी०  घोराय

 बेक  आफ  बड़ोदा

 1.  श्री  प्रेमजीत  सिंह

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 कार्यपालक  निदेशक
 bed

 अध्यक्ष  एवं  प्रवन्ध  निदेशक

 ग/काफ्र

 अध्यक्ष  एवंध्प्रणम्ध/निदेशक

 कार्यपालक  निदेशक  "he

 अऋमगक्क  एवं  प्रकध  निदेशक
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 2.  डा०  ए०  सी०  सह  कार्यपालक  निदेशक

 3.  कुमारी  बी०  विश्कताथतः

 4.  श्री  ए०  के०  अग्रवाल

 5.  श्री  के०  आई०  तलरेजा

 पूको  बेंक

 1.  श्री  के०  एम०  शिणाय  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  हरभजन  सिंह  कार्यपालक  निदेशक

 3.  श्री  ए०  के०बोस

 4.  श्री  ए०  के०  अग्रवाल

 बेक

 1.  श्री  एन०  डी०  प्रभु  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  पी०  के०  पाथंसारथी

 3,  श्री  एम०  सी०  सत्यवादी

 ..  4:  शी  ग्रू०  एस०  राब

 शुलाइटेड  बेंक  आफ  इच्डिया

 1.  श्री  जे०  बीं०  सेट्टी  जेध्यक्ष एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  एस  ०  ए०  हुसैन

 3.  श्री  एम०  एन०  बुच

 :  4.  श्री  ची०

 देगा  बेंक

 1.  श्री  जी०  एस०  दहोत्रे  मध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  एस०  दोरेस्वामी  कार्यपालक  निदेशक

 3.  श्री  ए०  पी०  क्ुस्यिस

 4.  श्री  मन्त्रेश्वर  झा

 5;  श्री  सी०  ए०  पाठक
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 सिडिकेट  गेंक

 1.  श्री  पी०  एस०  बी०  मल्‍्या  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  के०  सक्ष्मीनारायणन  कार्यंपालक  निदेशक

 3.  श्री  आर०  के०  चौधरी

 4.  श्री  एम०  एन०  बुच

 5.  श्री  बी०  एम०  करकेरा

 यूनियन  शोंक  आफ  इस्डिया

 1.  श्री  युवराज  करण  कार्यपालक  निदेशक

 2.  श्री  के०  एन०  भागंव

 3.  श्री  मन्त्रेश्वर  झा

 4.  श्री  एम०  के०  मण्डल

 इलाहाबाद  शेंक

 1.  श्री  आर०  एल०  वधवा  अध्यक्ष  एबं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  एस०  एम०  चिटणीस  कार्यपालक  निदेशक

 3.  श्री  बी०  के०  वासु

 4.  श्री  एस०  के०  पुरकायस्थ

 इण्डियन  होंक

 1.  श्री  एम०  गोपालक्ृष्णन  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 2.  श्री  बी०  बी०  शेट्टी
 कार्यपालक  निदेशक

 3.  श्री  बी०  सुब्रामणियम

 4.  श्री  ए०  के०  अग्रवाल

 हॉंफक  आफ  महाराष्ट्र

 1.  श्री  एन  ०  डी०  परमेश्वरन

 2.  श्री  प्रदीप  कुमार

 3,  श्री  एस०  बी०  नंगारे
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 ख़लर

 इस्टियय  ओवरसीज  क्षेक

 1  श्री  मद  ०.फ्र्स »श्ोपालकृष्णन

 2.  धरि-ए०  अमश्ोशिवश्यम

 3.  श्री  डी०  एस०  रामचन्द्र  राजू

 4.  श्री  मन्त्रेश्वर  झा

 आस्था  केक

 1.  श्री  के०  आर०  नायक

 2.  ए७-ड्री  ०  क्रकोलकर

 3.  श्री  आर०  रामानुजम

 4.  श्री  एस०  के०  पुरकायस्थ

 5.  श्री  वी०  के०  राव

 कारपोरेशन  बेक

 1.  श्री  वाई०  एस०  हेगड़े

 2.  श्री  के०  आर०  राममूति
 3.  श्री  टी०  आर०  वेंकटरामन

 4.  श्री  वाई०  पी०  सेठी

 न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया

 1.  श्री  आर०  सी०  सुनेजा
 2,  श्री  जि०

 3.  श्री  एस०  एस  राना्ड

 4.  श्री  सी०  डब्ल्यू  ०  मीरचन्दानी

 ओरियन्टल  बेंक  आफ  काम

 1.  श्री  एस  ०  पी०  तलवार

 2.  श्री  एस०  के०  सोनी

 3.  श्री  आर०  के०  जालान

 4.  श्री  मन्त्रेश्वर  झा

 1989

 अध्यक्ष  एवं  प्रवतन्‍्ध  निदेशक
 किदेशक

 अपयंपान्नक़  निदेशक

 अध्यक्ष  एबं  प्रबन्ध  निदेशक

 कार्यपालक  निदेशक

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 कार्येपासलक  निदेशक



 (  2911  सिंखित  उत्तर

 पंजाब  एण्ड  सिंध  बेक

 1.  एम०  चहल  अध्यक्ष  एकं  श्रक्‍न्‍्ध  मिदेशक

 '2.  श्री  छम॒०  एछल०  टी०  फर्नान्ड्रीज

 3.  श्री  एम०  एन०  बुच

 4.  श्री  आर०  एस०  खेड़ा

 बिजया  बेक

 1.  श्री  के ०  खत्नारत्द  ओड्ी  एवं  प्रबन्ध  निदेशक
 है  2.  श्री  के०  शिवराम  शेट्टी  का्यंपालक  निदेशक

 ५3.  श्री  एस० जे०  अकेर

 4.  श्री  सी०  डब्ल्यू०  मीरचन्दानी

 5.  श्री  आर०  दस्ोदस्न

 नमक  पर  माल  भाड़ा

 6623.  डा०  दिग्विजय  सिंह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1989-90  के  रेल  बजट  में  नमक  पर  माल  भाड़े  प्रभार  में  वृद्धि  न  किए  जाने

 की  घोषणा  के  बावजूद  500  किलोमीटर  की  दूरी  के  बाद  इस  10  प्रतिशत  अधिक  माल  भाड़ा
 लिया  जा  रहा

 क्यां  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अधिकांश  ठ्सक  500  क्रिलोमीटर  .  से
 अधिक  दूरी  जाने  वाले  स्थानों  को  भेजा  जाता 5

 तो  माल  में  इस  वृद्धि  के.क्या  कारण  और

 माल  भाड़े  में  वृद्धि  को  समाप्त  करने  तथा  सरकार  द्वारा  ऐसा  न  किए  ज्ञाने  की  घोषणा
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (झ्री:मझद़ोर  :  से  यद्यपि  माल  यातायात  की  दरों

 में  की गई  11%  की  सामान्य  वृद्धि  से  खाने  के  नमक  को  छूट  दी  गई  थी  फिर  भी  रेल  बजट  1989-90

 में  किए  गए  प्रस्ताबों  के  बर्मीक  में:उसंक्रेधन  फकियासग्ा  क्षा  किसके  फ्ररिघ्रामस्थरूप  माल

 भाड़ा  दरों
 में  वृद्धि  हुई

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर  2  1989

 भुगतान  सन्तुलन  को  समस्या  के  समाधान  हेतु  नोति

 6624.  भ्रो  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  नया  ऋण  लिए  बिना  भुगतान  सन्तुलन  की  समस्या  के
 समाधान  हेतु  एक  नीति  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  बैठक  में  क्या  निर्णय  लिए
 गए  हैं  ?

 बितस  संत्रालय  में  आर्थिक
 काय॑  विभांग

 में  राज्य  मंत्रों
 एड्आार्डो  :  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  नया  ऋण  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  भुगतान
 शेष  की  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आरम्भ  की  गई  कार्य  योजना  का  उद्देश्य  निर्यात

 आयातों  को
 नियन्त्रित  करने  और  पयंटन  से  होने  वाली  प्राप्तियों  सहित  निवेश  एवं  प्रेषणाओं  के

 जरिए  विदेशी  मुद्रा  राशियों  को  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  करना  है  ।

 भारतीय  अमभड़ा  उत्पाद  संगठन  को  अपने  उत्पादों  के  लिए  बाजार  का
 विस्तार  करने  हेतु  सहायता

 6625.  श्रो  जो०  एस०  बासवराज  :
 श्री  एस०  एम०  गुरही  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 me  क्‍या  भारतीय  चमड़ा  उत्पाद  संगठन  को  अपने  उत्पादों  के  लिए  बाजार  का  विस्तार  करने
 हेतु  सहायता  समय  पर  मंजूर  की  जाती  रही  और

 :

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  यह  सहायता  न  मिलने  से  अमरीकी  बाजार  में
 इन  उत्पादों  की  मांग  बढ़ाने  के  प्रयास  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा

 te

 वाणिज्य  संत्रो  (  ओर  विनेश  सिह  )  :  (  भारतीय  चमडा  उत्पाद  संस्था  एल०  पी०  ए०  )
 एक  मान्यता  प्राप्त  संगठन  नहीं  हैं  और  इस  प्रकार  यह  बाजार  विकास  सहायता  के  अन्तगंत
 प्राप्त  करने  की  हकदार  नहीं  है  ।  अनुदान

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।;

 राजधानो  एक्सप्रेस  में  चोरो

 6626.  क्री  सरफराज  अहमद  :  क्‍या  रेल  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  में  बम्बई  से  दिल्‍ली  जाने  वाली  राजधानी  एक्सप्रेस  से  कुछ  सूटकेसों
 की  चोरी  हुई
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 यदि  तो  कब  तथा  किस

 क्‍या  रेलवे  स्टाफ  यात्रियों  का  सामान  पर्ची  दिखाने  पर  ही  उन्हें  सॉपता  है  और  इस  सामान
 की  जिम्मेदारी  रेलवे  विभाग  की  होती

 यदि  तो  इस  मामले  में  नियुक्त  जांच  अधिकारी  का  नाम  क्‍या  है  तथा  जांच  कार्य  कब
 तक  पूरा  हो  और

 क्‍या  रेलवे  विभाग  ने  इन  यात्रियों  को  कोई  मुआवजा  दिया  है  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  हां  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  जो  बम्बई  से  16-1-1989  को  चली  थी  17-1-1989  को  1.15
 बजे  रतलाम  पहुंचने  पर  उसका  सामान  यान  बिना  सील  तथा  पैड  लाक  के  पाया  गया  इसे  पुनः  सील
 किया  गया  रतलाम  पहुंचने  से  पहले  यह  गाड़ी  थांडला  रोड  स्टेशन  के  बाहर  रुकी  थी  क्‍योंकि  इसके
 मार्ग  के  लिए  होम  सिगतलल  नहीं  मिला  17-1-1989  को  गाड़ी  के  नयी  दिल्ली  पहुंचने पर  पता
 चला  कि  सामान  यान  से  कुछ  थले  तथा  इस्पात  के  बने  ट्रंक  चोरी  चले  गए  हैं  ।

 यात्रियों  को  तुलन  पर्ची  एबं  सामान  टिकटें  प्रस्तुत  करने  पर  सौंपी  जाती  हैं  ।

 सुपुदंगी  न  किए  जाने  के  लिए  भारतीय  रेल  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  रेलवे  उत्तरदायी

 रा०  रे०  पु०/मेघानग  मध्य  प्रदेश  मामले  की  जांच  कर  रही  है  |  जांच-पड़  ताल  कब  तक
 पूरी  होगी  इसका  सही  समय  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 प्राप्त  13  दावों  के  सम्बन्ध  में  दावेदारों  से  अपने  दावे  संशोधित  करने  को  कहा  गया  है
 क्‍योंकि  लापता  सामान  में  से  कुछ  बरामद  कर॑  लिया  गया  था  और  उन्हें  सौंप  दिया  गया

 चार  संशोधित  दावें  प्राप्त  हुए  हैं  जिनके  निपटान  के  लिए  कारंवाई  की  जा  रही

 बिल्ली  में  आरक्षण  काउंटरों  पर  कदाचार

 6627.  झ्ी  बो०  एस०  विजयराघधबन  :  क्‍या  रेल  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आयी  है  कि  केरल  एक्सप्रेस  में  आरक्षण  प्राप्त  करने
 के  दिल्ली  में  आरक्षण  काउन्टर  में  समय  पर  आरक्षण  करने  वाले  वास्तविक  आरक्षणकर्त्ताओं  को  आरक्षण

 नहीं  मिलता  और

 यदि  तो  इस  गाड़ी  में  आरक्षण  के  मामले  में  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्‍या
 चारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  ओर  दिल्ली  क्षेत्र  में  आरक्षणों  के

 कम्प्यूटरीकरण  के  बाद  मुख्य  आरक्षण  कार्यालय  तथा  इससे  दूर  स्थित  कई  स्थानों  पर  उपलब्ध  किसी  भी
 काउन्टर  से  आरक्षण  प्राप्त  किए  जा  सकते  केरल  एक्सप्रेस

 के
 लिए  ऊंचे  दर्जे  की शायिकाएਂ  बहुत

 ही  कमਂ  समय  में  पूर्णतया  पहले  आओ  पहले  पाओ  के  आधार  पर  बुक  की  जाती  हैं  ।  कदाचार  का  कोई
 मामला  नोटिस  में  नहीं  आया
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 राज्यों  को जल  संसाधन  के  छिए घबरोशि का  आार्धटन

 6628.  भ्रो  थी०  चनाशेलर

 श्री  वो०  ओनिवास  प्रसाद
 शममली  खगनती  पटनायक  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यो  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य'सरकारों  को  विभिन्‍न  जल  संसाधेन॑  विंकास  परियोजनाओं  के

 लिए  हाल ही  में  केन्द्रीय  सहायता  जारी  की

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  कों  आबंटित  की  गईं  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  जल  संसाधन  परियोजनाओं  ब्यौसा  क्‍या  है  जिन  पर  यह  सहायता  उपयोग  की
 भौर  ्ल्‍

 क्‍या  केखीयं  सरकार  नेਂ  इस  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  सरकार  के  सुल्ाथीं
 पर

 कोई  विक्‍्तर
 किया  है

 ?

 जल  संशातन  जंत्रालथ  में  रा्य  ऋुंतफ  कुण्णक  से  सातवीं  योजना  में
 परिकश्पित  खाशाम्न'उत्वादम  लक्ष्य  को  प्रफ्स  करने  के  लिए  क्शिष  उत्पादन  कार्यक्रम

 गेंत  सिंचाई
 विकास  को  त्वरित  करने  के  लिए  14  राज्यों  को  वर्ष  1988-89  9  के  दौरान  निम्नवत  केन्द्रीय

 सहायता  संस्वीकुंत/निर्मुक्त  की  गयी  थी  :--

 रुपये

 राज्य  का  नाम  बुढुद-मध्यम  ढेंक  सिंचाई  कमान  क्षेत्र  जिकास

 के लिए के लिए घटक के लिए 2 ह 3 4 __. - ३... 0... ७... आंध्र प्रदेश 932. 73.50 अश्यम 334- ध्ा 25.70 बिहार न 5007: सुजरात 243: 40:00 हरियाणा 400 कर्माटक 244: न * 88:00 मध्य॑ प्रदिर्श 640.00 24 50 हु महाराष्ट्र न 48.50. उड़ीसा 937 920.00- 24:00
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 1  2  3  4

 पंजाब  240  ता  _

 राजस्थान  215  140.00  —

 तमिलनाडु  426  320.00  _
 उत्तर  प्रदेश  2045.50  न  222.00

 पश्चिम  बंगाल  200  —  49.08

 कुल  राज्य  7805  2194.50  858.16

 इसके  राजस्थान  राज्य  को  वर्ष  1988-89  के
 राशि  अतिरिक्त  केन्द्रीय के  लिए  2  करोड़  रुपये  की

 दौरान  इन्दिरा  गांधी  नगर  परियोजना
 सहायता  के  रूप  में  आबंटित  की  गयी  थी  ।

 आबंटनों  पर  निर्णय  लेते  समय  उड़ीसा  सहित  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  विचार
 किया  गया  था  ।

 पत्रिकाओं  के  भागोरथ  समूह  का  सम्पादकोय  स्टाफ

 6629.  श्रो  योगेश्बर  प्रसाद  योगेश  :  कया  जल  संसाधन  भनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 और  पत्रिका  के  सम्पादकों  की  योग्यता  और  अनुभव  का
 ब्यौरा  कया

 श्न्हें  नियुक्त  करमे  का  तरीका  क्‍या  है  तथा  वतंमान  सम्पा  दकों  को  किस  तरीके  से  भर्ती

 किया  गया

 इस  पत्रिका  समूह  में  कार्यरत  स्टाफ  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसरों  तथा  पदोन्नति  के

 तरीकों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पत्रिका  के  प्रकाशन  को  सुचारू  बनाने  तथा  यदि  कोई  अनियमिततायें  हों  तो  इन्हें  दर  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
 ५

 में  मंत्री जल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  भगीरथ

 का  पद  खाली  है  ।  वर्तमान  भगीरथ  की  अहँतायें  और  अनुभव  संलग्न  विवरण  में  दिए

 गए  हैं  ।

 भगी  रथ  के  पद  के  भर्ती  नियमों  में  सम्पादक  के  पद  के  लिए

 सहायक  भगीरथ  के  पद  के  धारक  की  उपयुक्तता  के  मूल्यांकन  का  प्रावधान

 जिसके  असफल  होने  पर  प्र  तिनियुक्ति  पर  स्थानान्तरण  द्वारा  अथवा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से

 सीधी  भर्ती  द्वारा  उक्त  पद  को  भरने  का  प्रावधान  संध  लोक  सेवा  आयोग  ने  सीधे  भर्ती  के  जरिए

 नियुक्ति  हेतु  एक  उम्मीदवार  की  सिफारिश  की  जिसने  अभी  तक  कार्यभार  ग्रहण  नहीं  किया  है  ।

 ।
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 भगीरथ  का पद  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से  सीधे  भर्ती  द्वारा
 भरा  जाता  है  और  वर्तमान  पदधारी  तदनुसार  नियुक्त  किया गया  है  ।

 ]

 यह  पहलू  सम्बद्धः क्षर्ती  नियमों  के
 सां  विधिक  प्राक्‍धानों  द्वारा  शासित  जे

 भगीरथी  पत्रिकाओं  के  मुद्रण
 और  प्रकाशन  में  व  छ्ोई  अनियमिततायें  नहीं  ह॒

 विवरण

 वर्तमाम  भगोरथ  को  अहूंंताएं  ओर  अनुभव

 2.  बी०  एंसं०  सौं०

 2.  बी०  एड०

 3.  एं०
 4.  एम०  एड०

 4.  पत्रकारिता  में  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा

 6.  पुस्तक  ब्रकशिनਂ  विशिष्लेकरेंण  में'स्का्लकॉसर  शिप्लोमों

 7.  फोरेन्सिक  विज्ञान  में  सर्टिफिकेट  कोर्स

 8.  रूसी  भाषा  में  प्रवीणेता  प्रमांण-पंर्त

 दक्षिण  पूर्व  भारत  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  कार्यक्रमों  तथा  सेवाओं  की  अनुपालना  और  अध्ययन
 के  लिएਂ  भारंते  संरकार्र  कौ  सिफीरिशों  पर  आऑईं०  एनं०  डो०  एच  ई  डी०  005  ,
 कार्यक्रम  के  तहत  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  फैलोशिप  प्राप्त  ।

 (  स्वास्थ्य  शिक्षा  टेक्नीशियन  (  इन्स्ट्र,मेन्टल  के  रूप  में  पत्रकारिता  का  में  5  वर्ष
 का  अनुर्भव  ।  ह

 (2)  उद्योग  भारत  सरकार  में  सम्पादकीय  क्षेत्र  में  उਂ
 सम्पादक  के  रूप  में  3  वर्ष

 को  अनुभव  ।

 (3)  पत्रकारिता  के
 क्षेत्र  में  वरिष्ठ  व्यवसायिक  सहायक  के  रूप  में  2  वर्ष  का

 अनुभव  ।

 के  दौरे

 6630.  श्री  राम  बहादुर  सिह  मंजर  यह  बतसने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  रेंसे उप  मोती  अनेक  रेंलेदे  जोने  मुख्यालंयों  कॉ  दौरा  करततें  रहे
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 ()  यवि  तो  के  क्लेरान  उन्होंने  किश्विल्त  सुर्ूपालसों के  क्लतने-द्ोरे किए

 क्‍या  वह  उत्तर  रेलवे  के
 अनेक  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  का  दौरा  करते  रहे

 बदि  लो  कह  क्‍्ये  1989  के  दौरान  कितनी  कर  स्ेस्‍्खपुर  के  दौरे  पर  और

 वर्ष  1988  में  मन्‍्त्री  के  गोरखपुर  के  दोरे  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  हां  ।

 (a)  26.

 हां  ।

 1989  के

 रेल  उप  मंत्री  ने  अपने  द्वारा  किए  गए  दोरों  के  लिए  कोई  यात्रा  भत्ता  और-वैनिक  भ्ज्ा
 का  दावा  नहीं  किया

 प्रसंकर्थ  उद्ेगों हारा  अब्तर्राष्ट्ररेथ  व्यापार

 (6631.  बलवन्त  सिंह  रामवालिया  :
 क्री  दिनेश  ग्रोस्वासी  :

 ऋण्िल्‍य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1988-89  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योनों  ने
 +किकसे  मूल्य  का  अल्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  किया  और  वर्ष  1989-90  में  कितने  मूल्य  का  व्यापार  किए  जाने
 उक्ी  अमुस्तात  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  :  1986  के  दौरान  संसाधित  बाद्य  उत्पादों
 के  निर्यात  अनन्तिम  रूप  से  184.72  करोड़  रुपए  के  आंके  गए  हैं  +  कृश्नि  एवं  संश्राधित  खाद्य  उत्पाद
 दिर्माठ  ब्रिक॒र्स  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1988-89  के  दौरान  इव  मदों  के  272  रुपये  बियईत  होने

 का-अबुसान  लगाग्रा  वर्ष  1989-90  के  लिए  तिर्यातों  का  कनुमान  ख्रम्भव  जहीं  क्सोंकि

 अह  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यपपार  परिस्थिति  जैसे  विभिन्न  कारकों  प्रर  नि्भेर  करेगा  ।

 शिपिंग  फ्रेंडिट  एण्ड  इन्वेस्ट्मेंट  कम्पनो  आफ  इंडिया  लिसिटेड  से  सछलो  पकड़ने
 वाले  पोर्तो  को  खरीद  के  लिए  ऋशण

 6632.  श्री  टी०  बाल  गोड़  :
 को  ब्रोलतसिहुओ  जदेजा  :

 कसर  शंको  यह  धत्तावे  को  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  मछली  पकड़ने  वाले
 पोतों  की  खरीद  के  लिए  धनराशि  वितरित  करने  ब्राली  एजेंसी
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 यदि  तो  क्या  मछली  पकड़ने  वाले  पोतों  की  खरीद  के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर

 ब्याज  की  शर्तें  और  उसकी  अदायगी  की  अवधि  मन्‍्त्रालय  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  15.

 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  शिपिग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इण्डिया

 लिमिटेड  को  कोई  निदेश  दिए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  सरकार  के  निदेशों
 और  नीतियों  का  निष्ठापूर्ववक  कार्यान्वित  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 और

 कया  शिपिंग  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  बोर्ड  में
 के  कोई  निदेशक  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  भूतपूर्व
 नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  वित्त  पोषित  ट्रालरों  के  सम्बन्ध  में  निर्माण  कार्य  के  प्रत्येक  चरण  के
 अन्त  में  पोत  कारखानों  को  धनराशियों  का  संवितरण  करने  के  लिए  सरकार  ने  नौवहन  विकास  निधि
 समिति  1986  की  धारा  16  के  अन्तगंत  भारतीय  नौवहन  ऋण  एवं  निवेश
 कम्पनी  को  प्राधिकारी  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  था  ओर  ऐसे  चरणबद्ध  भुगतानों  के  खर्च
 को  पूरा  करने  के  वास्ते  उसके  पास  पर्याप्त  घनराशियों  की  व्यवस्था  की  उपयुक्त  के
 भारतीय  नौवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  ने  अपने  सामान्य  वाणिज्यिक  कारबार  के  एक  भाग  के
 रूप  गहरे  समुद्र  में  मछलिया  पकड़ने  के  ट्रालरों  की  खरीद  का  वित्तपोषण  करने  का  काम  भी  शुरू
 किया  है  ।

 से  भूतपूर्व  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  वित्तपोषित  मछली  पकड़ने  के
 खरीदने  की  जिसमें  ब्याज  की  दर  तथा  वापसी  अदायगी  का  कार्यक्रम  आदि  भी  शामिल  ऋण  हि
 करारों  तथा  भूतपूर्व  नौवहन  विकास  निधि  समिति  जहाज  निर्माताओं  और  ऋणी  मत्स्यन  कम्पनियों  के

 -  बीच  हुए  त्रिपक्षीय  करारों  में  दी  गई  शिपयाडों  को  चरणवद्ध  रीति  से  किए  जाने  वाले  संवितरण  इन
 करारों  के  अनुसार  भारतीय  नोवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  के  द्वारा/माध्यम  से  किए  जाते  हैं  और
 मत्स्य  कम्पनियों  को  ऋण  की  तथा  ब्याज  की  किस्तों  की  अदायगी  करारों  के  अनुसर  करनी  होती  है  ।

 भूतपूर्व  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा  मंजूर  किए  गए  ऋणों  की  शर्तें  सम्बन्धित  पक्षों  द्वारा  करारों
 पर  हस्ताक्षर  करते  समय  लागू  मार्गनिर्देशों  के  अनुरूप  हैं  ।

 और  भारतीय  नौवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  तथा  सरकार  के  बीच  परस्पर  नियमित
 सम्पर्क  रहता  है  ।  भारतीय  नोवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  के  मण्डल  में-वित्त  मन्त्रालय  भूलल  परिवहन
 मन्त्रालय  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधि  हैं  ।
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 12.00  मध्याह

 ]
 प्रो०  मधु  दंडवते  :  अध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  मैं  आपको  बताना  चाहता

 हूं  कि  कल  आपने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  टिप्पणियां  की  थी  जहां  तक  कर्नाटक  में  स्थिति  और  केन्द्रीय  हस्तक्षेप
 का  सम्बन्ध  है  वहां  संविधान  के  अनुसार  कायंवाही  की  जाएगी  तथा  संवंधानिक  तंत्र  का  अनुपालन  किया

 जाएगा  ।  यह  बात  हमारी  नोटिस  में  लाई  गई  है  कि  जिन  लोगों  के  बारे  में  यह  माना  जा  रहा  है  कि
 उन्होंने  अपना  समर्थन  वापस  लेने  के  लिए  पत्र  दिए  उन  19  में  13  ने  यह  कहा  है  वे  बोम्मई  सरकार
 को  समर्थन  वापस  लेने  के  लिए  लिखे  गए  पत्रों  को  वापस  ले  रहे  मुख्य  मन्त्री  श्री  बोम्मई  को  सदन  में
 अपना  बहुमत  सिद्ध  करने  का  अवसर  दिए  बिना  यह  राज्यपाल  रिपोर्ट  भेज  रहे  मैंने  कर्नाटक  के
 राज्यपाल  को  पद  से  हटाने  की  मांग  के  बारे  में  नियम  184  के  अन्तर्गत  प्रस्ताव  दिया  मुझे  उस

 प्रस्ताव  को  रखने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  उत्तर  क्‍यों  नहीं  देने  देते  ?  यह  अभी  भी  एक  काल्पनिक
 प्रश्न  ऐसा  हो  भी  सकता  है  और  नहीं  भी  हो  सकता  मुझे  मालूम  नहीं  कि  कया  हो  रहा  है  ।

 यह  केवल  तभी  हो  सकता  है  जब  मेरे  हाथ  में  कुछ  आएगा  तभी  मैं  कुछ  कर  सकता  हूं  ।

 ध्रो०  सघु  वंडवते  :  एक  बार  वे  राष्ट्रपति  शासन  लाग  कर  दें  तब  मेरे  पास  क्या  साधन  रह  जाता

 है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  इसके  बारे  में  कुछ  आएगा  तब  हम  देखेंगे  ।  इससे  पहले  मैं  कुछ  नहीं  कर

 सकता  ।

 -  अध्यक्ष  महोदय  :  आप  शोर  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  बताएं  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं  काल्पनिक  प्रश्न  पर  कार्यवाही

 नहीं  कर  सकता  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  नियम  184  के  अन्‍्तगंत  मुझे  प्रस्ताव  रखने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसके  लिए  ?

 प्रो०  सधु  वष्डवते  :  राज्यपाल  को  पद  से  हटाने  के

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  कि  कुछ  घटना  नहीं  घटती  मैं  काल्पनिक  प्रश्न  पर  कायंवाही  नहीं  कर
 सकता  ।
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 क़टल  पर  रखे  गए  पत्र  1989

 ओ्री  बसुदेव  आचार्य  :  एक  बार  वे  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  देते  हैं  ते  ऊछका  उपलार
 क्‍या

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  मालूम  नहीं  ।  यह  सभा के  ऊपर  निर्भर  है  ।  इसे  सभा  पटल  पर  रखना

 महोषय  :  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  सम्क्‍न  वासस  :  हमें इस  पर  चर्चा  करन  का  अधिकार

 अध्यक्ष  स्रहोदय  :
 यहां  ऐसी  कोई  बा  यदि  कोई  बात  होती है  तो  मैं  उस  पर  विचार

 कर  सकता  हूं  ।  मैं  यहां
 काल्पनिक  प्रश्नों  पर  का  कर  सकता ।

 है ध्
 टी

 ६2.02  म०  Ao

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नोति  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1987-88
 का  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण

 को  सभीक्षा

 विश  भन्‍त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  थो०  के
 ओर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीशि  कई  दिल्‍ली  के  वर्ष  198  7०88  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 श्री  ए०  के०  पांजा  की

 राष्ट्रीय  लोक  वित्त  तथा  नीति  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के
 क्ल्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  अंग्रेजी
 संस्करण )  ।

 में  रखे  कद  ।  शेशिए  शोहा  एज ०.  टो०  7559/$9 ]

 निक्षेप  बोमा  तथा  ऋण  की  गारण्टो  निगम  सामास्य  7961
 तुलन-पत्र  तथा  लेक्षा  के  रुफ़विध्ावों  में  संशोक्नव

 शिससंकाजब्र के  का  का्य  विशत  में  धज़्य  मंत्री  फश्माड़ों  :  कं  ब्रिक्ेप  बीमा
 तथा  ऋण  गारंटी  निगम  सामान्य  1961  के  विनियम  संसूया  18  द्वारा  विहेत  तुलन-पक्ष सा
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 सभा  पटल  पर  रखे  गछ  पत्र
 जप  -  वपय  प्रत्ति  जजपनपपप्प्-++

 राजस्व  लेखा  रूप क्थिमों  में  किए  गए  संशोधन  की  एक  प्रत्ति  तञा  अंग्रेजी  सभा
 पटल  पर  रखता

 फ़रल्थालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7760/89]

 आयात  ओर  निर्यात  1947  के  अन्तर्गत
 तथा  टों  कंलंकता  का  वर्ष  1987-88  का  वांधिक  प्रतिवेदन

 वाधिक  लेखे  ओर  उसके  कार्यकरेण  को
 समीक्षा  आदि

 वाणिज्य  मनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  मैं  आयात  और  निर्यात
 194/  की  घारा  3  के  अन्तगंत  जारी  को  गईंਂ  तिम्मेलिखिंत  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 आयात  दूसरा  संशोधन  1989,  जो  21  1989  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  217  में  प्रकाशित  हुआ

 का०  आ०  218  जो  21  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 त॑ंथाਂ  जिसके  द्वाराਂ  30  1988  के  अर्पिन॑  जनेरैंल  संरुधां  16/88  में
 कतिफ्य  संशोधिंन  किए  गए

 का०  आ०  219  जो  21  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  द्वारा  30  1988  के  जवरल  लाइबेंखਂ  1/88  में  कतिपय
 संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०  आ०  252  जो  31  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 जिसके  द्वारा  30  1988  के  ओपन  जनरल  लाइसेंसਂ  संख्या  2/88  में  कलिपेय
 संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखो  गई  ।  देखिएं  संखू्यां  एल०  टो०  7761/89]  ]

 (2)  टी  बोर्ड  कलकसों  के  वर्ष  1987:88  के  कर्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 टी  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  उन  पर  लेखापरीक्ष्म  प्रतिवेबन  ।

 टी  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण॑  की  सरकार  द्वारीं  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के-कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7762/89]
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 प्राककलन  समिति  21  1989

 छितोनी-बगहा  पुल  के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1357  के  3  1989  को

 दिए  गए  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 ]

 रेल  अन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  महाबीर  :  मैं  छितोनी-बगहा  पुल के  बारे  में

 श्री  मदन  पांडे  द्वारा  पूछे  गए  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1357  के  3  198 9  को  दिए  गए  उत्तर  में

 शुद्ध  करने  तथा  उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7763/89  ]

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  को  वर्ष  1989-90  को  अनूमानों  को  विस्तृत  मांगें

 ]

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रासय  में  उपमंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  पो०
 :  मैं  भू-तल  परिवहन  मंत्रालय  को  वर्ष  1989-90  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7764/89]

 a

 भ०  प०

 को  गई  कार्यवाही  दशने  वाले  विवरण

 ]

 आओ  आशुतोध  लाहा  :  मैं  रक्षा  रक्षा  केंटीन  स्टोर  सामान्य के  बारे में  प्राककलन
 समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई
 कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  के  में  अंतविष्ट
 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  कार्यवाही  दर्शाने  वाले  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।
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 1  191:  लोक  लेखा  समिति

 12.04  म०  प०

 प्राककलन  समिति

 और  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाहों  सारांश

 ]

 झो  आशुतोष  लाहा  :  मैं  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  भ्रस्तुत  करता  हूं  :--

 (1)  वित्त  मंत्रालय  विभाग  अधिकृत  माल  का  हिसाब
 कीमत  निर्धारण  तथा  निपटान के  बारे  में  प्राककलन  समिति  का  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  तथा  समिति  का  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  ।

 (2)  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  विभाग)--भारतीय  खेल

 करण के  बारे  में  प्राककलन  समिति  लोक  के  प्रतिवेदन  में  अन्तबिष्ट

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  अंग्रेजी  ।

 12.04}  म०  प०

 लोक  लेखा  समिति

 प्रलियेदन

 श्री  असल  दत्ता  :  मैं  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  का

 एक  सौ  सतावनवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 )

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :
 आप  गृह  मंत्री

 को  वक्तव्य  देने  का  निदेश  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  गृह  मंत्री  कोई  जानकारी  देना  चाहते  है  तो  मुझे  कोई  परेशानी

 नहीं  है  ।

 भी  बसुदेब  आचार्य  :  गृह  मंत्री  को  निदेश  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  वह  कुछ  जानकारी  देना  चाहते  तो  मैं  उन्हें
 मना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
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 लोक  लेंखीं  समिति  21  7989

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  उन्हें  रोक  नहीं  रहा  हूं  ।

 यदि  वह  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो
 उनका  स्कॉर्फत

 है  किन्तु  मैं  उन्हें  निदेश  नहीं  दे

 श्री  बसदेव  आचार्य  :  आप  उनसे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  कंसे  कह  सकता  हूं  ?  मैं
 उन्हें  क्यों  कहूं  ?  उनका  स्वागत  है  ।  मैं

 मना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 उन्हें

 प्रो  मधु  दष्डवले  :  नियम  184  के  अधीन  राज्यपाल  के  क्चिश्ष  मैंने  जले  निक्ते  प्रस्ताव
 दिया  था  उसका  कया  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसलिए  ?  यदि  कुछ  तो  मैं  देखूंगा  ।  यवि  आपका  ऐसा  प्रस्ताव  है  तो
 मैं  इस  पर  विक्मर  कर  सकता  हूं  ।  मैं  इने  स्वीकार  कर  सकता  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।
 इसमें  कोई  समस्या  नहीं

 प्रो०  मधु  दण्डछक्ले  :  क्या  आप  राज्यपाल  के  व्यवहार  का  अनुसेश्च  करते  हैं  ?

 अध्यर्क  महरेदव  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  हुआ  है  ?

 )

 प्रो०  भधु  दष्डबते  :  राज्यपाल  के  विरुद्ध  दिए  गए  मेरे  निन्दा  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसे  स्वीकार  कर  सकता  मुझे  कोई  कठिनाई  नहीं  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  क्कक  के  अधीन  दिए  गए  आपके  प्रस्ताव  का  संबंध

 मुझे  इसे  स्वीकार  करने  में  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह

 ओऔ  एस०  जयपाल  रेडडो  :  इस्र  पर  अभी  चर्चा  कस्वाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदंय  :  आप  मुझे  इस  तरह  डराया  मठ  करो  ।

 मि०  जयपाल  जब  आप  ऐसे  डराते  हो  तो  मुझे  डर  लगने  लगता

 .  अध्यक्ष  महोदय  :  अक्प  मेरी  बात  मैं  आफ्से  प्यडर  से  बम्त  करता  हूं  अड्रैर  आप  मुझे  डरा
 रहे  ऐसे नहीं  होतां  है  ।

 ),

 झी  तम्पन्न  थामस  :  एक  बार  इसे  रह  कर  दिए  जाने  के  इस  पर  चं्चा
 कराने  का  उद्देश्य  क्या  तब  यह  निण्फल  हो  जाहगर  +

 219.  .



 ।  1911  लोक  लेखा  समिति

 अध्यक्ष  महोदथ  :  आपके  शोर  करने  से  फायदा  थोड़े ही  होता  मैं  जब  आपसे  आराम  से
 बात  करना  चाहता  आप  भुझे  डराने  की  कोशिश  क्‍यों  करते  क्या  आपका  ख्याल है  कि  मैं  डर
 सकता  हूं  ।

 व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सवाल  यह  है  कि  इसके  दो  तरीके  होते  हैं  :  तो  एक  मोशन  एडमिट  होता
 वह  करना  मेरे  जिम्मे  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  कब  मना  करता  हूं  लेकिन  मुझे  डराने  की  चेष्टां  तो  आप  कर  रहे  मैं

 सुनंता  कब  नहीं  हूं  ।  मैं  आपको  बताने  की  चेष्टां  कर  रहा  हू  कि  इसके  दो  तरीके  होते  प्रोफेसर

 आप  भी  जानते  एक  नियम  184  के  अन्तर्गत  मोशन  एडमिट  करने  का  तरीका  होता  जो  मेरे

 अधिकार  में  दूसरा  ठाइम  काली  बात  का  जहां  तक  ताल्लुक

 ]

 यह  कार्य  सभा  कर  सकती  है  या  कार्य  मंत्रणा  समिति  करती  मैं  यहे  काम  कंसे  कर  सकता

 )

 अध्यक्ष  महॉर्दय  :
 फिर  भी  यह  कोल्पनिक  प्रश्न  मैं  नहीं  जानंतां  कि  राज्यपील  ने  कुछ  टिप्पणी

 की  है  अथवा  नहीं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  सिफे  एक  कठिनाई  है  ।  आप  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  आपने  कहा
 है  कि  इसका  निर्णय  सभा  या  कायं  मंत्रणों  संमिति  करेंगी  कि  क्या  मेरा  निदा  श्रेस्तांव  लियां  जा  सकता  है
 या  नहीं  ।  लेकिन  एक  सम्रय  ऐसा  भी  आ  सकता  है  कि  वे  उस  सरकार  को  बर्खास्त  कर  देंगे  और  मेरा
 प्रस्ताव  निष्फल  हो  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अब  मुझे  तो  पता  नहीं  कि  गक्नंर  ने  क्या  लिखा

 ]

 यदि  वह  कुछ  करते  तो  मैं  बह  प्रस्ताक  स्वीकार  कर  यदि  वह  कुछ  असंवंधानिक  काये

 करते  तो  मैं  देखूंगा  ।  लेकिन  अभी  भी  यह  प्रश्न  काल्पनिक  है  ।

 )
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 12.06}  म०  प०

 समय  प्रो०  मधु  दण्डवते  ओर  कुछ  अन्य  साननोय  सदस्य
 सभा-भवन  से  बाहर  चले

 12.07  भ०  प०

 सभा  का  कार्य

 ]

 संसदोय  कायं  मंत्रों  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एज०  के०  एल०  :
 आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  इस  सदन  में  24  अप्रैल  1989  से  प्रारम्भ  होने  वाले

 सप्ताह  के  दोरान  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  ।

 (1)  आज  की  कायंसूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  निम्नलिखित  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  :---

 श्रम

 वाणिज्य

 (3)  26  1989  को  अपरान्ह  6.00  बजे  1989-90  के  लिए  बकाया

 अनुदानों  की  मांगों  का  सदन  में  मतदान  के  लिए  उपस्थापन  ।

 (4)  विनियोग  2)  1989  का  पुर:स्थापन,  विचार  तथा  पारित
 करना  ।

 (5)  वित्त  1989  पर  विचार  तथा  पारित  करना  ।

 भ्रो  राम  प्यारे  सुमन  :  अध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले
 सप्ताह  की  कार्येसूची  में  शामिल  करने  की  क्ृपा  करें  ।

 आज  देश  में  किसानों  की  स्थिति  ठीक  नहीं  उन्हें  समय  पर  खाद  और  पानी  उपलब्ध

 नहीं  हो  पा  रहा  साथ  ही  साथ  किसानों  को  उनकी  कृषि  उपज  का  उचित  मूल्य  नहीं  प्राप्त  हो  रहा
 है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  पुरजोर  मांग  करता  हूं  कि  किसानों  को  उचित  समय  पर  खाद  और  पानी

 की  व्यवस्था  करते  हुए  कृषि-उपज  का  मूल्य  दिया  जाना  सुनिश्चित  करे  ।

 आज  देश  में  करीब  70  प्रतिशत  खेतिहर  मजदूरों  की  स्थिति  चिन्ताजनक  एवं  विस्फोटक
 पूरे  देश  में  खेतिहर  मजदूरों  में  करीब  70  फीसदी  खेतिहर  मजदूर  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  परिवारों
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 के  होते  हैं  और  उन्हें  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नहीं  प्राप्त  हो  रही  है  और  खेतिहर
 मजदूरों  को  न्यूनतम  मजदूरी  हर  हालत  में  उपलब्ध  कराने  का  मुकम्मल  इन्तजाम

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मानक्‌  राम  सोडी को  किसी भी  अन्य  सदस्य की  बात  को

 रिकार्ड नहीं  किया  जायेगा  ।

 *

 ]

 ;  श्री  मानक्‌  रास  सोडो  :  अध्यक्ष  मेरे  इस  विषय  को  अगले  हफ्ते  की  कार्य  सूची
 में  लिया  जाए

 की  आदिवासी  उपयोजना  में  केन्द्र  शासन  द्वारा  विशेष  विकास  के  लिए  राज्य  के  बजट
 प्रावधान  के  अतिरिक्त  काफी  धनराशि  दी  जाती  है  जिसमें  आर्थिक  और  राजनीतिक  उत्थान

 मुख्य  इसी  आयोजन  में  लोक  स्वास्थ्य  सेवा  का  भी  विशेष  स्थान  उर्स  हित  बस्तर  जिले  में
 32  विकास  खंड  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  आते  बहुत  से  केन्द्र  में  एक्स-रे  मशीन  लगाई  गई  हैं  ।  जहां
 तकनीकी  स्टाफ  की  नियुक्ति  की  गई  है  वहां  बराबर  काम  हो  रहा  है  पर  बहुत  सी  जगहों  में  स्टाफ  की

 नियुक्ति  लम्बे  अर्से  तक  नहीं  की  गई  लाखों  रुपए  की  मशीन  बिना  उपयोग  के  बेकार  पड़ी

 केन्द्र  शासन  ने  अनुरोध  है  कि  केन्द्र  की राशि  जिस  मकसद  से  ई  है  उसका  लाभ  लोगों
 को  इसलिए  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  लगी  एक्स-रे-मशीनों  को  शीघ्र  चलाने  हेतु  तकनीकी  स्टाफ  की

 नियुक्ति  हेतु  राज्य  शासन  को  निर्देश  दें  ।

 ं  क्री  चिन्तामणि  जेना  :  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में

 सम्मिलित  किया  जाए  ;

 अच्छी  हो  जाएगी  ।  पश्चिमी  जमंनी  के  परामशंदाताओं  ने  उसकी  गुणवत्ता  में  उत्पादन  के

 निक्रतम  नियन्त्रण  तरीकों  को  प्रयोगशालाओं  के  प्रभावी  कमंचारियों  के

 इलाई  की  अच्छी  सतही  चमक  और  वातावरण  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  सुझाव
 दिए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  के  स्वामित्वाधीन  उड़ीसा  लिफ्ट  सिंचाई  निगम  वर्तमान  एल०आई०  परियोजनाओं

 ,  का  संचालन और
 रखरखाव  करने  तथा

 इन
 परियोजनाओं  ने  लिए  वितरण  प्रणाली  की  व्यवस्था  करने

 3
 में  भारी  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रहा  है  ।

 +कार्यवाही  वृत्तास्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ..  राज्य  सस्कार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रामीण  भूँपिहीन  रोजगार  गरण्टी  को्येक्रम  जौर  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आदि

 के
 माध्यम  सें पर्याप्त  घमराशि  की  व्यवस्था  करमे  के  लिए  अनुरोध  कियाँ  “7

 अन्यथा  रबी  कारयंक्रम  को  कार्यान्वित  कहीं  किय्य  जा  सकेगा  और  फसलों  के  पूर्णतया  नष्ट  होने  के

 कारण  किसानों  को  भारी  हानि  होगी  ।

 ]
 श्री  कम्मीदो  लाल  जाटब  :  अध्यक्ष  मेरें  निम्नांकित  विषय  को  अगले  सप्ताह

 की  कार्य-सूची  में  शामिल  किया  जाए  :

 देखा  जा  रहा  है  कि  अन्य  प्रदेशों  क ेअलावा  म०  प्र०  में  शिक्षित  बेरोजगार  लड़कों
 की  इस  वक्‍त  दयनीय  हालत  400  जगह  नौकरी  के  लिए  निकलती  हैं  ओर  हजारों  क्ैकरी

 .  के  लिए  दौड़ते  लेकिन  लिये  केवल  100  द्वी  जाते  बाकी  क्ा  समय  व  पैसा  बरबाद
 होता  रहता  हैं  ।  घर  पर  और  कोई  घंधा  नहीं  है  न  उनके  पास  जमीन  वगेर्ह  का  साधन  ...

 इस  कारण  शिक्षित  बेरोजगार  हर  प्रदेश  में  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए  जगह-जगह  घूमते  रहते
 मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  है  कि  शिक्षित  बेरोजगारों  को  तत्काल  नोकरी  देने  का

 »..  छषाय  झोचें  ।  घन्मवाद  ।

 ]

 ध्मी  जी  ०  एम०  बनातवाला  :  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूत्री  में  निम्नलिखित
 विषय  को  स्रम्सिलित  किया  जाये  :

 विषय  बिहार  में  उत्तरप्रदेश  में  राजस्थात  में  मकराना  और  मध्य  प्रदेश  में

 बुरहानपुर  तथा  मृहाराष्ट्र  में  धघूलिया  जैसे  क्षनेक  स्थानों  पर  हिंसा  भड़कने  से  साम्प्रदायिक  स्थिति में
 खेदजनक  बिगाड़  हुआ  है  ।  विवादास्पद  मुद्दों  का  समय  पर  समाधान  न्छीं  किया  जा  सका  और  पुलिस  की
 भूमिका

 के
 विरुद्ध  बहुत  सारी  शिकायतें  की  इन  स्थानों

 पर  स्थिति  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 केन्द्रीय  दल  भेजने  की  आवश्यकता  साम्प्रदायिक  सदभाव  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भी  प्रभाक्‍शाली
 क्तर्यंत्राह्दी  की  ज्यनी  चाहिए  ।  7

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कायंसूचि  में  निम्नलिखित  जिवय
 सम्मिलि  किए  जाएं  :

 a  इसेंघ  लोक  सेवा  आयोग  समग्र-समय  पर  संसद  में  अफ्ने  वाधिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता
 रद्दा  है  4,

 संक  स्रोक  लेवा  ब्ययोमर  द्वारा  उम्मीदकारों  का  चयन  हमारे  तंत्र  के  अन्तर्भाग  से  किस
 जाता  है  ।  कार्भिकों  के  कार्यनिष्पादन  के  नियुक्ति  उपरान्त  विश्लेषण  से  हमारे  परामशंदात्री  तंत्र  की
 किसी  मामले  में  प्रभावशालिता  की  कुशलता  या  अकुशलता  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिली

 संघ  ल्लेक  सेवा  आयोग  की  रिप्रो्टों  पर  सदव  में  चर्चा  की  जाकी  चाहिए  ।

 2.  गोआ  में  विदेशियों  के  कर्नाटक  में  स्थित
 नौसैनिक  हे

 अड्डे बर्डਂ के 75 किलोमीटर दायरे के अन्तगंत समुद्र विश्राम स्थल का निर्माण किया जा रहा इस प्रस्तावित परियोजना के मालिकों ने परियीणना को फ्लू रुखने के लिए कई तो र-काभूनी बातों का
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 सहारा  लिया  है  ।  क्योंकि  इत  पर्योज्षमा  का  निर्माण  हमारे  एक  महत्वपूर्ण  नोसैनिक  अड्छे  के  समीप
 किया  जा  रहा  है  इसलिए  इस  बारे  में  गम्भी  रतापूवंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  कि  क्या  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 को  खतरे  में  डालकर  ऐसी  पस्योजनाओं  की  अनुमति  दी  जानी  ऋहिए  अथवा  नहीं  ।

 श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :  कृपया  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में  निम्नलिखित  पिश्नय  को
 सम्मिलित  किया  जाये  :

 बोलनभगौर  जिला  उड़ीसा  के  कम  वर्षा  थाले  क्षेत्र  में  स्थित  है  जिसके  कारण  वहां  अपर्याप्त  धर्धा
 तौर  सूखे  की  स्थिति  रहती  है  लिससे  लोगों  को  भारी  कठिनाई  और  नुकसान  होता  है  भार  इस  क्षेक्र  की
 अयंध्यवस्था  अस्त-म्यस्त  हो  जाती  है  ।  प्रभाक्ति  लोगों  के  लिए  जो  सूखा-राहेत  ब्यक्स्यां  क्री  गाती  है
 उससे  किसानों  को  हुईं  हानि  की  पूर्शिਂ  मुश्किल  से  हो  पाती  राहत  के  लिए  खर्च  किए  कए  संसाधतों
 से  अस्थाई  लाभ  ही  मिलता  है  ।  इस  समस्या  का  स्थायी  समाधान  समय  की  तत्कालीन  आबथश्यकता
 इस  जिले  में  इस  चिरस्थायी  समंसस्‍्याਂ  कें  समाधान  के  लिए  केन्द्रीय  सस्‍्कार  को  कार्थोपायः  सोचने  चाहिए
 और  बड़े  पैमाने  पर  प्रभावशाली  और  स्थायी  सूखा-रोघन  कार्यवाही  करनी  ध्िचाई  व्यक्स्था  में

 पर्याप्त  सुधार  करमा  चाहिए  और  सूंखे  का  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त  क्तीय  सहायता  देनी

 भौ  बौ०  एस०  कृष्ण  अथ्यश्  :  निम्नलिखित  क्कयिय  को  बमले  सप्ताह  की

 कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :

 भारतीय  दूस्संजार  तकनीकज्ञ  संभ  के  तकनीकज्ञ  ओर  पर्यबेक्षक  उजष्कष  वेतनख्नों  के  लिए

 आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  सरकाश  ने  उनकी  मांगों  पर  घिचार  करमे  के  लिए  बहुत  सी  सभित्तियां  नियुक्त  री
 हैं  जिन्होंने  उनके  लिए  उच्च  वेतनमानों  की  सिफारिश  की  केन्द्रीय  चतुर्थ  वेतन  आयोग  ने  इस  बारे  में

 उचित  निर्णय  लेने  की  बात  सरकार  पर  छोड़  दी  इन  तकनीकज्ञों  के  लिए  उच्च  वेतन-मानीं  की

 सिफारिश  करने  वाले  बहुत  से  समझौतों  और  आनुक्रमिक  संचार  मन्त्रियों  द्वारा  दिए  गएं  आश्वासनों  को

 परा  नहीं  किया  गया  सरकार  को  तुरन्त  ही  अपने  आश्वरसनों  को  कार्याध्कित  करना  अह्िए  ।

 2.  आवश्यक  खाद्य  वस्तुओं  जंसे  चीनी  इत्यादि  की  सप्लाई  में  कटौंती  होंने  कें  कारण

 आँध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  जैसे  अनेक  जिनमें  कमजोर  वर्गों  के  लिए  रिक्मयती  दरों

 पर  चावल  की  सप्लाई  की  जाती  गम्भीर  संकट  का  सामना  कर  रहे  कर्नाटक  में  पहले  चावल  का

 कोटा  70,000  टन  प्रतिमाह  था  जिसमें  करटौंती  करके  40,000  टन  प्रतिमाह  कश  दिया  गया

 क्योंकि  पिछले  वंषे  अच्छी  फसल  हुई  थी  इसलिए  हमें  यह॑मालूम॑  नंडों  है  कि  सरकार  ने  चावल  अथस्ा

 गेहूं  के
 कोटे  को  क्‍यों  कम  कर  दिया

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  पुनः  पहले  जितना  कोटा  देना  शुरू  अब

 सदन  से  उठकर  बाहर  जा  रहा  हूं  ।

 12.18  म०  प८

 तत्पश्चात्‌  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  सभा-भवन  से  बाहर  चले  गंए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  दोहरा  वाक  आउट
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 सभा  का  कार्य  2  1989

 झरो  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  वे  अपने  वक्तव्य  के  विरोध  में  ही सदन  से  उठकर

 बाहर  जा  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कभी-कभी  गुस्से  में  आदमी  कुछ  भी  कर  सकता  है  ।

 थो  बलवन्त  सिह  रामवालिया  :  अध्यक्ष  सरकार  का  मत  है  कि  पंजाब  में
 पंचायतों  के  चुनाव  करा  देने  के  उपरान्त  पंजाब  की  वर्तमान  स्थिति  में  सुधार  आ  किन  तु  यदि
 पंजाब  की  वर्तमान  हालत  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाए  तो  सरकारी  मत  पर  विश्वास  करने  का
 कोई  कारण  ही  नहीं  रह  जाता  ।  लूट  और  आतंकवादियों  की  निरन्तर  बढ़ती  हुई

 ग्रामों  स ेशहरों  को  ओर  शहरों  से  अन्य  प्रदेशों  को  सभी  वर्ग  के  लोगों  का  पलायन  जारी  है  ।  इस
 प्रकार  की  कानून  व्यवस्था  के  रहते  हुए  पंचायतों  के  चुनावों  का  निष्पक्ष  एवं  प्रभावी  हो  पाना  सर्वथा
 असंभव  है  ।  दूसरे  ग्रुप्तचर  विभाग  ने  भी  ग्रामों  में  पंचायती  चुनाव  न  कराने  की  सलाह  दी  अतः
 मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  हालातों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  ग्राम  पंचायतों  के  चुनाव  न  किए  जायें  और  यदि
 सरकार  पंजाब  में  जन-प्र  तिनिधिियों  को  कुछ  बधिकार  देकर  फिलहाल  कोई  प्रयोग  करना  ही  चाहती  है
 तो  गत  बीस  वर्षों  से  न  होने  वाले  नगरपालिकाओं  के  चुनाव  कराए

 इस  महत्वपूर्ण  बिषय  के  समस्त  पहलुओं  पर  आगामी  सप्ताह  सदन  में  विचार  किया  जाए  ।

 ]

 संसदोय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रो  एच०  के०  एल०  :  मैं  माननीय
 सदस्यों  द्वारा  किए  गए  इन  निवेदनों  को  कार  मंत्रणा  समिति  के  ध्यान  में  खाऊंगा  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  ध्यानाक्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  श्री  भद्नेश्वर  तांती  ।

 को  जो०  एस०  बनातवाला  :  माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य  दिये  जाने  से
 पहले  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।

 ऐसा  पता  चला  है  कि  कर्नाटक  के  राज्यपाल  ने  एक  रिपोर्ट  भेजी  कम  से  कम  अब
 हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  वहां  क्‍या  स्थिति  इस  सरकार  को  हटाने  में  क्या  हिचकिचाहट
 है  ?  यह  हिचकिचाहट  कहां  है  ?  आपके  माध्यम  से  गृह  मंत्री  से  यह  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  संवैधानिक
 गतिरोध  को  जारी  रखने  की  अनुमति  क्यों  दी  गई  है  ?  इस  बारे  में  शीघ्रता  से  कायंबाही  क्‍यों  नहीं  की
 जा  रही  है  ?  क्या  आप  उन्हें  वक्तव्य  देने  के  लिए  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्य  करने  के  लिए  आपका  स्वागत  मैं  उनसे  नहीं  कहूंगा  परन्तु  मैं  उन्हें
 आपको  यह  जानकारी  देने  से  रोकंगा  भी  नहीं  ।

 ओर  जो०  एम०  बनातवाला  :  वे  क्‍यों  हिचकिचा  रहे  हैं  यह  बात  मेरी  समझ्ष  में  नहीं  आती

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  अभी  उनसे  पूछ  सकते  हैं  ।
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 ।  1911  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण
 . शरामथकमा

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व॑  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकषंण

 नागालेंड  को  सीमा  पर  असम  के  गांव  राजापोलखरो  में  निर्दोष  व्यक्तियों  को  हत्याएं
 किए  जाने  ओर  अन्य  अनेक  व्यक्तियों  को  घायल  किए  जाने  से

 उत्पन्न  स्थिति

 झो  पराग  चालिहा  :  असम  की  सीमा  पर  हुई  हाल  ही  की  ह॒त्याओं  से  उत्पन्न
 स्थिति  पर  ध्यानाकर्षण  नोटिस  स्वीकार  करने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।  चूंकि  मैं  उस  जिले
 का  एक  प्रतिनिधि  हूं

 *''**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  यह  मुद्दा  उन्हें  फिर  वह  वक्तव्य  देंगे  ।  तब  आप  अपना  प्रश्न
 कर  सकते

 श्री  पराग  चालिहा  :  जी  महोदय  |  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की

 ओर  गृह  मं  श्री  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  और  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सरकार  इस  बारे  में  वक्तव्य

 की  सीमा  पर  असम  के  गांव  राजापोखरी  में  नागालेंड  से  आ  रहे  सशस्त्र
 बदमाशों  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  निर्दोष  व्यक्तियों  की  हत्याएं  किए  जाने  और  अन्य  अनेक  व्यक्तियों
 को  घायल  किए  जाने  से  उत्पन्न  स्थिति  तथा  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।”

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  असम  सरकार से  प्राप्त  रिपोर्टो

 के  अनुसार  |  7-4-1989  को  लगभग  3.30  बजे  प्रातः  बरछों  आदि  से  लैस  नागालैंड

 से  आए  लगभग  100  00  बदमाशों  ने  असम  नागालेंड  सीमा  पर  असम  के  गांव  राजापोखरी  पर  आक्रमण

 किया  और  अंधाधुंध  गोलाबारी  की  और  घरों  को  आग  लगा  दी  ।  इसके  परिणामस्वरूप  7  महिलाओं
 और  पांच  बच्चों  25  व्यक्ति  मारे  गए  और  64  व्यक्ति  गोली  लगने  से  घायल  178  घरों

 को  जलाया  गया  और  1889  ब्यक्ति  बेघर  हो  गए  जिन्होंने  असम  सरकार  द्वारा  स्थापित  राहत  शिविरों
 में  शरण  इसके  अलावा  असम  सरकार  के  अनुसार  गांवों  से लगभग  6500  पड़ौसी  व्यक्तियों  ने

 आतंकित  होकर  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  में  शरण  ली  राज्य  सरकार  ने  राज्य  के  अपर  मुख्य  सचिव  द्वारा

 घटना  की  जांच  कराए  जाने  के  आदेश  दे  दिए  हैं  ।

 महोदय  पोठासोन  हुए  ]

 2.  नागालैंड  सरकार  ने  घटना  की  पुष्टि  की  है  लेकिन  कहा  है  कि  लूटपाट  और  ह॒त्याएं  अज्ञात

 उपद्रवियों  द्वारा  की  गई  ।  उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  वहां  आकर  बसे  मुसलमानों  ने  62  घरों  और  गांव

 हो  खाई  में  नागाओं  द्वारा  बनाए  गए  चर्च  को  जला  दिया  तथा  एक  बुद्ध  महिला  को  पीटा  ओर  उसे

 बुरी  तरह  जख्मी  कर  उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  घटना  के  बाद  (
 गन

 ०  एस०  सी०  एन०  और

 यू०  एल०  एफ०  Go  द्वारा  इसी  उद्ृश्य  से  हस्ताक्षर  किए  गए  कुछ  पर
 चेरा

 जाप  खरी  गांव  में  पाए

 उन्होंने  यह  भी  बताया  है  कि  असम  सरकार  ने  विभिन्‍न  चौकियों  पर
 पुलिस  कुमुक-भेज  दी  है  तथा

 विद्यार्थी  और  उपद्रवी  तत्व  सीमा  पर  एकत्र  हो  रहे  हैं  और  नागा  ग्रामवासियों  पर  आक्रमण  करने  के  लिए
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 अगिलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषम  को  ओर  ध्यमाकर्षंश  2।  1989
 अननीतथतीयणननी-यत?नयीयीन  थे  न

 शस्त्र  इकट्रा  कर  रहे  उन्होंने  सूचित  किया  है  कि  नागालेंड  सरकार  घटना  की  जांच  पड़ताल
 कर  रही  है  तथा  अपराधियों  की  पहचान  हो  जाने  पर  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  की  जाएगी  ।

 3.  घटना  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  होने  पर  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  असम-नागालैंड  सीमा  पर  तटस्थ  बलों  को  सावधान  किया  असम  और  नागालैंड  के  मुख्य
 मन्त्रियों  से  इस  बारे  में  अनुरोध  किया  गया  है  कि  ये  दोनों  राज्य  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  में  विश्वास

 की  भाजना  को  बहाल  संयम  आपसी  सहयोग  से  मामले  की  जांच  अफ्यधियों  को

 तत्काल  मिरफ्तार  एवं  दण्डित  करने  के  लिए  तत्काल  कार्रवाई  करें  ।  उनको  यह  सलाह  भी  दी  गयी  है
 कि  वे  आपस  में  मिलकर  इस  मामले  को  हल  करें  ।

 श्री  पराम  चालिहा  :  मैं  देखता  हूं  कि  गृह  मंत्रालय  के  वक्तव्य  में  तथ्यों  को  ही
 दर्शाया  गया  है  जिन्हें  हम  जानते  एक  असम  नागालैंड  सीमा  पर  योजनाबद्ध  तरीके  से  चलने  कली
 ऐसी  निर्मम  गतिविधियों  का  एकमात्र  उदाहरण  या  घटना  जिस  प्रकार  से  असम-नागालैंड  के  बीच  सीमा
 पर  बल  प्रयोग  हुए  भारत  में  सीमा  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  कहीं  भी  ऐसा  बल  प्रयोग  नहीं

 हुआ  है  ।

 नागालेंड  असम  का  एक  जिला  और  यह  शिवसागर  और  जोरहाट  के  साथ  लगता  है  जिसका

 मैं  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  । अहोम  शासन  के  इन  दोनों  सरकारों  के  बीच  इतनी  अधिक

 और  सौहादेपूर्ण  सम्बन्ध  थे  कि  अभी  तक  हमारे  यहां  कुछ  ऐसे  बाजार  हैं  जहां  नागा  लोग  नियमित  रूप

 से  आते  हैं  ।  गृह  मंत्री  स्वयं  यह  जानते  हमारे  यहां  नागा  हाट  के  नाम  से  बाजार  है  ।  नागालैंड  की

 सीमा  तथा  मेरे  जिले  शिवसम्मर  के  साथ-साथ  नागा  बंट  के  नाम  से  रास्ते  हैं  जिनके  हस्रा  कागालेंड  की

 पहाड़ियों  से  छोटे  ब्यापारी  अपने  व्यापार  के  लिए  आते  हैं  ।  ये  सम्बन्ध  इतने  अच्छे  रहे  हैं  कि  अहोमः  राजा

 के  उच्च  अधिकारी  का  नाम  बोरपातरा  गोहाईं  रखा  गया  बोस्पातरा  मोहाइं  के  पीढ़ी  दर  पीढ़ी  संबंध

 हैं  क्योंकि  उनकी  मां  नाथासेंड  से  थी  ।  इस  प्रकार  हमारे  अत्यधिक  सोहद्रंपूर्ण  सम्बन्ध  रहे  लेकिन  कुछ
 ताकतें  अभी  भी  एक  स्वतन्त्र  नागालेंड  की  मांय  करके  नागालेंड  को  पूर्णत्त्या  पृथक  कर  देना  कषाइती
 ओर  ये  ताकतें  असम  ओर  नागालंड  के  बीच  युद्ध  ज॑सी  स्थिति  बनाए  हुए  गहां  तक  कि  मोजूबा  घटना
 तो  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दोरान  हुई  तीन  बड़ी  घटनाओं  में

 से  एक  हमारे  दोनों  राज्य  की  एक  ही  सीमा

 434  किलोमीटर  तक  संवैधानिक  कानूनी  रूप  से  तो  विवाद  हो  ही  नहीं  सकता  क्योंकि  जब
 राज्य  बना  तो  इस  संसद  में  पारित  असम-नागालैंड  1962  के  द्वारा  नागालैंड  की  सौसा

 तया  निर्धारित  कर  दी  गई  हर  मुद्दा  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  बाद  जो  भी  घटनाएं  हो  हि  ही

 व ेअतिक्रमण  अथवा  लालच  का  परिणाम  हैं  अथवा  नागालेंड  सरकार  द्वारा  भारत  के  साथ  पूर्णतया
 टकराव  का  रवैया  रखने  का  परिणाम  इस  इस  मामले  को  पृथक  रूप  में  न  लिया  इसके

 दूरगामी  प्रभाव  हो  सकते  क्या  हमें  अपने  सीमा  विवादों  को  इस  प्रकार  से  हल  करना  है  ?  कर्नाटक
 और  महाराष्ट्र  तथा  अन्य  राज्यों  में  भी

 सीमा  समस्या  हैं  ।  कहीं  भी  इससे  कोई  हल॑  न  निकलेगा  ।  नागालैंड
 को  छोडकर  ऐसे  मुद्दों  को हल  करने  के  लिए  किसी  ने  भी  बल  प्रयीग  द्वारा  किसी  के  सीमा  क्षेत्र  को  नह
 लिया  है  ।  अभी  तक  100  से  अधिक  लोग  मारे  जा  चुके  हैं  ।  4-6-8  5  को  मेरापानी  की  एक  घटना

 एक  गैर-सरकारी  सूचना  के  असम  से  अधंसंनिक  पुलिस  कर्मियों  सहित  सैंकड़ों  लोगों  को  मार
 दिया  गया  और  नागालैंड  के  अनेकों  लोगों  द्वारा  असम  पुलिस  के  शस्त्रों  तक  को  छीन  लिया  गया  और  ये
 शस्त्र  अभी  तक  वापस  नहीं  किए  गए  हैं  ।  5-1-1979  को  छुंगिया  में  एक  संघषं  हुआ  जिसमें  असम  के
 अनेक  लोग  मारे  गए  ।  हाल  की  घटना  में  गृह  मंत्री  के  बक्तब्य  के  अनुसार  ही  25  व्यक्ति  मार  दिए
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 कत्ल  कर  दिए  गए  जिनमें  सात  महिलाएं  और  पांच  बच्चे  हम  कहां  रह  रहे  क्‍या  हम  एक
 लोकतांजिक  देश  में  रह  रहे  हैं  ?  क्या  ये  दीनों  मित्र  राज्य  महान  भारत  देश  के  भाग  नहीं  हैं  ?  क्या  इस
 समस्‍या  का  हल  गोलियों  और  भालों  से  होना  यह  तो  विजिशञ्र  स्थिति  इस  घटना  का  सबसे  दुचद
 भाग  तो  यह  है  कि  इस  क्षेत्र  में  तनात  अधंसेनिक  बल  न  सिर्फ  निष्क्रिय  रहते  हैं  बल्कि  वे  एक  प्रभाषित
 नेपाली  महिला  की  अत्यन्त  माभिक  चिल्लाहट  को  भी  नहीं  सुनते  यह  महिला  उनके  कमांडर  के  पास
 मदद  के  लिए  गयी  थी  लेकिन  उन्होंने  किसी  प्रकार  की  मदद  देने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  मैं  माननीय  गह
 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  हमें  उस  सी०  आर०पी  ०एफ०  कम्पनी  अथवा  उसके  कमांडेट  का  ताम
 बताएं  जो  वहां  तैनात  और  जब  कत्लेआम  हो  रहा  था  तो  उन्होंने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  और  मारे  गए
 लोग  कौन  थे  ?  हम॑  अल्पसंख्यकों  के  प्रति  अत्यधिक  चितित  रहते  हैं  ।  मारे  गए  लोगों  में  कुछ  मुस्लिम  थे  ।
 एक्र  दिन  श्री  भद्व  श्वर  तांती  न ेजलाई  गई  कुरान  का  एक  पन्‍मा  दिखाया  बोडो  लोगों  का  कत्ल
 किया  गया  चाम  बागान  के  श्रमिकों  के  सेकड़ों  मकान  जलकर  पूर्णतया  नष्ट  हो  चुके  हैं  ।  य ेसभी  लोग

 एक्रदम  निचले  बर्ग  के  और  नागालैंड  पुलिस  बहां  वहां  पर  एक  पुलिस  पदक  भी  पाया  गया
 मैं  समझता  हूं  कि सीमापार  से  कुछ  तत्वों  ने  इसे  भड़काया  इतना  ही  नहीं  गर-सरकारी

 रिपोर्ट  कहती  गृह  मन्त्री  इनमें  शुद्धि  कर  सकते  इस  घटना  से  दो  या  सीन  विन  पूर्व  नागालैंड  के

 मुख्य  मन्त्री  ने  एक  बैठक  की  इसका  क्‍या  अथ्थ  है  ?  इसका  यह  अर्थ  है  कि  चूंकि  असम  सरकार

 संविधान  के  उपधरधों  को  स्वीकार  कर  रही  इसलिए  इसे  एक  कमजोरी  माना  गया  और  नागालैंड  के

 लोग  आधनिक  बलों  के  उफ्योग  द्वारा  अतिक्रमण  करना  चाहते  हैं  और  जमीन  को  हमेशां  के  लिए  हथियाना
 चाहते  हैं  4  अभी  भी  नागा  लोगों  ने  असम  की  27,000  एकड़  भूमि  का  अतिक्रमण  कर  रखा  है  ।  क्‍यों  ?

 ऐसा  कंसे  है  ?  केन्द्र  सरकार  एक  मूक  दर्शक  क्‍यों  बनी  हुई  है  ?

 सुन्दरम्‌  «पोर्ट  में  सब  कुछ  काफी  विस्तार  से  बताया  गया  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  श्री

 मोरार  जी  देसाई  के  नेतृत्व  वाली  केन्द्र  सरकार  ने  नागालैंड  सरकार  से  इसे  स्वीक्रारने  का  अनुरोध  किया

 असम  सरकार ने  रिपोर्ट  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  कर  लौ  थी  ।  लेकिन  इसके  बाद  कुछ  नहीं  हुआ  ।

 नागालैंड  और  असम  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच  अध्यवर्ती  बैठकें  हुई  हैं  '  कांग्रेस  के  मुख्यमन्त्रियों

 सहित  असम  के  सभी  मुख्य  मन्‍्त्री  केन्द्र  के  हर  कथन  और  सुन्दरम्‌  रिपोर्ट  को  स्वोकारते  रहे  हैं  लेकिन

 नागालैंड  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  |  ऐसा  क्‍यों  है  ?

 1980,  1982  और  विशेषकर  1987  के  चुनावों  में  भी  नागालैंड  सरकार  मतदान  केन्द्र  के

 लिए  असम  की  भमि  का  उधयोग  करती  रही  है  ।  1987  में  तो  इसने  एक  स्वंदलीय  ज्ञापन  तेक॑  राष्ट्रपति

 के  पास  भेजा  था  ।  इस  स्वेदलीय  ज्ञापन  पर  कांग्रेस  के  ए०  पी०  सी०  सी०  के  प्रेशौडेम्ट

 क्षारतीय  जनता  माक्संवादी  कम्युनिस्ट  एस०  यूु०  सी०  आई०  तथा  प्लेंस  ट्राइबल  काउंसिल

 के  लोगों  ने  हस्ताक्षर  किए  थे  और  इस  काउंसिल  के  श्री  समरब्रह्म  चौधरी  तो  यहां  उपस्थित  हैं  ।  इन

 सभी  ने  असम  सरकार  के  मत  का  समर्थन  किया
 था

 ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  चूंकि  नागालैंड  की  सरकार

 कांग्रेस  की  ही  सरकार  उनके  लिए  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  सही  बात  कहना  शायद  कठिन
 समय-समय  पर  हुए  विभिन्‍न  समझौतों  को  स्वीकार  करने  की  बात  नागालैंड  की  सरकार  को  कहने  मैं  वे

 सदा  शिझकते  रहे  हैं  !  किसी  भी  स्वतम्त्रा  प्रक्षक  को  मैं  इसमें  श्री
 सन्तोष  मोहनदेव  को  भी

 शामिल  करूंगा
 जो  असम  का

 प्रतिनिधित्व  करते  यह  बात  स्वीकार  करनी  होगी  कि  कम  से  कम  इस
 ठै

 मामले  में  असम  सरकार  अपने  मार्ग  से  जरा  सा  भी  नहीं  हटी  दूसरी  ओर  से  ही  ये  सारी  बातें हो

 रही  हैं  ।
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 —E  अमिमिममिमकिमिलिलि  लक  किकिककि लक कक  तक  लकिक  नककी की  कील  की

 दूसरी  गम्भीर
 बात  यह  है

 कि  अधिकांशतः  ये  अवेध  कब्जे  और  हत्यायें  किसी  चुनाव  के  ठीक

 पहले  होती  हैं  ।  पहली  घटना  1979  में  हुई  दूसरी  4-6-1985  को  हुई  थी  और  अब  जबकि

 संसदीय  चनाव  बिल्कुल  करीब  हैं  ये  हत्यायें  हुई  हैं  |  ऐसा  क्‍यों  ?  प  मे

 अतः  ये  सब  कुछ  सुनियोजित  ढंग  से  हो  रहा  है  ।

 लेकिन  अब  एक  बात  है  ।  गृह  मंत्री  मुझसे  सहमत  हैं  कि  यदि  कोई  सीमा  सम्बन्धी  विवाद  है  तो

 उसका  निपटारा  गोलियों  या  अवैध  कब्जे  द्वारा  अथवा  लूटखसोट  द्वारा  नही  किया  जाना  चाहिए
 सा  विसी  अन्य  जगह  नहीं  हुआ  है  और  यह  कहते  हुए  मुझे  बहुत  खुशी  होती

 कुछ  दिन  पूर्व  मैं  नागालैंड  के  मुख्यमन्त्री  से  मिला  उन्होंने  मुझसे  कहा  था  कि  समस्या  के
 समाधान  के  लिए  असम  ओर  नागालड  के  मुख्यमंत्रियों  की  बेठक  25  1989  को  होनी  स्थिति
 को  बिगाड़ने  क ेलिए  आपकी  ओर  से  हम  लोगों  ने  कुछ  नहीं  किया  हमें  अभी  भी  आशा  है  कि

 वातावरण  सौहादंपूर्ण  बनेगा  । असम  की  ओर  से  स्थिति  को  बिगाड़ने  की  कोशिश  नहीं  की
 1979  में  जब  हत्यायें  हो रही  थी  तो  दूसरी  ओर  मैंने  शिवसागर  में  एक  सांस्कृतिक  सम्मेलन  का
 आयोजन  किया  जिसमें  नागालेंड  और  अन्य  पड़ौसी  राज्यों  के  अनेक  सांस्कृतिक  दलों  ने  भाग  लिया  ।

 इस  प्रकार  हम  पड़ोसी  राज्यों  क ेसाथ  मधुर  सम्बन्ध  और  आत्मीयता  बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।
 लेकिन  नागालैंड  सरकार  ने  अहंकारपूर्ण  और  हठी  रबंथा  अपनाया  मैं  यहां  स्थिति  को  और  बिगड़ने
 वाली  बात  नहीं  आग  तो  असम  में  लगी  है  न  कि  नागालैंड  में  क्योंकि  असम  के  कुछ  भाग  ही
 नागालैंड  के  कब्जे  में  इस  सीमा  विवाद  को  लेकर  चलने  वाली  बातचीत  को  बिगाड़ने  के  लिए
 हमें  कुछ  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  पूरी  शक्ति  के  साथ  माननीय  गृहमंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कुछ
 ठोस  कदम  उठाएं  ताकि  इन  वार्ताओं  से  कुछ  ठोस  नतीजा  सामने  आ  पाए  ।  जब  तक  केन्द्र  द्वारा  इन
 सीमा  विवादों  के  समाधान  के  लिए  कुछ  ठोस  कदम  नहीं  उठाए  जायेंगे  तब  तक  कोई  भी  ठोस  या  स्थाई
 समाधान  नहीं  होगा  ।  अतः  माननीय  केन्द्रीय  गृह  मन्त्र  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  असम  और  नागालैंड  के
 बीच  सीमा  विवादों  को  सोहादंपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  के  लिए  वे  कुछ  मैं  यह  भी  दोहराता  हूँ  कि
 प्रप्तिनियम  के  अन्तगंत  संवेधानिक  प्रावधानों  द्वारा  नागालेंड  की  सीमा  का  निर्घारण  पूर्णरूप  से  कर  दिया

 गया  है  ।  अतः  संवैधानिक  प्रावधानों  में  संशोधन  लाये  बगैर  सीमाओं  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता
 है  ।  अपनी  ओर  से  हम  सिर्फ  यही  चाहते  हैं  ।  लेकिन  दूसरा  पक्ष  यह  नहीं  चाहता  है  ।  अतः  मैं  भारत
 सरकार  और  ग॒ह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि.वे  वास्तविक  स्थिति  को  समझें  तथा  राजनीतिक
 कोण  से  स्थिति  पर  गौर  न  पक्षपातपूर्ण  रवेया  न  अपनायें  क्‍योंकि  असम  पहले  ही  विभाजन  का
 शिकार  हो  चुका  ह€  ।

 मेरी  सिफ्फ  यह  प्रार्थना  है  कि  आगामी  25  अप्रैल  को  असम  ओर  नागालैंड  के  मुख्यमन्त्रियों  के
 बीच  होने  वाली  वार्ता  लाभकारी  हो  ।  मैं  यह  बात  कहूंगा  कि  हम  अस्थायी  हल  नहीं  चाहते  हैं  बल्कि
 हम  इन  सीमा  विवादों  का  स्थायी  समाधान  चाहते  लेकिन  साथ  ही  असम  और  नागालैंड  के  लोगों
 के  बीच  का  मधुर  सम्बन्ध  जोकि  एक  ऐतिहासिक  तथ्य  रहा  भी  बना  रहना  चाहिए  ।  किसी  भी
 दलगत  हित

 या  इस  प्रकार  की  अन्य  बातों  से  हट  कर  इस  ऐतिहासिक  सम्बन्ध  को  हमें  बनाए  रखना  है  ।
 मैं  शिवसागर  जिले  के  प्रतिनिधि  की  हैसियत  से  कहता  हूं  कि  हम  सभी  एक  इन  दिनों  भी  आप
 देखेंग ेकि  नागालैंड से  लोग  व्यापार  और  अन्य  उद्देश्यों  से  असम  रहे  हम  भविष्य  में  भी
 सोहादंपूर्ण  वातावरण  चाहते  हैं
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 कक  गओ

 श्री  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  सीमा  विंवाद  जब  दो  रॉज्यों  के
 बचे  में  दो

 ओर  यंदि  कोई  पंक्ष  उस  विवांद  को  बल  प्रयोग  चाहें  वहं  राज्य  सरंकार  हीं  या  उस  रसज्य  मेंਂ  रहने
 बाले  लोगं  हल  करने  कौ  कोशिश  करते  हैं  या  उंसमें  किसी  प्रकोर  को  बलें  का  प्रयोंगਂ  हों

 ँ

 उचित  नहीं  है  ।  इससे  न  केवल  दो  राज्यों  के  बीच  में  सम्बन्ध  बिगेड़ते  हैं  बल्कि  राज्यों  की  जर्नता  के
 मे  तालुकाक  में  फेफ  आता  है|

 पराग  चालिहा  साहब  जब  यहां  पर  बोल  रहे  थे  तो  कहे  रहे  ये  कि  नॉगालैंड  असम  के  कुंछ
 हिस्खें  को  भिल्रा  करकेंਂ  कमा  है  ।  यह  तो  एक  ऐत्तिह्ासिक  तथ्य  मगर  असम  के  स्ोगों  को  यह  नहीं
 समझनी  चाहिए  कि  हम  बड़े  बल्कि  जो  छोटे  राज्य  हैं  उनके  दृष्टिकोण  के  प्रति  उनकी  भाकनाओं  के
 प्रंति  सझनुभूति  झेनी  चाहिए  ।  उन्होंने  नोगालेंड  की  सरकार  के  एटीच्यूड  की  बात  कही  ओर  यह
 भरी  कहा  कि  वहन  पर  कांग्रेस  की  गवंनंमेंट  है  इसलिए  केन्द्र  सरकार  उनको  कोई  राय  देनें  में  हिंक्किचा
 रही  जबकि  स्थिति  इसके  बिंल्कुलं  विपरीत  है  ।  असम  की  गबनेमेंट  ने  केन्द्र  से  जो  भी  मदद  माँगी

 वह  मदद  केन्द्र  की  सरकारਂ  ने  असमਂ  परकार  को  मुहैया  करवाई  और  नागालैंड  की  सरकरर  को  भी  मुहंध
 करकाई  ।

 मैं  संमझंता  हूं  कि  इंसं  विषय  में  केन्द्र  का  दृष्टिकीणं  हंमेशा  बिंल्कुंल  निष्पक्ष  रहा  लेकिन
 असम  और  नागालैंड  का  यह  विवाद  कोई  नया  नहीं  न  थह  कोई  पहली  बारं  हो  रहा  है  ।  इंसं  तरह  की

 दुर्शाग्यपूं  घटनाएं  बहां  पर  एक  से  अधिक  बार  हो  चुकी  हैं  ।  इस  विषय  में  दोनों  पक्षों  को  सूझ-बूझ
 ओर  क्विक  सेंकाम  लेना  मुझे  उम्मीद  है  कि  दोनों  पक्षों  के  सर्वोच्च  नेतागण  जब  मिल रहे  हैं
 तो  बे  लोग  आपस  में  मिल  कर  के  इस  मौमले  को  सुलझा  सकेंगे  ।

 सर  आज  स्थिति  यह  है  कि  दोनों  पक्ष  एक-दूसरे  को  दोष  दे  रहे  नागालेंड  की  सरकार  यह
 तो  स्वीकार  करती  है  कि  कुछ  बदमाश  जिनमें  यह  भी  शक  है  कि  कुछ  नागा  कुछ  उग्र  वादी
 तत्व  भी  उन  लोगों  ने  असम  के  गांवों  के  अन्दर  घुस  कर  के  ह॒त्याओं  की  वारदात  की  ।  मगर

 असम  की  गवनंमेंट  का  यहं  कहना  हैं  कि  इसको  नोगलैंड  की  गवनमेंट  ने  पेट्रॉनाईज॑  नागालैंड  की

 गवनमेंट  यह  कहती  है  कि  असम  की  तरफ  से  बराबर  ऐसी  एक्टीबिटीज  होती  रहती  हैं  ।

 जब  एक  दूसरे  पर  दोनों  पक्ष  आरोप-प्रत्यारोष  लगा  रहे  हों  तो  ऐसी  स्थिति  में  मैं  समझता  हूं
 कि  केन्द्र  सरकार  ने  किसी  सीनियर  अफसर  को  वहां  भेजा  होगा  ।  यदि  आपने  किसी  अफसर  को  भेजा

 है  तो  उसकी  फाइंडिंग्ज  क्या  क्या  उसकी  जानकारी  एक  तो  मेहरबानी  कर  के  यह  बताने  की

 कृपा  करें  ।  आपने  अपने  बयान  में  कुछ  बताया  है  कि  दोनों  सरकारों  ने  अपने-अपने  तरीके  से  कवायरी
 सेट-अप  कर  ली  असम  की  सरकार  ने  वहां  के  एडीशनल  चीफ  सेक्रेटरी  की  अध्यक्षता  में  इन्कबायरी

 शुरू  करवायी  है  और  नागालैंड  की  गवरनंमेंट  ने  भी  इन्कंवायरी  की  जहां  एटीच्यूड  में  इतना  फर्क  हो
 ओर  एक  दूसरे  के  खिलाफ  भाबनायें  भड़की  हों  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  दोनों  राज्य  सरकारों  की  तरफ

 से  अफसरों  के  स्तर  पर  जो  इन्कवायरी  कराई  जा  रही  है  उससे  कुछ  निकलने  वाला  है  ।  हो  सकता  है
 कि  इससे  एक  दूसरे  पर  दोषारोपण  करने  के  लिए  आरमुमेंट्स  जुटाने

 का
 काम  किया  एक-दूसरे  के

 खिलाफ  विष-वमन  करने  के  लिए  कुछ  कहा  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व  और

 रिस्पांसिब्लिटी  और  भी  बढ़  जाती  है  ।
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 मैं  गृह  राज्य  मंत्री  जी  ने  यह  निवेदन  करना  कि  ऐसी  हालत  में  जबकि  असम  और
 -  नागालैंड  गवनंमेंट्स  अलग-अलग  स्टेंड  लिए  हुए  हों  और  अलग-अलग  इंकवायरी  कराना  चाहती  हों  तो

 उससे  सिचुएशन  के  और  बिगड़  जाने  का  खतरा  क्‍या  आप  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से  कोई  निष्पक्ष

 इंकवायरी  इसमें  इंस्टीच्यूट  करने  की  बात  क्या  आप  कोई  ऐसी  इंकवायरी  करायेंगे  जिससे

 सिचुएशन  और  न  बिगड़े  ?

 मैं  गृह  राज्य  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  या  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  तरफ  से  कोई  इंडीपेंडेंट

 इंकवायरी  कराने  की  कोशिश  करेगी  या  बिठायेगी  ?

 पैरा  मिलिट्री  फोसिज  के  विषय  में  बहुत  कहा  जाता  असम  की  गवनंमेंट  मे  जब  भी  पेरा

 मिलिद्री  फोर्सिज  की  मांग  की  तो  वह  केन्द्र  सरकार  ने  दी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  एक्शन  के  विषय  में
 कछ  कहना  ठीक  नहीं  उचित  नहीं  इससे  पैरामिल्ट्री  फो्सेंस  जो  वहां  पर  बहुत  ही  कठिन
 परिस्थितियों  दिक्कतों  में  काम  कर  रही  उनका  मनोबल  गिरता  उनके  मारेल  पर  अप्तर  होता

 अगर  वे  अनावश्यक  तरीके  से  इनकी  आलोचना  करते  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  ए०  जी०  पी०
 के  दोस्तों  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वे  अपनी  सरकार  से  और  वहां  के  लोगों  से  कहने  की  कृपा  करें
 कि  अनावश्यक  तरीके  से  पैरामिल्ट्री  फोर्सेस  की  आलोचना  न  यदि  पैरामिल्ट्री  फोसेंस  की
 आलोचना  करेंगे  तो  नार्थईस्ट  के  अन्दर  जिन  परिस्थितियों  के  अन्दर  उनको  काम  करना  पड़  रहा
 उसमें  उनको  काफी  मुश्किल  हो  जाएगी  ।

 आखिर  में  में  माननीय  मनन्‍्त्री  महोदय  से  एक  बाल  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपको  ऐसी
 :  कोई  जानकारी  है  कि  इस  इंसीडेंट  के  पीछे  उग्रवादी  एन०  एस०  सी०  एन०  ज॑से  एलीसेंट्स  का

 हाथ  न  होने  की  संभावना  इस  विषय  में  बताने  की  क्रपा  करें  ।

 :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ।

 भओ  दिनेश  गोस्वामी  :  कया  मैं  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  नहीं  पूछ  सकते  ।
 "it

 झी  दिनेश  गोस्वामो  :  चुवान  के  समय  स्थिति  विस्फोटक  हो  जाती  है'*

 )*

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  गोस्वामी  जी  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाएं'*****

 श्री  संतोष  मोहन देव  :  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  जो  घटना
 घटी  है  वह  बहुत  ही  निन्‍दनीय  है  चाहे  इसके  लिए  जो  भी  जिम्मेवार  जैसाकि  श्री  पराग  चालिहा
 ने  कहा कि  यह  सत्य  है  कि  नागालैंड और  असम  के  लोगों  के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  हैं  और  इन  दोनों

 *कार्य॑वाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 राज्यों  के  लोगों  के बीच  कोई  तनाव  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  भी  सत्य  है  कि  पांच  हजार  वर्ग  मील  के  इस
 क्षेत्र  में  जोकि  दोनों  सरकारों  के  अनुसार  विवादग्रस्त  क्षेत्र  हैं  विगत  काल  में  वारदातें  हुई  थी  ।  इस

 महीने  की  7  तारीख  को  हुई  घटना  बहुत  ही  शर्मनाश  घटना  है  ।  मारे  घायल  और  प्रभावित  लोगों
 की  संख्या  बहुत  अधिक  है  जैसाकि  मैंने  अपने  बयान  में  कहा  25  व्यक्ति  मारे  गए  अनेक  लोग
 घायल  हुए  हैं  और  भयग्रस्त  होकर  बच्चों  सहित  अनेक  लोग  शिविरों  में  चले  गए  हैं  ।  इस  घटना  की
 सूचना  पाते  ही  तुरन्त  मैंने  स्वयं  नागालैंड  के  मुख्यमंत्री  से  सम्बन्ध  स्थापित  उनसे  बात  की  और
 उन्हें  घटना  स्थल  का  मुआयना  करने  का  निर्देश  दिया  ।  हमें  यह  सूचना  मिली  कि  असम  के  गृह  मन्‍्त्री

 घट  नास्थल  का  मुआयना  किया  दोनों  राज्यों  की  सरकारों  ने  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  स्थिति  पर

 नियन्त्रण  किया  ।

 अपने  भाषण  के  दौरान  श्री  पराग  चालिहा  ने  कहा  कि  समस्या  का  एक  स्थाई  हल  होना
 ।  इस  बात  का  कोई  विरोध  नहीं  यह  समस्या  एक  लम्बे  अससें  से  दोनों  राज्यों  में  तनाव

 उत्पन्न  कर  रही  विगतकाल  में  जनता  शासन  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाए  गए  थे  और
 कांग्रेस  क ेशासनकाल  में  भी  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाए  गए  इस  प्रश्न  को  लेकर  सुन्दरम  आयोग  का
 गठन  किया  गया  और  समस्या  के  समाधान  के  लिए  एक  विशेष  अधिकारी  की  नियुक्ति  भी  की  गयी  थी  ।

 दुर्भाग्यवश  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  पाया  वरन  दूसरी  ओर  जंसाकि  बिल्कुल  सही  कहा
 मया  है  कि  विगतकालों  में  चुनावों  के  इस  पिछले  चुनाव  काफी  तनाव  रहा  लेकिन  यह

 _  आरोप  लगाना  बिल्कुल  गलत  होगा  कि--निश्चित  तौर  पर  यह  आरोप  किसी  ने  नहीं  लगाया  है  लेकिन

 राष्ट्रीय  प्रेस  में  मैंने  यह  आरोप  छपा  देखा  है--कि  ऐसी  कारवाही  एक  गेर  कांग्रेसीदल  की  सरकार  को
 हटाने  के  लिए  कांग्रेस  की  सरकार  ने  की  है  ।  दस्तावेजों  का  अध्ययन  करने  पर  मैंने  देखा  है  कि
 1979  में  जब  वहां  घटना  घटी  थी  तो  असम के  मुख्यमंत्री  श्री  गुलाब  बोरबोरा  थे  और  नाग  थे

 मुख्यमंत्री  श्री  विजोल  ते  '*****
 )

 क्री  पराग  चघालिहा  :  हम  लोगों  ने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 भ्रो  संतोष  मोहन  देव  :  आपने  ऐसा  नहीं  कहा  राष्ट्रीय  प्रेस  में  ऐसा  छपा  है  ।
 मैं  इसे

 स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।  1985  में  श्री  सेकिया  और  श्री  जमीर  मुख्यमंत्री  थे  |  हमें  मिली  सूचना
 के  अनुसार  यह  विशेष  घटना  कुछ  लोगों  द्वारा  फसल  के  बटबारे  के  कारण  हुई  थी  ।  आप्रावासी  मुस्लिम
 लोग  वहां  खेती  किया  करते  थे  ।  नागालैंड  के  लोगों  के  साथ  वे  फसल  में  बटाईदारी  किया  करते  थे  और
 इसमें  ही  कुछ  विवाद  उत्पन्न  हुआ  और  यह्‌  उस  स्थिति  की  ही  परिणति  है  जोकि  अन्ततः  इस
 बश  घटना  में  परिणत  हो  गयी  ।  अब  हम  एक  स्थाई  समाधान  चाहते  हैं  और  हम  चाहते  हैं  कि  इसका
 समाधान  किया  जाना  चाहिए  ।  अनेक  अवसरों  पर  गृहमंत्री  ने  भी  ऐसा  कहा  है  ।  पिछले  चुनाव
 के  समय  जब  मतदान  केन्द्र  बनाने  की  बात  आयी  थी  तो  असम  की  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  की

 सहायता  की  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्वाचन  आयोग  को  यह  निर्देश  दिया  कि  दोनों  राज्य  सरकारों

 से  बातचीत  कर  उनके  प्रेक्षक  वहां  भेजे  जायें  और  वे  वहां  कुछ  मतदान  केन्द्रों  की  स्थापना  करें  और  यह
 भी  कहा  गया  है  कि  वहां  समस्या  का  एक  स्थाई  समाधान  होना  चाहिए  क्योंकि  प्रत्येक  पांच  वर्ष  बाद

 चुनाव  ढोंगे  ।  लेकिन  चंकि  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  है  और  मैं  कानन  का  ज्ञाता  नहीं  हूं  मैं

 नहीं  जानता  हूं  कि  इस  समय  हम  क्‍या  कर  सकते  लेकिन  मुझे  खशी  है  कि  असम  और  नागालैंड  के

 मुख्यमन्त्रियों  की  बैठक  25  ता०  को  हो  रही  है  जैसाकि  श्री  पराग  चालिहा  ने  कहा  और  यदि  वे
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 समस्या के  किसी  व्याबह्मरिक  समाधयन  तक  पहुंच  सकें  तो  निश्चित  तौर  पर  मामलों को  न्यायालय  से

 कपसः  लिफ  जर  सकता  है  और  इसका  निर्णय  हो  सकता  है  |  अब  हमें  इस  बात  की  करनी  है  कि
 कंसे  इसका  समाधान  किया  जा  सकता

 यहै  ऑशेप  लंगायां  गया  है  कि  केन्द्रीय  पुलिस  कल  सक्रिय  नहीं  उन्होंने  सही
 वक्‍त  पर  कार्यवाही  नहीं  की  और  यदि  उन्होंने  सही  समप  पंर  का्यघोँहोीं  कौ  तो  ऐसी  ल्किति
 उत्पर्न  नहीं  होती  ।  यह  आरोप  लगाया  गया  अबਂ  हमें  घटना  और  लगाए  गए  आरोपों  की  जांँमेकरी
 हों  गयी  हैं  ।

 हमने  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  भेजा  था  उसने  रिपोर्ट  दे  दी  है  हम  उस  पर  गौर  कर  रहे
 हैं  ।  हमने  यह  निर्णय  किया  तथा  श्री  हरीश  रावत  ने  भी  सुझाव  दिया  कि  भारत  सरकार  के  वरिष्ठ
 अधिकारी  को  समूचे  मामले  की  जांच  करनी  चाहिए  ओऔरे  यह  पता  करनो  चांहिएं  कि  इसमें  कोई  च्क
 हुई  हैं  और  ऐसा  पॉया  गया  तो  सुझाव  देना  चाहिए  कि  क्‍या  कार्यवाही  की  जाए  तांकि  भंबिष्य  में  ऐसी
 घटनॉयें  न  हों  ।  तथ्य  यह  है  किਂ  वहां  असम  सरकार  के  उपमहानिरीक्षक  कें  नेतृत्व  में  अधंसनिक
 बल  तथा  सूचना  दिशानिर्देश  देना  या  हस्तक्षेप  करता  असम  सरकार  का  कांय॑  है  इंस  घटेगी  के
 बारे  में  कोई  खुफिया  रिपोर्ट  नहीं  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगाना  चाहता  ।  सी०  आर०  पौ०  एफे०
 का  यही  कहना  है  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि  13  कि०  मी०  की  दूरी  परन्तुਂ  हमें  कृछ  रशिपोट
 मिली  हैं  कि  घंटना  के  प्रथम  चरण  में  आधा  कि०  मी०  की  दूरी  थी  ।  सौ०  आर०  पी०  एफ७  ने  कहाँ  कि
 वे  15  मिनट  में  घंटनाँ  स्थल  परਂ  पहुंच  गए  ।  कुछ  लोगों  नें  कहा  कि  वे  तीन  घंटे  या  छः  घंटे  बौदਂ
 स्थल  पर  पहुंचे  ।  हम  इस  विरोधी  बयान  से  खुश  नहीं  हैं  । हममे  निश्चय  किया  है  कि  भारत  सरकौर
 उच्च  स्तरीय  जांच  कंराएं  और  रिपोर्ट  मिलने  के  पश्चात्‌  यंदि  किसी  की  गलती  है  तो  उचित  कार्यबाही

 परन्तु  हमांरा  संभी  से  अनुरोध  है  कि  एक  दूसरे  पर  आरोप  न  लगायें  क्योंकि  हंमें  देखेंनां  कि
 तनाब  समाप्त  हो  और  आगे  ऐसी  घटनायें  न  हों  ।  मुझे  बताया  गया  है  नागालैंड  और  असर्म  के
 महानिरीक्षकों  की  बंठक  हुई  उसमें  उन्होंने  विचार  किया  कि  स्थिति  को  किस  प्रकार  सामान्य  बनाया

 लोग  फसल  की  कटाई  किस  प्रकार  लोग  अपने  स्थानों  को  वापस  कंसे  जा  सके  तथा  स्थिति
 को  सामान्य  बनाने  के  लिए  प्रस्ताव  पारित  कर  दिया  गया  इसी  प्रकार  मुख्यमंत्रियों  की  जंठक  से  भी
 स्थिति  ओरे  सामान्य  होगी  ।  इसलिए  मुझे  विश्वांस  है  कि  सरकार  ने  सही  दिशा  में  क्यंचाही  के  हैः  ।

 परन्तु  हमें  इस  बात  की  खशी  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  स्वत॑म्त्र  रूप  से  जांच  करे  ।  इससे  तनाव  और
 अभ्य/बातें  पैदा  होंगी  ।  इसलिए  हमने  राज्य  सरकार  से  अनुशोध  किया  है  कि  कह  स्वतेन्त्ररूप  से  जंच  न
 भरे  ।  इसकी  जप॑च  के  लिए  भारत  सरकार  के  अधिकारी  होने  चाहिए  ताकि  दोनीं  सरकारें
 अपने  दुष्टिकोशःतथा  शिंकायतें  प्रस्तुत  कर  सके  तत्पश्चात्‌  रिपोर्ट  मिलने  के  काद  उचित  कक्यंबाही
 की  जाएगी  ।

 श्री  विनेशं  गोस्वामो  :  हमने  सुन्दरम  संमिति  की  रिपोर्ट  मान  ली  हैं  ।

 ध्सी  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  इसके  बारे  में  क्स्तार  से  नहीं  कहना  चाहता  ।  यह  बहुत्त  विस्तृत
 जांच  मैं  भी  असम  का  निवासी  हूं  परन्तु  मैं  असम  सरकार  का  दृष्टिकोम  नहीं  जानत्म  ।  मैं  यहां का
 दृष्टिकोण  जानता  मैं  यहां  भारत  सरकार  में  एक  मन्त्री  के  रूप  में  हूं  ।  इस  दृष्टिकोण से  मुझे  यह
 कहना  पढ़ता  है  कि दोनों  सरकारें  बिवाद-कर  रही  हैं  तथा  मामला  में  चलम  गया  है  परन्तु
 विक्त  चुनाव  में  अक्षम  सरकार  ने  उदारता  दिखाई है  ओर  उन्होंने  मतदान  केन्द्रों  को  स्थापित:करने  की
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 भ्ज्ज्  जा  -  का  आधा  यु

 अनुमति  दे  दी  इसके  लिए  हमें  खशी  है  ।  आदान-प्रदान  की  भावना  से  इस  विवाद  को  हल  किया  जाना

 चाहिए  जंसा  कि  श्री  पराग  चालिहा  ने  बिल्कुल  उचित  कहा  है  कि  नागालैंड  असम  से  बना  है  तथा
 पारस्परिक  और  सांस्कृतिक  रूप  से  नागालेंड  तथा  असम  बहुत  निकट  नागाओं  की  भाषा  लगभग
 असमियों  के  समान  है  ।  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  है  कि  वहां  बड़ी  जटिल  स्थ्रिति  पंदा  हो  क्‍्यी  है  ऐसा  नहीं

 होना  चाहिए  परन्तु  वहां  जो  कुछ  हुआ  है  हमें  उसकी  निन्‍दा  करनी  जो  दोषी  हो  उसे  दण्ड  दिया
 जाना  दोनों  सरकारों  को  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  जांच  समिति  का  सहयोग  करना  चाहिए
 यदि  किसी  की  गलती  हो  तो  नियमानुसार  उचित  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  तथा  रिपोर्ट  मिलने  के

 पश्चात्‌  हम  अधंसनिक  बलों  को  और  मजबूत  बनायेंगे  क्योंकि  सुझाव  भी  दिए  गए  हैं  हि  ब्रह्मा  तैनात

 अधंसेनिक  बल  पर्याप्त  नहीं  हम  उसकी  तरफ़  ध्यान  देंगे  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मैं  उन  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  तथा

 मुझे  विश्वास  है  कि  वहां  शांति  बहुत  जल्दी  बहाल  होगी  ।  फिलहाल  इसके  लिए  बातचीत  शुरू  हुई  है  कि

 समस्या  का  समाधान  किस  प्रकार  किया  जाए  मैं  उन  सबका  भला  चाहता  हूं  तथा  मृतकों  के  प्रति  गहरी

 सहानुभति  व्यक्त  करता  हूं  तथा  मुझे  खुशी  है  कि  असम  सरकार  ने  उन  लोगों  के  परिवारों  को  घनराशि

 देकर  पुनर्वास  योजना  का  प्रस्ताव  रखा  है  जिनके  सदस्यों  की  हत्याएं  हुई  जो  घायल  हुए  हैं  और  उनके

 लिए  शिविर  लगाएਂ  गए  वे  शीघ्र  ही  अपने  स्थानों  पर  जा  परन्तु  यह  सीमा  विवाद  का  मुद्दा
 नह  |  है  यह  फसल  की  हिस्सेदारी  का  मामला  है  तथा  घटनास्थल  सीमा  विवाद  का  क्षेत्र  है  इसलिए  मेरा

 विचार  है  कि  इसकी  उसी  दृष्टिकोण  से  जांच  की  जानी  चाहिए  तथा  उस  विशेष  क्षेत्र  में  यही  एक  मुद्दा
 क्रछ  लोगों  की  शिकायतें  हैं  कि  वहां  कुछ  नागाओं  के  घर  जला  दिए  गए  सच  यह  है  कि  पहली  घटना

 द्र्स  री  तरफ  से  शुरू  हुई  ।

 जहां  तक  नागालैंड  की  पुलिस  का  हाथ  होने  का  आरोप  यह  क्रंंच  से  स्प्रष्द  हो  ़म्युगा  |  जहां

 तक  एन०  एस०  सी०  एन०  और  यू०  एल०  एफ०  ए०  के  सम्बन्ध  में  श्री  हरीश  रावत  के  विवाद  का

 सम्बन्ध  हमें  रिपोर्ट  मिली  है  कि  उनकी  पर्चे  उपलब्ध  हैं  परन्तु  थे  सब  सूचना  स्रोत  हैं  इसकी

 स्थल  पर  जांच  की  जाए  कि  सच  क्‍या  है  और  क्‍या  सच  नहीं  है  ।  इसलिए  जब  तक  प्रस्तावित  जांच

 समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  मैं  सही  निर्णय  नहीं  ले
 यदि  रिपोर्ट  मिल  जाएगी  तो मुझे

 विश्वास  है  कि  सभा  के  सदस्य  इसके  बारे  में  जान  जाएंगे  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  क्या  मध्याक्ल  भोजन  अवकाश  नहीं  होगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सब  चाहते  हैं  कि  मध्याह्न  भोजन  अवकाश  होता  चाहिए  तो  मुझे

 कोई  आपत्ति  नहीं

 ]

 कृषि  मंत्री  भजन  :  मुझे  तो  कोई  ऐतराज  वहीं  यदि  ्षाप  सब  लंच  करना  चाहें  को

 अवश्य कीजिए । श्री हरोश रावत : लंच के और मंम्बर्स भी आप की बात सुन 225
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 झो  भजन  लाल  :  ठीक  दो  बजे  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सब  चाहते  हैं  कि  हमें  सभा  कायंवाही  मध्याहक्न  भोजन  के  लिए
 स्थगित  कर  देनी  चाहिए  क्योंकि  अधिकांश  सदस्य  क्ृषि  मंत्रालय की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा का  जवाब

 सुनेंगे  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 श्ली  सन्‍तोष  मोहन  देध  :  श्री  दिनेश  गोस्वामी  विपक्षी  सदस्यों  को  मंत्री  महोदय  की  बात  सुनाने  के
 लिए  लाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सब  चाहते  हैं  तो  हम  सभा  की  कार्यवाही  मध्य।क्व  भोजन  के  लिए
 स्थगित  कर  देंगे  और  2  बजे  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होंगे  ।

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  सभा  की  कार्ंबाही  मध्याक्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  करते  हैं  और  2  बजे
 सर०  प०  पर  पुनः  समबेत  होंगे  ।

 12.58  स०्प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.06  म०

 सध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.06  स०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 झऔ  शरद  दिघे
 पोठासोन

 अनुदानों  को  1989-90

 कृषि  मंत्रालय--जारी

 सभापति  महोदय  :  अब  कृषि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  चर्चा  और  मतदान  कराया
 जाएगा  ।

 श्री  भजन  लाल  बोलें  ।

 कृषि  संत्री  भजन  :  माननीय  सभापति  पिछले  4  दिनों  से  कृषि  विभाग  की
 डिमांड्स  पर  बहस चल  रही  इसमें  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  न ेभाग  लिया और  बहुत ही  मूल्यवान
 विचार  यहां  पर  जिन-जिन  महानुभाबों  ने  इस  विषय  की  चर्चा  में  भाग  मैं  उन  सब  को
 घन्यवाद  देना  चाहूंगा  ।
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 श््च्च्ड  --  -  सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारा देश  --  -  कजज्ज

 सभापति  आप  जानते  हैं  कि  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  देश  की  70  फीसदी
 आबादी  गांवों  में  बसती  महात्मा  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  भारत  की  आत्मा  का  निवास  गांव  में  है
 और  गांवों  में  बसने  वाले  भाइयों  की हालत  जब  तक  ठीक  नहीं  होगी  तब  तक  देश  की  हालत  ठीक  नहीं
 होगी  क्योंकि  सारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  कृषि  पर  निर्भर  करती  चाहे  कोई  भाई  देहात  में  बसता  हो
 और  चाहे  कोई  भाई  शहर  में  क्‍यों  न  बसता  हो  असली  बेस  कृषि  ही  है  ।  कृषि  की  हालत  सुधारने  के  लिए
 महात्मा  गांधी  जी  के  कथानुसार  पण्डित  जवाहर  लाल  जी  नेहरू  जो  कि  पहले  प्रधानमन्त्री  इस  मुल्क  के
 बने  ने  योजनाबद्ध  तरीके  से  इस  देश  के  निर्माण  के  लिए  सबसे  पहले  कृषि  को  पहल  दी  ।  पण्डित  जवाहर
 लाल  नेहरू  जी  ने  कहा  था  कि  दुनिया  में  और  सब  चीजें  इन्तजार  कर  सकती  हैं  लेकिन  कृषि  इन्तजार
 नहीं  कर  सकता  है  यानी  कि  यह  नितान्त  आवश्यक  कृषि  के  क्षेत्र  में  जो  काम  पिछले  42  सालों  में
 हुए  हैं  वह  बहुत  ही  सराहनीय  काम  हुए  हैं  ।  आप  जानते  हैं  कि  जब  देश  आगे  बढ़ता  है  और  तरक्की  करता
 है  तो  उसमें  कुछ  कमियां  भी  रह  जाती  उन  कमियों  को  उठाने  के  साथ-साथ  उनकी  अच्छाइयों  को

 भी  इस  सदन  के  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  और  महानुभावों  ने  उठाया  ।  मैं  उनका  हृदय  से  स्वागत  करता

 हूं  ।  वे  बहुत  गहराई  में  गए  हैं  ।

 आप  हमारे  देश  के  वैज्ञानिकों  को  तो  जानते  हो  हमारे  पहले  प्रधान  मंत्री  पण्डित  जवाहरलाल

 नेहरू  जी  ने  इस  देश  की  ऐसी  नींव  रखी  जिससे  हमारा  देश  ऊपर  उठा  ।  किसान  को  और  कृषि  को  कैसे
 मजबत  किया  जा  सकता  है  उसकी  तरफ  उन्होंने  खास  तौर  से  ध्यान  दिया  |  किसानों  के  लिए  जहां  बांध

 बन  सकते  थे  वहां  बांध  बनाकर  किसानों  के  खेतों  में  पानी  देने  की  कोशिश  की  ।

 जहां  ट्यूबबेल  लग  सकते  वहां  ट्यूबवेल  लगाने  की  कोशिश  जहां  और  किसी  रास्ते  से

 पानी  दिया  जा  सकता  पानी  देने  की  कोशिश  की  ।  यही  नहीं  कितने  अच्छे-अच्छे  खाद  के  कारखाने  इस

 मुल्क  में  लगे  कितनी  बड़ी-बड़ी  यूनिवर्सिटीज  इस  देश  में  बनी  और  बड़ी  भारी  जानकारी  किसान  के  घर

 तक  पहुंचाई  ।  हमारे  देश  के  विशेषज्ञों  साइंसदानों  ने  बड़ा  भारी  काम  इस  मुल्क  में  किया  और  16

 सौ  किस्म  के  नए  बीज  पैदा  करके  किसान  के  खेत  तक  पहुंचाए  और  किसान  को  उसकी  जानकारी

 बड़ा  भारी  योगदान  हमारे  देश  के  साइंटिस्ट  का  और  हमारे  देश  के  किसान  का  है  कि  किसान  ने  बड़ी

 भारी  लगन  के  निष्ठा  के  साथ  काम  करके  इस  देश  का  आत्मसम्मान  बढ़ाया  ।

 सभापति  आप  जानते  हैं  युगदुष्टा  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  एक  ही

 बात  कही  थी  कि  देश  का  आत्मसम्मान  तभी  बढ़ेगा  जब  कृषि  के  मामले  में  हम  आत्मनिर्भर  होंगे  ।  कृषि
 के  मामले  में  अगर  आत्मनिभंर  नहीं  होंगे  तो  देश  का  सम्मान  नहीं  बढ़  देश  आगे  नहीं  बढ़  सकता

 और  देश  जब  आगे  नहीं  बढ़ता  तो  देश  का  सम्मान  नहीं  होता  उस  देश  की  प्रतिष्ठा  कम  होती  है
 इन्दिरा  जी  ने  पूरा  बल  देकर  कृषि  को  बढ़ावा  देने  की  कोशिश  की  ओऔर  उसी  रास्ते  पर  आगे  बढ़कर

 आज  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  राजीव  गांधी  भी  चाहते  हैं  कि  हर  हालत  में  किसान  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 फैसिलिटीज  दी  किसान  के  खेत  में  बिजली  दी  पानी  दिया  अच्छे  अच्छा  खाद  दिया
 सारी  सुविधाएं  दी  अच्छा  लाभकारी  मूल्य  उसको  मिले  ।  सारी  बातों  के  लिए  प्रधानमंत्री  जी

 ने  इतनी  दिलचस्पी  ली  है  कि  जिसका  मैं  बयान  नहीं  कर  सकता  ।  आज  उसी  का  नतीजा  है  कि  खाद्यान्न

 के  मामले  में  हम  आत्मनिभंर  ही  नहीं  आज  अगर  किसी  मुल्क  में  मुसीबत  के  समय  में  कोई  दिक्कत

 आ  जाए  तो  हिन्दुस्तान  उसको  अनाज  सप्लाई  भी  कर  सकता  आज  इतनी  शक्ति  हिन्दुस्तान  रखता

 यह  कैसे  हो  यह  तभी  हो  पाया  जब  हमारे  देश  की  हमारे  देश  की  हमारे  देश  का
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 का  आधार  इतना  मजबूत  देश  की  नींव  इतनी  मजबूत  है  कि  उसी  की  वजह  से  आज  सब  कुछ

 हो  पामा  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  पिछले  4  सालों  में  लगातार  सूखा  पड़ा  और  लगातार  सूखा  पड़ने  के

 बावजूद  भी  देश  में  अनाज  का  उत्पादन  जो  लोग  चर्चा  करते  थे  कि  पता  नहीं  क्‍या  हिन्दुस्तान  में  हो
 4  साल  से  सूखा  पड़  रहा  है  लेकिन  देश  में  अनाज  का  उत्पादन  बहुत  कम  थिरा  ।  कम  गिरने  का

 एक  ही  कारण  था  कि  हमारे  देश  के  किसान  ने  बहुत  मजबूती  के  साथ  जो  जो  ज्ञान  हमारे
 सॉइंटिस्टों  ने  उसको  अपनाया  और  देश  के  -  उत्पादन  को  कम  नहीं  होने  दिया  और  बड़ी  लगन  और
 निष्ठा  से  काम  करके  इस  देश  के  मान  और  मर्यादा  को  कायम  रखा  ।

 आप  जानते  हैं  कि  देश  की  आजादी  से  पहले  एक  दफा  2  साल  के  अकाल  में  लाखों  आदमी  बंगाल
 की  संड़कों  पर  भूख  के  मारे  मर  गए  थे  लेकिन  अब  4  साल  तक  भयंकर  सूखा  पड़ने  के  बावजूद  एक  भी
 आदमी  भूख  से  नहीं  मरे  तो  यह  कोई  छोटी  उपलब्धि  नहीं  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  इससे  इस  देश
 की  संम्मानं  और  मान  बहुत  बढ़ा  है  ।

 जहां  तक  उत्पादन  गिरने  का  सवाल  उत्पादन  में  टोटल  से  3.5  परसेण्ट  की  कमी  देश  के
 उत्पादन  में  आई  ।  आप  जानते  हैं  कि  1983-84  में  152  मिलियन  टन  अनाज  देश  में  उत्पादन  हुआ
 और  1987-88  के  आंकंड़ों  को  मिलाकर  एवरेज  करते  हैं

 तो  144.5  मिलियन  टन  यानी  कुल  3.5
 परसैण्टं  कौ  कभी  आई  ।  आप  जानते  हैं  अमेरिका  बहुत  आगे  तरक्की  वाला  मुल्क  है  और  कहते  हैं  कि

 ईसंनै  सोईस  में  बहुत  भारी  तरक्की  की  हर  चीज  में  उसने  आगे  बढ़ने  की  कोशिश  की  अमेरिका
 में  एक  साल  सूखा  पड़ा  तों  उसकी  वजह  सें  सारी  दुनिया  में  तहलका  मच  गया  कि  अमेरिका  में  सूखा  पड़

 पता  नहीं  क्या  हो  जाएगा  और  आंकड़े  कहते  हैं  कि  एक  साल  के  सूखा  पड़ने  से  30  परसेण्ट  की
 गिरावट  अमेरिका  के  उत्पादन  में  अमेरिका  जंसे  मुल्क  में  एक  साल  सूखा  पड़ने  की  वजह  से  और

 हिन्दुस्तान  में  लगातार  4  साल  सूखा  पड़ा  लेकिन  उत्पादन  में  3.5  परसेण्ट  गिरावट  यह  बहुत  ब  ड़ी
 बात  है  ही  नहीं  बहुत  बड़ी  उपलब्धि

 आंप  जानते  हैं  कि  जब  देश  आजाद  हुआ  उस  वक्‍त  देश  की  क्या  हालत  थी  ।  उस  समय  सारे
 मुंड्क  में  50  मिलियन  टंन  अनाज  पैदा  होता  था  ।  आज  हमारा  टारगेट  166  मिलियन  टम  का  उस
 टारगेट  को  एचीव  करने  के  लिए  170  मिलिफ्न  ठत  अनाज  इस  मुल्क  में  इस  साल  पंदा  होगा  ।  जोकि
 एक  रिकार्ड  है  और  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  |  ये  सारी  उपलब्धि  किसानों  को  पूरी  चाहे  वह
 लोन  की  शक्ल  में  चाहे  बीज  की  शक्ल  में  हो  और  चाहे  खाद  की  शक्ल  में  हर  तरह  की  सहायता
 ओर  किसानों  की  मेहनत  से  आज  इतना  उत्पादन  देश  में  हुआ  है  ।

 यहाँ  पर  जिंन  महानुभाषीं  ने  डिबेट  में  हिस्सा  उनके  बारे  में  मैं  चर्चा  विभिन्‍्म
 माननीय  सदस्यों  नें  जिन-जिन  क्यों  पर  चर्चा  की  उनके  नाम  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  इन  पर
 मैं  डिटेल्स  में  बात  करूंगा  और  जो  बाकी  रह  जाएगा  उनकी  बात  का  जवाब  में  बाद  में  दूंगा  ।  कृषकों  के
 लिए  लाभकारी  मूल्य  की  आवश्यकता  और  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि--क्षि  लागत  और  मूल्य  आयोग  की
 संबथेन  मूल्य  को  निर्धारित  करमे  की  प्रणाली  में  सुधार--गैर  सरकारी  प्रतिनिधित्व  को  प्रोत्साहम-प्याज
 के  मूल्य  को  समर्थम---इस  पर  जिन  मामनीय  सदस्यों  ने  भाग  लिया  उनके  नाम  हैं  :---

 श्री  मदन  पांडेय

 श्री  राम  नारायण  सिह
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 श्री  विजयराघवन

 श्री  डी०  जी०  सिंह

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र

 श्री  जायनल  अब्रेदिन

 श्री  उत्तम  राठौड़

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 श्री  विजय  कुमार  यादव

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा

 श्री  मुरलीधर  माने

 श्री  मुहो  राम  सैकिया

 डा०  फूलरेणु  गुहो

 श्री  मोहम्मद  अयूब  खां

 श्री  बी०  एस०  रामूवालिया

 श्री  डी०  बी०  पाटिल

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी

 डा०  जी०  एस०  राजहंस

 श्री  हरीश  रावत

 श्री  आई०  रामा  राय

 श्री  वी०  कृष्ण  राव

 इन  महानुभावों  ने  इन  बातों  के  बारे  में  कहा

 सिंचाई  की  सुविधाओं  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  भूमिगत  जेल  के  प्रबोग  का  बिकास--इसके

 बारे  में  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  वे  हैं  :--

 श्री  राम  नारायण  सिंह

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र

 श्री  विजय  कुमार  यादव

 श्री  अख्तर  हसन

 श्री  तपेश्वर  सिंह
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 श्री  जनक  राज  गुप्त

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी

 श्री  बी०  डी०  दुबे

 श्री  एन०  टोम्बी  सिंह

 सभी  फसलों  की  उत्पादकता  को  बढ़ाने  की  आवश्यकता  जिसकी  विकसित  देशों  द्वारा  प्राप्त  स्तर

 से  तुलना  की  जा  सके  ।  इसके  बारे  में  जिन्होंने  चर्चा  की  वे  हैं  :--

 श्री  डी०  जी०  सिंह

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी

 श्री  के०  प्रधानी

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 श्री  विजय  कुमार  यादव

 डा०  फूलरेणु  गुहा

 श्री  राम  बहादुर  सिंह

 बागवानी को  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता--प्लानटेशन  नारियल  काली  मिर्च  इत्यादि
 का

 श्री  डी०  जी०  सिंह

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 श्री  मुही  राम  सेकिया

 श्री  हरीश

 श्री  के०  एस०  राब

 अच्छे  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  और  आपूर्ति  की  आवश्यकता--मिनि  किट  का  विस्तत
 उपयोग---बीजों  के  ग्रुण  पर  नियन्त्रण  :--
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 श्री  राम  नारायण  सिंह
 श्री  राम  सिंह  यादव

 श्री  के०  प्रधानी

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र
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 श्रीमती  बासवराजेश्वरी

 श्री  डी०  पी०  यादव

 श्री  जनकराज  गुप्त
 श्री  राम  बहादुर  सिंह

 .  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह

 श्री  आई०  रामा  राय

 श्री  जी०  एस०  बासवराजु

 उर्वरक  की  गुण  नियन्त्रण  जैव  खाद  को  प्रोत्साहन  उवंरक  और

 पुट  की  उचित  व्यवस्था  और  समन्वय  :--
 हन  उबंरक  और  दूसरे

 श्री  राम  नारायण  सिंह

 श्री  जगदीश  अवस्थी

 श्री  नित्यानन्द  मिश्र

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन

 श्री  जनक  राज  गुप्त

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी

 श्री  वमाश्रय  प्रसाद  सिंह

 श्री  हरीश  रावत

 फसल  बीमा  लागू  करने  की  आवश्यकता  :--

 श्री  जगदीश  अवस्थी

 श्री  विजयराघवन

 श्री  उत्तम  राठौड़

 श्री  मुरलीधर  माने

 श्री  मुही  राम  सैकिया

 श्री  तपेश्वर  सिंह

 श्री  जनक  राज  गुप्त

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन

 श्री  राम  बहादुर  सिंह

 कृषि  मन्त्रालय  और  दूसरे  सम्बन्धित  मंत्रालयों  में  समन्वय  की  आवश्यकता  जैसे  ऊर्जा  और  जल

 231



 हाथ

 अबुदानों  की  1989-90  9-90  2  1989

 संसाधन  मंत्रालय--जिला  और  ब्लाक  के  स्तर  पर  समन्वय  कौ  आवश्यकता  :--

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा

 श्री  मुरलीघर  माने

 श्री  डी०  पी०  यादव

 भूमि  सुधार  :--

 श्री  मदन  पांडेय

 श्री  जायनल  अबेदिन

 श्री  डी०  जी०  सिंह

 श्री  बलवन्त  सिंह  रामृवालिया
 श्री  शांताराम  नायक

 श्री  शंकर  लाल

 श्री  जुझार  सिंह

 इन  इन  महानुभावों  ने  इन  बातों  के  बारे  में  चर्चा  में  विशेष  हिस्सा  उनके  बारे  में  मैं
 तफसील  से  आंकड़ों के

 साथ  आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  जो  बात  इसमें  नहीं  आएगी  उसके  बारे  में  अलग
 से  जिक्र  करूंग

 श्री  गिरश्धारों  लाल  व्यास  :  माननीय  मन्त्री  लैंड  के  बारे  में  मैंने  भी
 कहा  था  लेकिन  मेरा  नाम  गायब  कर  दिया  ।

 श्री  भजन  लाल  :  आपको  आना  आपने  कहा  भो  था  ।  मैं  गितकर  नज्लों  आया  मैं  अभी
 बताऊग

 सभापति  पिछले  वर्ष  जब  मैंने  कंषि  मंत्रालय  की  मांगों  को  प्रस्तृत  किया  थ  उस  समय
 एक  भयंकर  सूखे  से  संघर्ष  कर  रहा  था  ।  प्रधान  मन्त्री  जी  के  निर्देश  पर  एक  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन

 कार्यक्रम  शुरू  किया  जिसके  तहत  देश  के  14  राज्यों  के  169  जिलों  में  5  मुख्य  गेहूं अरहर  व  चने  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये  इस  प्रोग्राम  के  अन्तग्रंत  छोटे व
 सीमान्त  किसानों  को  नए  कुएं  व  ट्यूबवेल  लगाने  के  लिए  सबध्षिडी  खाद  की  खपत  नए  बीजों
 के  उत्पादन  व  प्रयोग  तथा  कीटनाशक  और  खर-पतवार  नाशक  दवाओं  का  प्रयोग  बढाने  पर  जो  दिया

 इसके  अतिरिक्त  एन०  आर०  ई०  पी०  व  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  कायंक्रम  के  तहत  गरीबी
 रेखा  से  नीचे  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  जन-जातियों  के  छोटे  व  सीमान्त  किसानों  के  लि  ह  10  लाख
 कुएं मुफ्त

 देने  का  प्रोग्राम  भी  शुरू  किया  गया  ।

 प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  इन  14  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  से  इस  सम्बन्ध  में  एक  बैठक  की  ।  मैंने  भी
 इन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 से
 अलग-अलग  बैठकें  की  ।  इस  कार्यक्रम  के  इम्पलीमेन्टेशन  के  लिए

 कारियों  के  स्तर  पर  भी  पूरी  कोशिश  की  ग्रई  । TAT  ४४६  ।
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 आज  मुझे  यह  कहते  हुए  गौरव  हो  रहा  है  कि  हमारे  देश  के  बहा  दुर  किसानों  की  राज्य
 सरकारों  के  सहयोग  व

 हमारे  वैज्ञानिकों  तथा  विस्तार  कार्यकर्त्ताओं  और  हमारे  सीनियर  अधिकारियों के
 मिले-जुले  प्रयासों  से  हमारे  के  भीषण  सूखे  के  बावजूद  भी  देश  में  कृषि  की  उन्नति  में  कोई  खास
 कमी  नहीं  आई  और  1987-88  का  साल  तो  भारतवषं  में  कृषि  विकास  का  एक  नया  अध्याय  माना  जा
 सकता

 हाल  के  वर्षों  में  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  की  दिशा  में  भारतीय  कृषि  में  वृद्धि  की  काफी
 क्षमता  दिखाई  दी  है  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 सूखे
 की  स्थिति  के  बावजूद  भी  है कि  से  पंचवर्षीय  के  दोरान  खाद्याननों  का  औसत  उत्पादन

 सूखे की  मिलियन  टन  रहा  |  यह  छठी  योजना  के  के  मिलियन  टन  के  खाद्यान्नों  के  औसत
 उत्पादन  से  कहीं  अधिक  था  ।  यह छठी  में  गम्भीर  सूखे  के  होते  हुए  भी  टन के  में  खाद्यान्नों  का
 उत्पादन  मिलियन  टन  हुआ  जो  1987-88  के  उत्पादन  से  केवल  3.5  प्रतिशत  कम

 नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  चालू  वर्ष  से  के  दोरान  ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि
 खाद्यान्नों  का  उत्पादन  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  होगा  ।  यह  स्वयं  में  एक  रिकार्ड  यह  वर्ष
 कई  दृष्टियों  से  रिकार्ड  उत्पादन  का  बषं  माना  जा  सकता  है  जिसमें  बहुत-सी  जिनन्‍्सों  के  पिछले  रिकार्ड

 उत्पादन  के  मुकाबले  पर्याप्त  वृद्धि  सरसों  और  सोयाबीम

 तथा  गन्ना  और  दालों  के  उत्पादन  में  रिकार्ड  उपलब्धियां  इसी  वर्ष  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 अभी  तक  का  सबसे  अधिक  चावल  का  उत्पादन  वर्ष  वर्ष प्राप्त  में  63.83  मिलियन  टन  और

 गेह  का  उत्पादन  47.05  मिलियन  टन  हुआ  था  जो  इस  वर्ष  चावल  का  70.14  मिलियन  टन  तथा  गेहूं
 कर  51  मिलियन  टन  होने  की  उम्मीद  है  ।  इसी  प्रकार  गन्ने  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  के  196.72  मिलियन

 टन  के  मुकाबले  में  200  मिलियन  टन  होगा  ।

 जेसाकि  सदन  को  ज्ञात  है  कि  सरकार  ने  तिलहनों  का  उत्मांदेंन  बढ़ाने  तवा  इसमैं  आत्मभिर्भरता

 प्राप्त  करने  के  लिए  सन्‌  1986-87  में  एक  टैक्नौलॉजी  मिशन  की  स्थापना  की  मुझे  यह  घोषणा

 करते  हुए  बेहद  खुशी  हो  रही  है  कि  टेक्नोलॉजी  मिशन  की  समेकित  नीतियों  व  प्रयासों  से  तिलहन  फसलों

 के  उत्पादन  में  आशातीत  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  वर्ष  1988-89  के  लिए  तिलहन  उत्पादन  का  लक्ष्य

 155  लाख  टन  का  था  |  नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  ऐसी  आशा  की  जाती  है  कि  तिलहन  उत्पादन

 160  लाख  टन  से  भी  अधिक  होगा  ।

 सभापति  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  है  क्योंकि  तिमरहन  फसलों  के  अधिक  उत्पादन

 से  छाद्य  तेलों  के  आयात  की  मात्रा  में  बहुत  अधिक  कमी  होने  की  सम्भावना  है  जिससे  मूल्यवान  विदेशी

 मुद्रा  की बचत  होगी  ।

 हमारी  आम  जनता  के  भोजन  में  प्रोटीन  का  साधन  दालें  ही  इनका  रिकार्ड  उंत्पादन

 1985-86  5-86  में  13.36  मिलियन  टन  हुआ  था  जोकि  इस  वर्ष  15.38  शिल्षियन  टन  होने  की

 आशा  है  ।

 यह  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  कि  स्वाधीनता  के  बाद  भारत  में  कृषि  बिकास  सारे  संसार  के  लिए

 एक  अनूठा  उदाहरण  है  ।  यह  कृषि  विस्तार  नीति-निर्णायकों  और  भ्रशासकों
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 द्वारा  किए  ठोस  और  संगठित  प्रयासों  और  उससे  भी  महत्वपूर्ण  कृषकों  द्वारा  नई  टेक्नोलोजी  को  अपनाने
 में  दिखाई  गई  दिलचस्पी  तथा  साहस  का  परिणाम  है  ।

 स्वाधीनता  के  बाद  योजना  बनाने  की  प्रक्रिया  में  सदा  ही  कृषि  को  अधिक  महत्ता  दी  जाती  रही
 हमारी  लगातार  यह  कोशिश  रही  है  कि  क्रषि  सम्बन्धी  समस्याओं  के  लिए  अनुसंधानों  और  नई

 टेक्नोलॉजी  का  सवंदा  प्रयोग  होता  रहे  ।  हमारे  किसानों  ने  बेहतर  टेबनोलॉजी  के  उपयोग  और  उत्पादन
 तथा  उत्पादकता  को  बढ़ाने  की  दिशा  में  बहुत  धैर्य  और  क्षमता  दिखाई  यही  कारण  है  कि  खाद्यान्नों
 का  उत्पादन  स्वाधीनता  के  वाद  तीन  ग्रुना  से  भी  अधिक  बढ़  गया  है  ।  दूसरी  फसलों  के  उत्पादन  में  भी
 इसी  प्रकार  प्रशंसनीय  वृद्धि  हुई  है  ।

 कृषि  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करना  राष्ट्र  के  आत्मसम्सान  का  प्रश्न  यह  पंडित  जवाहर
 लाल  नेहरू  और  इन्दिरा  जी  के  दृढ़  निश्चय  का  ही  परिणाम  है  कि  हम  आज  भारतवर्ष  अनाज  के  मामले
 में

 आत्मनिर्भरता
 प्राप्त  कर  सका  है  ।  हम  आज  गौरव

 से  सिर  उठा  कर  कह  सकते  हैं  कि  भारत
 खाद्यान्न  के  मामले  में  केवल  आत्मनिर्भर  ही  नहीं  है  बल्कि  जरूरत  पड़ने  पर  औरों  की  भी  सहायता  कर
 सकता  है  |

 हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  इसी  नीति  का  परम्परा  को  नया  बल  और
 नई  दिशा  दी  प्रधान  मंत्री  जी

 ने
 सातवीं  योजना  के  प्राक्कथन  में  यह  कहा  है  कि  सम्बन्धी  नीति

 ने  पिछले  दशक  में  असाधारण  सफलता  प्राप्त  की  है  और  सातवीं  योजना  में  हमें  इसे  और  अधिक  उत्साह
 से  आगे  बढ़ाना  चाहिए  ।  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  आज  र  ष्ट्र  कृषि  विकास  के  नये
 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  दृढ़  संकल्पशील  है  ।” |

 स्वतन्त्रता  के  बाद  कृषि  विकास  की  दर  में  उन्‍नति  हुई  विकास  दर  जो  आजादी  के  तुरन्त
 बाद  2.65  प्रतिशत  थी  आज  वह  3%  वार्षिक  हमारा  लक्ष्य  यह  भी  है  कि  आठबीं  पंच  वर्षीय  योजना
 में  विकास  दर  4  प्रतिशत  हो  ।  हमारा  दीघंकालीन  लक्ष्य  यह  भी  है  कि  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक
 खाद्यान्न  का  उत्पादन  235  से  240  मिलियन  टन  तक  पहुंचे  ।

 आजादी  के  पश्चात्‌  1950-51  में  खाद्यान्न  उत्पादन  50.52  मिलियन  टन  था
 में  खाद्यान्न  उत्पादन  के  170  मिलियन  टन  हो  जाने  की  पूरी  सम्भावना  है  ।

 ब  1988-89

 इसी  प्रकार  अनाज  की  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादकता  जो  1950-51  में  522  किलोग्राम  थी  वह
 अब  166  किलोग्राम  1987-88  में  प्रति  हेक्टेयर  है  |  गेहूं  का  उत्पादन  इस  अवधि  में  65  लाख  टन  से
 बढ़  कर  लगभग  510  लाख  टन  1988-89  में  अनुमानित  हो  गया  चावल  का  उत्पादन  इस  अवधि
 में  206  लाख  टन  से  बढ़कर  701  लाख  टन  1988-89  में  अनुमानित  हो  गया  है  ।  खाद्यान्न  की  प्रति
 व्यक्ति  उपलब्धता  जो  1951  में  144.1  किलोग्राम  प्रति  व्यक्ति  वह  बढ़कर  169.9  किलोग्राम
 प्रति वर्ष  हो  गई  है  ।

 गन्ने  का  उत्पादन  जो  57  मिलियन  टन  था  वह  आज  198-200  मि  लियन  टन
 1988-89)  हो  गया  यह  वृद्धि  तीन  गुना  से  ज्यादा  है  ।

 इस  अवधि  में  कपास  उत्पादन  1950-51  में  30  लाख  गांठें  था  जोकि  1988-89  में  100
 लाख  गांठों  का  अनुमानित  पटसन  का  उत्पादन  33  लाख  गांठों  से  बढ़कर  70-72  लाख  गांठें  हो
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 गया  दालों  का  उत्पादन  इस  अवधि  में  लगभग  84  लाख  टन  इन  साल  इसमें  रिकार्ड  वृद्धि  हुई
 है  और  आशा  की  जाती  है  कि  इस  साल  उत्पादन  153  लाख  टन

 से  भी  अधिक  होगा ।

 तिलहन का  उत्पादन  लगभग  52  लाख  टन  इस  साल  आशा  की  जाती  है  कि  तिलहन  का

 उत्पादन  बढ़कर  160  लाख  टन  से  भी  अधिक  हो  जाएगा  ।  यह  स्वयं  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  उपलब्धि

 है  ॥  आलू  का  उत्पादन  उस  समय  लगभग  15  लाख  टन  यह  बढ़कर  करीब  27  लाख  टन  डी  गया

 है  ॥  दूध  का  उत्पादन  1951  में  लगभग  170  लाख  टन  आज  यह  बढ़कर  487  लाख  टन

 हो  गया  है  अन्डों  का  उत्पादन  1951  में  1.8  अरब  आज  यह  लगभग  18  अरब  से

 ज्यादा  है  ।

 देश  में  उस  समय  कुछ  काश्त  ग्रास  क्राप्ड  एरिया  1950-51  में  13  करोड़  हैक्टेयर  था
 जबकि  अब  लगभग  साढ़े  चौदह  करोड़  हैक्टेयर  है  ।  इसी  तरह  से  देश  में  कुल  सिचित  रकबा  उस  समय
 सवा  दो  करोड़  हैक्टेयर  था जबकि  अब  लगभग  साढ़े  5  करोड़  हैक्टेयर  सिंचाई  में  यह  वृद्धि  मुख्यतः
 नहरों  के

 विकास  और  ट्यूबवलों  के  निर्माण  के  कारण  हुई  है  ।

 खाद्यान्न  उत्पादन  में  भारत  का  चावल  में  चीन  के  बाद  दूसरा  स्थान  है  ।  गेहूं  में  चीन  और
 अमरीका  के  बाद  चोथा  स्थान  बाजरे  में  ज्वार  में  अमरीका  के  बाद  मूंगफली में  चीन
 के  बाद  गन्ने  में  ब्राजील  के  बाद  सब्जियों  में  चीन  के  बाद  फलों  में  ब्राजील  के  बाद

 कपास  में  अमरीका  और  चीन  के  बाद  अंडों  में  अमरीका  जापान  और
 फ्रांस  के  बाद  छटवाँ  स्थान  है  ।

 हमें  अपने  किसानों  की  वैज्ञानिकों  की  सूझबूझ  पर  पूरा  विश्वास  है  और  हम  इस  तालिका
 में  भारत  का  स्थान  और  ऊपर  ले  जाएंगे  ।

 क्रषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  किसानों  को  बिजली  की  सप्लाई  बहुत  कम  मृल्य  पर  की
 जाती  कृषि  क्षेत्र  द्वारा  उपयोग  की  गई  बिजली  का  शेयर  1950  में  कुल  3.9  प्रतिशत  था  जो  अब

 986  में  बढ़ाकर  22  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  सरकार  पंप  सँटों  को  बिजली  देने  के  काम  को  बहुत  अधिक
 प्राथमिकता  दे  रही  है  ।  120  लाख  पम्प  सेटों  को  चालू  किए  जाने  की  अनुमानित  क्षमता  की  तुलना  में
 30-9-88  तक  74  लाख  पंप  सँट  पहले  ही  चालू  किए  जा  चुके  फसलों  के  लिए  तैयार  किए  गए
 विभिन्‍न  विकास  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  के  जरिए  किसानों  को  राज-सहायता  और  प्रोत्साहन  दिया  जा

 रहा  है  ॥  इन  कार्यक्रमों  के  तहत  छोटे  और  सीमांत  किसानों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  र

 फसलों  के  लिए  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  इस  प्रकार

 वशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  पूर्वी  राज्यों  में  विशेष  चावल  उत्पादन  राष्ट्रीय
 दलहन  विकास  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  तिलहन  उत्पादन  अभिवृद्धि

 वर्षा  सिंचित  खेती  के  लए  राष्ट्रीय  वाटर-शेड  विकास  गहन  कपास  विकास

 गहन  पटसन  विकास  कार्यक्रम  ।

 इन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किसानों  को
 लघु  सिंचाई  सहित  अपने  फार्म  संसाधनों  के  विकास  तथा

 वनस्पति  रसायन/उप  उर्वरक  फार्म  उपस्कर  ज॑से  आदानों  के  लिए  सहायता  दी  जाती

 है  ।  फसल  उत्पादन  कार्यत्रमों  मे ंअच्छे  किस्म  के  बीज  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  1979-80  में  14
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 लाख  क्विटल  प्रमाणीकृत  बीजों  का  वितरण  किया  गया  ।  1988-89  के  दोरान  57  लाख  क्विटल  बीज
 किसानों में  वितरित  किया  गया  ।  किसानों  को  कपास  और  तिलहन-दलहन  के

 अधिक  उपज  देने  वाले  तथा  उन्नत  किस्मों  के  बीजों  की  सप्लाई  रियायती  दरों  पर  की  जा  रही  है  तथा
 150  रुपये  से  250  रुपये  प्रति  क्विटल  तक  राजसहायता  यानि  सब्सिडी  के  तौर  पर  दिए  जाते  हैं  ।
 उत्पादन  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  को  लागू  करने  तथा  इसको  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  बीज  भिनी

 किटों  का  वितरण  करना  महत्वपूर्ण  साधन  गेहूं  और  मोटे  अनाजों  के  18  लाख  65  हजार
 मिनी  क्विट  1988-89  में  वितरित  किए  गए  ।  भारत  सरकार  ने  बीज  विकास  की  एक  नई  नीति  की
 घोषणा  की  है  जिसके  अन्तगंत  मोटे  दालों  फलों  और  फलों  के  विषय  में  कहीं
 भी  उपलब्ध  सबसे  बढ़िया  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  आयात  किए  जा  सकते  हैं  ।  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  रासायनिक  खाद  के  महत्व  को  समझते  हुए  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  विशेष  ध्यान  दिया

 जजादी  के  बाद  बिशंषरूप  से  पिछले  7-8  वर्षों  में  इसमें  अपव  वद्धि  हुई  1950-51  में  नाइटोजन
 खाद  की  उत्पादन  क्षमता  17  हजार  टन  जो  31  1989  की  बढ़कर  81  लाख  48  हजार
 टन  हो  गई  ।  इसका  उत्पादन  1950-51  में  10  हजार  टन  के  मुकाबले  1988-89  में  67.12  लाख
 टन  तक  पहुंच  गया  है  ।  इसी  प्रकार  फास्फेटिक  खाद  की  उत्पादन  की  क्षमता  1950-51  में  20
 हजार  टन  से  बढ़कर  1988-89  में  26  लाख  50  हजार  टन  हो  गई  है  ।  इसी  समय  के  दौरान
 फास्फेटिक  खाद  का  उत्पादन  8  हजार  टन  से  बढ़कर  22  लाख  51  हजार  टन  हो  गया

 उबंरक  उद्योग  को  इनके  उत्पादन  का  उचित  मूल्य  देने  तथा  किसानों  को  खाद  सस्ते  दर  पर  दि

 लिए  सरकार  ने  एडमिनिस्टर्ड  मूल्यों  की  प्रणाली  लागू  की  यद्यपि  खाद  की  उत्पादन  लागत  अधिक
 किसानों  को  खाद  पिछले  सात-आठ  वर्षों  स ेउसी  दर  पर  उपलब्ध  कराई  जाती  रही  हालांकि

 अऋव  ओर  अधिक  बढ़े  हैं  ।  उत्पादन  लागत  ओर  विक्रय  मूल्य  के  बीच  का  अन्तर  सरकार  सब्सिडी  देकर
 खुद  वहन  करती  1977-78  के  जनता  राज  में  खाद  और  सब्सिडी  को  मात्रा  25  करोड़  रुपये  कुल  से

 जो  बढ़कर  1988-89  में  3250  करोड़  रुपये  हो  अगले  वर्ष  1989-90  के  बजट  में  3  हजार
 651  करोड  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  जोकि  एक  रिकार्ड  रासायनिक  खाद  के  देशी
 उत्पादन  में  आशातीत  वृद्धि  हुई  खाद  के  कारखानों  की  उत्पादन  उपयोगिता  सन्‌  1951-52
 में  53  प्रतिशत  के  मुकाबले  बढ़कर  1988-89  में  85.6  प्रतिशत  रही  बहुत  से  कारखानों  में
 उत्पादन  क्षमता  उपयोगिता  100  प्रतिशत  से  भी  अधिक  इसी  प्रकार  देश  ने  उर्वरक के  क्षेत्र  में  पहले

 से  ज्यादा  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  कीं  है  ।  पहली  दो  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  उवं रक  की  पचास  प्रतिशत  मांग
 आयात  से  पूरी  की  गई  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  आयात  पर  निर्भरता  कम  होकर  तीस  प्रतिशत  तक

 आ  परन्तु  1987  से  नाइट्रोजन  खाद  यानि  यूरिया  को  शत-प्रतिशत  आवश्यकता  स्वदेशी  कारखानों
 से  पूरी  की  जा  रही  रासायनिक  उबंरक  की  खपत  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  1951-52  से

 1988-89  8-89  के  बीच  खाद  की  खपत  167  गुना  बढ़  गई  पिछले  वर्ष  1987-88  में  90.11  लाख

 टन के  मुकाबले  1988-89  में  110  लाख  टन  खाद  की  खपत  हुई  जोकि  22  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 जबकि  1988-89  के  लिए  लक्ष्य  केवल  101.75  लाख  टन  का  फटिलाइजस  के  उपयोग  को  और

 अधिक  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  1988-89  में  करीब  6  करोड़  रुपए  की  लागत  से  देश  5  सभी  446

 जिलों  में  पचास  हजा  अतिरिक्त  खुदरा  केन्द्र  खोलने  की  योजना  मंजूर  की  गई'''इसी  योजना के
 अन्तगंत प्रत्येक  खुदरा  केन्द्र  को  सहायता  के  रूप  में  1200  रुपए  दिए  जाते  हैं  ।
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 इसके  साथ-साथ  25  15  किलोग्राम  तथा  10  किलोग्राम  के  छोटे  पैकेटों  में  उव॑रकों
 की  सप्लाई  की  जा  रही  ताकि  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  किसान  भी  उवंरकों  का  उपयोग
 कर  सके  और  उन्हें  खाद  ले  जाने  में  दिक्कत  न  हो  |

 सरकार  की  यह  हर  संभव  कोशिश  है  कि  किसानों  को  खाद  उचित  मूल्य  पर  उनके  घर  के  निकट
 व  सही  समय  पर  प्राप्त  हो  ।  इसके  लिए  सरकार  ने  अनिवायं  जिन्स  अधिनियम  के  अन्तगंत  उव्रकों के
 सांविधिक  अधिकतम  खुदरा  मूल्य  निर्धारित  किए  किसानों  को  देश  के  किसी  भी  हिस्से  किसी
 भी  जगह  एक  ही  दर  पर  खाद  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 सरकारी  प्रयासों  के  जरिए  किसानों  को  ऋण  की  उपलब्धता  काफी  बढ़ा  दी  गई  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंक  तथा  सहकारी  समितियां  भी  शामिल  के  माध्यम  से  ऋण  के  वितरण  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि
 हुई  है  ।  यह  1985-86  में  7,354  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1987-88  में  8214  करोड़  रुपये  हो  गयी  ।
 वर्ष  1988-89  के  लिए  11,751  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 2.41  म०  प०

 समय  दर्शक  दोर्घा  से  कुछ  नारे  सुनाई  दिए  ।]

 अल्पावधि  कृषि  ऋणों  पर  15,000  रुपये  तक  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  1-3-88  झे  ब्याज  की  दरों
 में  1.5  प्रतिशत  से  2.5  प्रतिशत  तक  की  कमी  की  गई  इसके  अलावा  15,000  रुपय ेस ेअधिक
 और  25,000  रुपये  तक  की  श्रेणी  में  आने  वाली  अग्रिम  राशियों  के  लिए  1-3-89  से  ब्याज  की  दर
 14  प्रतिशत  से  घटाकर  12  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  कर  दी  गयी  है  ।

 भारत  में  सहकारिता  आन्दोलन  का  निरन्तर  बिकास  हुआ  30-6-88  को  सहकारी  समितियों
 की  संख्या  3.50  लाख  जिनके  सदस्यों  की  कुल  संख्या  15  करोड़  क्रृषि  केक्षेत्र  में  ऋण  के

 उवंरक  तैयार  करने  तथा  वितरण  और  अन्य  क्षेत्रों  में  सहकारी  समितियां  महत्वपूर्ण  भूमिका
 निभाती  हैं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  जलवायु  और  कृषि  स्थिति  के  आधार  पर  15  योजना  टीमें

 स्थापित  की  गयी  हैं  ।  भारतवर्ष  में  जलवायु  और  क्रषि  सम्बन्धी  स्थितियां  बहुत  विभिन्‍न  हैं  ।  इसके  कारण

 हर  क्षेत्र  की  अपनी  विशेषताएं  हैं  ओर  क्षमताएं  इन  क्षमत्रओं  का  पूरा  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए
 यह  आवश्यक  है  कि  उन  विशेष  परिस्थितियों  का  पूरा  ध्यान  किया  जाये  और  इसो  के  अनुसार
 फसल  उत्पादन  और  अन्य  क्षषि  सम्बन्धी  गतिविधियों  की  योजना  बनाई  इन  योजना  टीमों  के

 अध्यक्ष  सम्बन्धित  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  वाईस-चांसलर  हैं  ।  कृषि  और  सहकारिता  विभाय  के  प्रतिनिधि
 भी  इन  टीमों  में  सम्मिलित  हैं  ।

 इन  योजना  टीमों  के  द्वारा  योजना  की  प्रणाली  में  विकेन्द्रीकरेण  होगा  और  फसल  उत्पादन

 वैज्ञानिक  आधार  पर  संगठित  किया  इसके  द्वारा  स्थानीय  हितों  का  भी  पूरा  प्रतिनिधित्व  हो
 सकता  है  ।  योजना  प्रणाली  की  दिशा  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  इसके  सभापित

 जहां  हमने  सारे  देश  को  15  क्लाइमेटिक  आधार  पर  15  जोनों  में  बांटा  ताकि  वहां  को  आबोहवा
 के  हिसाब  से  किसानों  को  खेती  की  पूरी  जानकारी  दी  जा  सके  कि  वहां  किस  प्रकार  की  फसल  अच्छी

 हो  सकती  उसका  ज्ञान  किसानों  को  दिया  जाए  और  किसानों  को  वहां  की  आबोहवा  के  हिसाब  से

 फल  बोने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  उसके  साथ-साथ  लगभग  दिन  पहले  प्रधानमंत्री  जी  ने

 है
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 एक  सुपर  कम्प्यूटर  देश  के  लोगों  को  अपित  किया  जिसके  जरिए  किसानों  को  बताया  जाएग़ा  कि

 आज  के  आने  वाले  तीन  से  7  दिनों  के  भीतर  किस  एरिया  क्रि  जगह  पर  बरसात  होने  की
 सम्भावना  है  ताकि  वहां  के  किसान  उसके  मुताबिक  अपनी  तैयारी  कर  सके  ।

 .  ओर  बी०  आर०  भगत  :  क्‍या  वह  सुपर  कम्प्यूटर  इस  महीने  काम  करना  शुरू  कर

 देगा  ।

 श्री  भजन  लाल  :  बहुत  जल्दी  ही  वह  शुरू  हो  जाएगा  ।  उसकी  विशेषता  यह  है  कि  वह  3  से
 7  दिन  पहले  ही  जानकारी  किसानों  को  दे  सकेगा  कि  फलां  एरिया  में  बरसात  होने  की  संभावना
 इन  एग्रों  क्लाइमेटिक  जोनों  के  हमने  पूरे  देश  में  126  सब-जोन  भी  बनाये  हैं  ताकि  वे  भी
 मौसम  के  सम्बन्ध  में  फोरकास्ट  कर  किसानों  को  बता  सकें  **

 श्री  अताउरंहमान  :  बरसात  के  बारे  में  वह  तो  ठीक  क्या  फ्लड्स  के
 बारे  में  भी  कम्प्यूटर  कोई  जानकारी  देगा  या  यह  भी  बतायें  ।

 श्री  भखनन  लाल  :  अब  आप  समझ  सकते  हैं  ''

 भ्रो  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  उसकी  दी  गई  खबर  सच्ची  होगी  क्या  इसकी  कोई  जांच  की  गयी

 है  ।  कहीं  किसानों  के  साथ  धोखा  तो  नहीं  होगा  ।

 थी  भजन  लाल  :  सुपर  कम्प्यूटर  वंसे  तो  दुनिया  भर  से  सबसे  उत्तम  क्वालिटी  का  निर्मित  किया

 हुआ  हमने  लिया  है  और  यहां  लाने  के  बाद  बाकायदा  उसको  टैस्ट  किया  गया  जब  वह  जांच  में  सही *
 थाया  गया  तभी  देश  के  लोगों  को  समर्पित  किया  गया  है  ।

 वहां  से  ला  कर  के  उसको  बकायदा  टेस्ट  किया  गया  है  और  उैस्ट  में  सही  पाया  गया  है  तभी
 देश  के  लोगों  को  समर्पित  किया  गया  है  और  बाकायदा  आपको  उसका  पूरा  पता  लग  जाएगा  ।  लेकिन
 आपने  कहा  कि  फ्लड  के  बारे  में  वह  पूरी  जानकारी  देगा  या  या  कहां-कहां  बरसात  होने  की
 सम्भावना  इस  बारे  में  तो आप  जानते  हैं  कि सौफीसदी  जानकारी  तो  शायद  परमात्मा  के  पास  भी  न

 हो  लेकिन  इतना  कह  सकता  हूं  कि  इससे  बड़ा  लाभ  किसानों  को  होगा  ।  कुछ  फसलें  ऐसी  होती  हैं  जो
 पानी  से  पहले  बोई  जाती  हैं  ।  कुछ  थोड़े  से  में  बोई  जा  सकती  हैं  ।  मान  लीजिए  राइस  बोना

 तो  उसमें  शुरू  से कम  पानी  स ेकाम  चल  जाएगा  और  यदि  किसानों  को  यह  जानकारी  मिल  जाएगी  कि
 अब  बरसात  आने  वाली  तो  उनको  अपने  खेतों  को  भरने  के  लिए  पम्प  नहीं  चलाने  पड़ेंगे  और  इस
 प्रकार  स ेउनकी  बचत  हो  सकती  है  क्योंकि  बरसात  से  ही  उनके  खेत  पानी  से  भर  जाएंगे  ।  इस  प्रकार  से
 इससे  किसान  को  बहुत  बड़ा  लाभ  इसके  द्वारा  तीन  से  सात  दिन  पहले  की  पूरी  जानकारी  दी

 ताकि  किसान  उसका  लाभ  उठा  सकें  ।

 पशु-प/लन के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां  हासिल  हुई  हैं  |  देश  में  आपरेशन  फल्ड  डेरी
 और  फल  विकास  के  लिए  प्रमुख  साधन  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  23315  ग्राम  डेरी

 -  विकास  सहकारी  समितियों  की  स्थापना  की  गई  है  जिनमें  38  लाख  98  हजार  दुग्ध  उत्पादक  कृषक  हैं  ।
 ये  छोटे-छोटे  सीमांत  और  भूमिहीन  श्रभिकों  की  श्रेणी  के  हैं  ।

 मत्स्थिको  मत्स्य  के  विकास  का  मुख्य  उद्देश्य  ।  मत्स्य  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  तथा  मछुआरों
 की  सामाजिक  और  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  करना  है  ।  मत्स्य  उत्पादन  1984-85  में  28.01  लाख
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 -  न
 टन  था  वह  1988-89  के  दौरान  बढ़कर  31.35  लाख  टन  हो  गया  1973-74  में  केवल  10
 वस्तुओं  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  घोषित  किए  जाते  1988-89  में  सरकार ने  21  वस्तुओं  के
 खरीद  समर्थन  मूल्य  घोषित  किए  भारत  सरकार  बुवाई  मौसम  के  शुरू  होने  से  काफी  पहले  मूल्य
 घोषित  करती  है  ताकि  किसान  को  बता  दें  कि  आने  वाली  फसल  में  आपकी  जिन्स  का  यह  भाव  मिलेगा
 जिससे  किसान  उसी  हिसाब  से  अपने  खेत  में  वह  जिन्स  बो  सके  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  वर्ष  1979-80  979-80
 की  तुलना  में  1988-89  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य/अधिप्राप्ति  मूल्य  में  धान  के  लिए  68.4  प्रातेशत  मोटे
 अनाज  के  लिए  52.6  दालों  के  लिए  105  से  118  प्रतिशत  छिलके  वाली  मंगफली  के
 125  प्रतिशत  और  सूरजमुखी  के  लिए  157  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई

 किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  का  विस्तार  3
 सरकारी  सदस्यों  को  शामिल  कर  के  किया  गया  जो  किसानों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करते

 ये  श्री  नागेश्वर  जिला  गुंटूर  (2)  चौ०  रणघीर  सोनीपत  याणा  )
 ओर  (3)  श्री  आर०  टी०  शिलांग  हमेशा  माननीय  सदस्यों  की  यही  जिकायत  रहदी
 थी  कि  इसमें  किसानों  के  नुमाइंदे  नहीं  इसलिए  अब  हमने  ये  तीन  किसान  और  शामिल  कर  दिए
 हैं  ।  कृषि  लागत  तथा  मृल्य  क्षषक  द्वारा  कृषि  श्रमिक  को  अदा  की  गई  वास्तविक  मजदूरी  के
 आधार  पर  अपनी  सिफारिशें  तैयार  करता  ये  नमाइन्दे  हमने  सारे  मुल्क  की  तीनों  दिशाओं  से  छांटे

 हैं  ।  ताकि  सारे  देश  का  तनिधित्व  हो  सके  । और  किसानों  के  साथ  बैठकर  बातचीत  हो  सके  ।

 क्री  मरलोधर  माने  )  :  मंत्री  जंसा  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  कहा  था  कि  इसमें
 जो  प्रतिनिधि  रखे  जो  नुमाइंदे  लिए  वे  इरीगेटेड  और  नॉन  दोनों  एरिया  से
 लिए  क्या  ऐसा  है  ?

 कु
 श्री  भजन  लाल  :  मैं  आपसे  अर्ज  इसमें  कुछ  सीनियर  आफीसर्स  उन  प्रदेशों  के  भी

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  इसमें  डंजट  एरिया  के  नुमाइंदे  नहीं  हैं  ?

 श्री  भज्नन  लाल  :  व्यास  आप  तो  जानते  डेजर्ट  एरिया  में  तो  डेजर्ट  को  ठीक  करना  है  ।

 वहां  इनका  उत्पादन  कम  होता  है  और  भाव  वही  तय  होंगे  जहां  अनाज  पैदा  होगा  ।  डे  जर्ट  एरिया  में
 अनाज  पदा  नहीं  होता  है  इसलिए  उनके  नुमाइंदे  लेने  की  बात  नहीं  उत्तरी  भारत  से  चौधरी
 रन्प्रीर  सिंह  हैं  जो  कि  हरियाणा  के  रहने  वाले  वह  किसान  के  घर  में  पैदा  हुए  वह  खुद  भी
 किसान  हैं  और  इस  बात  को  समझते  हैं  ।  वह  आपके  पड़ोस के  हैं  ।

 किसानों  को  फसल  काटने  के  बाद  मंडी  में  उच्चित  व  लाभप्रद  मुल्य  दिलाने  के  लिए  सरकार  ने

 हूं
 और  चावल  की  खरीद  के  लिए  भारतीय  खाद्य  पटसन  के  मामले  में  भारतीय  पटसन  निगम

 और  कपास  के  लिए  भारतीय  कपास  निगम  की  स्थापना  की  है  ।  मोटे  दालें  व  तिलहन  का  मूल्य
 समर्थन  मूल्यों  से  नीचे  न  गिरने  देने  की  जिम्मेदारी  नेफेड  को  सौंपी  गई  जल्दी  खराब  होने  वाली
 जिन्‍्सों  जैसे  अदरक  आदि  के  मामले  में  भी  नेंफंड  स्टेट  फंडरेशन  के  सहयोग  से  मंडियों  में

 हस्तक्षेप  करके  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  दिलाती

 अभी  पिछले  दिनों  महाराष्ट्र  से  कुछ  शिकायतें  आईं  कि  वहां  प्याज  की  हालत  बहुत  खराब  हो
 गई  है  ओर  किसानों  का  प्याज  बहुत  सस्ता  बिक  रहा  है  ।  आज  से  चार  दिन  पहले  एक  मीटिंग  करके  यह
 फैसला  लिया  गया कि  महाराष्ट्र  में  जिन  दो  जगहों  में  प्याज  ज्यादा  पैदा  होता  है  वहां  नेफेड  और  वहां
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 की  स्टेट  गवरनंमेंट उस  प्याज  को  60  से  लेकर  100  रुपये  क्विटल तक  में  परचेज  उसमें  जो

 नुकसान  होगा  उसका  आधा  भारत
 सरकार  वहन

 करेगी  ।  ऐसा  फँसला  हमने  किया  है  ताकि  किसानों  को

 कोई  नुकसान न  हो  ।

 सब्जियों  का  कोई  समर्थन  मूल्य  नहीं  होता  है  और  बे  बहुत  दिनों  तक  ठहर  भी  नहीं  सकती  हैं  ।

 इसलिए  नेफेड
 को

 बीच  में  आना  पड़ता  है  जो  कि  गबनंमेंट  आफ  इण्डिया  द्वारा  इस  काये  के  लिए  नामित

 की  गयी

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  जीरे  की  फसल  के  भाव  गिर  गए

 श्री  भजन  लाल  :  जब  ऐसी  शिकायतें  आती  हैं  चाहे  वह  जीरे  की  फसल  हो  या  फिर  सब्जियों'**

 )

 श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :  यही  हालत  आलू  की  आलू  सड़  रहा

 भी  भजन  लाल  :  प्याज  ओर  अदरक  के  मामले  में  नेफेड  स्टेट  फंडरेशन  के  सहयोग  से
 मंडियों  में  खरीद  के  लिए  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  दिलाता  जहां  आलू  के  बारे  में  दिक्कत  आएगी
 वहां  नेफेड  को  कहेंगे  ।  वह  हमने  कह  भी  दिया  है  ।  ऐसे  में  वह  बीच  में  आएगा  ।

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  ओलावुष्टि  तथा  भूकम्प  जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के
 लिए  समय  रहते  सहायता  प्रदान  करता  रहा  है  ।  1987-88  के  अभूतपूर्व  सूखे  के  बारे  में  सदस्य  अवगत

 हैं  ।  इस  वर्ष  में  सूखा  राहत  सहायता  के  लिए  1445  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  स्वीकृत
 की  अगस्त  और  1988  के  महीनों  में  पश्चिम  बंगाल  और  कुछ  उत्तरी  राज्यों
 में  बाढ़  कै  कारण  व्यापक  तबाही  हुई  ।  बाढ़  से  प्रभावित  18  राज्यों  जिन्होंने  वर्ष  के  दोरान  राहत  कार्यों
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  के  लिए  527  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  मंजर  की
 गई  ।

 198  9-90  के  बजट  भें  किसानों  की  सुत्रिधाओं  के  लिए  अनेक  महत्वपूर्ण  तिर्णयों  की  थोषणा
 की  गई  है  ।  मैं  इन  महत्वपूर्ण  निर्णयों  का  व्शिष  उल्लेख  कश्ना  चाहता  यह  निश्चित  किया  गया  है
 कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बेंक  उत्पादन  के  लिए  आबश्यक  ऋण  पहले  से  ज्यादा  देंगे  ।  पिछले  साल  किसानों
 के  लिए  आवश्यक  सुविधा  पूरे  ऋण  का  17  प्रतिशत  ज्ञा  ।  अब  यह  1989-90  में  18  प्रतिशत  हो
 जाएगा  ।  इसके  फलस्वरूप  ऋण  की  सुविधा  में  1989-90  में  4000  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  वृद्धि
 होगी  ।

 है
 हागा

 कुक्कुट  मनुष्य  के  आहार  में  कम  से  कम  समय  में  पौष्टिकता  प्रदान  करता  यह  अधिकांश
 व्यक्तियों  की  विशेष  रूप  से  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  व्यक्तियों  को  अतिरिक्त  आय  तथा  व्यवसाय  का

 सुअवसर  प्रदान  करता  है  ।  नये  बजट  में  कुक्कुट  व्यवसाय  से  प्राप्त  आय  पर  33.3  ब्रतिशत  टैक्स  की

 छूट  मंजूर  की  गई  है  जिससे  इस  व्यवसाय  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।  नए  बजट  में  स्किम्ड  दुग्ध  चूर्ण  पर
 उत्पादकता  शुल्क

 15  परसेष्ट  से  10  परसेण्ट  किया  गया  है

 इसके  अंतिरिक्‍्त  यह  उल्लेखनीय  है  कि  कीटनाशक  दवाएं  और  कृषि  उपंकरंणों  पर

 लगाए गए  शुल्क  में  कोई वृद्धि  नहीं हुई
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 यह  स्पष्ट  है  कि  नये  बजट  में  किसानों  के  हित  की  रक्षा  के  लिए  पूरा  ध्यान  दिया
 गया  है  ।

 मुझे  यह  बताने  में  बहुत  खुशी  हो  रही  है  कि  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  के
 निदेशानुसार

 कृषि  मन्त्रालय  ने  ट्रेड  फेवर  एथारिटी  ऑफ  इण्डिया  के  सहयोग  से  इस  वर्ष  25  मार्च  से  10  अप्रैल  तक
 प्रगति  नई  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  कृषि  मेले  का  बहुत  ही  सफलतापूर्वक  आयोजन  किया  ।  इस  मेले
 का  मुख्य  उद्देश्य  में  आत्म-निर्मरताਂ  को  दर्शाना  था  ।  इस  मेले  में  कृषि  मशीनें  और

 अनुसंध
 न  एवं  खाद्य  ग्रामीण  विकास  एवं  पशु  पालन  पर  विशेष  जोर  दिया  गया  ।  इसके

 अतिरिक्त  एक  भव्य  पशु  मेले  का  भी  आयोजन  किया  गया  ।  इसमें  लगभग  दो  लाख  रुपए  के  नकद

 पुरस्कार  वितरित  किए  गए  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  मेले  में  लगभग  सभी  राज्य  केन्द्र  के  क्रषि  से  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  एवं
 सावंजनिक  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  राष्ट्रीयकृत  बेकों  और  निजी  क्षेत्र  की

 कम्पनियों  ने  भाग  लिया  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  किसानों  ने  इस  मेले  को  देखा  ।
 प्रत्येक  दिन  किसानों  के  लिए  किसान  गोष्ठियों  का  भी आयोजन  किया  गया  जिसमें  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  कृषि
 के  उन्‍नत  तरीकों  पर  प्रकाश  डाला  ।  कृषि  मन्त्रालय  ने  बाहर  से  आये  हुए  किसानों  के  ठहरने  एवं  उनके
 स्थानीय  आवागमन  का  प्रबन्ध  किया  ।

 माननीय  प्रधान  मन्त्रीब्च्री  राजीव  गांधी  जी  ने  25  1989  को  इस  मेले  का  उदघाटन
 किया  ।  उन्होंने  हमें  निदेश  दिया  है  कि  अगले  वर्ष  हम  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  मेले  का  आयोजन  करे  ।

 हम  उनके  निदेशों  का  पालन  करेंगे  ।

 गरीबी  हटाने  के  लिए  सरकार  ने  गरीबी  पर  सीधे  प्रहार  की  योजनाओं  की  शुरुआत  लगभग
 10  साल  पहले  की  इसके  लिए  अनेक  कार्यक्रम  जैसे  आई०  आर०  डी०  एन०  आर०  ई०

 आर०  एल०  ई०  जी०  डी०  डी०  डी०  पी०  ए०  पी०  आदि  चलाए  जा  रहे  सरकार
 की  यह  कोशिश  रही  है  कि  इन  कार्यक्रमों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  तेजी  स ेचलाया  सामाजिक  म्याय

 के  साथ  उन्नति  के  उद्देश्य  से गरीबी  अनुपात  को  कम  करने  के  लिए  निश्चित  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए
 हैं  ।  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  गरीबी  अनुपात  को  28  प्रतिशत  और  1995  तक  10  प्रतिशत  तक
 ले  आने  की  संभावना  है  ।

 इन  दोनों  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  2995  करोड़  रुपए  का  प्रावधान

 था  लेकिन  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  4833  करोड़  रुपए  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  जोकि  पूरी  योजना

 के  प्रावधान  का  162  प्रतिशत  इन  दोनों  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  पूरी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 लगभग  250  करोड़  मानस  दिवस  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  का  लक्ष्य  अब  तक  राज्यों  से

 प्राप्त  सूचना
 के

 अनुसार  255  करोड़  से  अधिक  मानस  दिवस  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जा  चुके  हैं  ।  इस
 प्रकार  योजना  के  चार  वर्षों  में  ही  100  प्रतिशत  से  ज्यादा  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ।  इस  वर्ष

 इन  कार्यक्रमों
 को  नई  दिशा  दी  गई  है  जिसमें  लगभग  80  करोड़  मानस  दिवस  रोजगार  जुटाने  का

 लक्ष्य  रखा  गया  यह  पिछले  चार  सालों  में  हुई  उपलब्धि  का  एक  तिहाई  है  ।

 वर्ष  1989-90  का  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ने  एक  नई  योजना  का

 सूत्रपात  करने  की  घोषणा  का  थ  योजना  के  लिए  500  करोड़  रुपए  के  प्रावधान  की  घोषणा  की



 बतुवायों  की  198  9-90  21  1989

 यई  जिन्हें  देश
 के  बिशेष  पिछड़े  जिलों  जहां  बेरोजगारी  विकराल  रूप  में  व्याप्त  चालू  किया

 जाना  था  ।

 क्योंकि  यह  कायंक्रम  ग्रामीणों  के  लाभ  के  लिए  हैं  इनके  कार्यान्वयन  में  उनकी  दिलचस्पी  व
 हिस्सेल  री  बड़ाने  तथा  स्थानीय  स्तर  पर  होने  वाली  त्रुटियों  और  संसाधनों  के  दुरुपयोग  को  दूर  करने

 के  लिए  सरकार  ने  इन  दोनों  रोजगार  योजनाओं  यानी  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०
 पी०  को  इकद्भा  एक  नई  योजना  चलाने  का  निश्चय  किया  है  ।

 ३:७0  wo  पं०

 इसका  नाम  जवाहर  रोजगार  योजना  रखा  गया  है  ।  जवाहर  रोजगार  योजना के  बारे  में  प्रधान
 मंत्री  जी  शीघ्र  की  पूरी  जानकारी  पूरी  तफसील  के  साथ  सदन  को  देंगे  ।  इस  योजना  के  बारे  में
 करी  प्रधांत  मस्ती  जी  हाउस  और  सारे  मुल्क  के  लोगीं  को

 क्री  बढ़ि  चस्त्र  जेन  :  यह  घोषणा  क्‍या  इसी  अधिवेशन  में  की  जाएगी  ?

 शौ  लेन  लॉल  :  कोशिश  यह  होगी  कि  इसी  अधिवेशन  में  इसकी  घोषणा  करेंगे  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  पिछले  आठ  वर्षों  से  चलाया  जा  रहा  है  और  इसकी  प्रगति
 सराहनीय  अब  तक  2.98  करोड़  परिवारों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  लाभान्वित  किया  जा  चुका

 क्रय  1988-89  भें  हमले  खगंभग  35  लाख  परिवारों  को  1200  करोड़  रुपए  का  बंक  ऋण  उपलब्ध
 करणांपा  इसके  अिरिक्त  लगभग  750  करोड  रुपए  केन्द्र  और  राज्य  सरकारें  की  ओर  से  खर्च
 किए  गए  जो  मुख्यतया  इन  परिवारों  को  सब्सिडी  के  रूप  में  दिया  गया  ।  लाभार्थ  परिवारों  में  लगभग
 33  प्रतिशत  अनुसूचित  14  प्रतिशत  अनुसूचित  जनजाति  और  23  प्रतिशत  महिलाएं  जब
 से  यह  योजनों  शुरू  की  गई  अभी  तक  लाभाथियों  को  दस  हजार  करोड़  से  अधिक  की  परिसम्पत्ति
 दी  जा  चुकी  6,983  करोड़  रुपए  बैंकों  द्वारा  दिया  गया  ऋण  और  3,100  करोड़  रुपए  अनुदान
 शक्ल  में  है  ।

 कार्मक्म  के  कार्याश्ययन  में  खुधार  लाने  की  दृष्टि  से  हम  यह  कोशिश  कर  रहे  हैं  कम  से  कम
 25  प्रतिशत  खंच  ब्ोजेक्ट  के  आधार  पर  किया  जाए  ।  इससे  यह  लाभ  होगा  कि  हम  लाभार्थियों  के  स  मूह
 के  लिए  कच्चे  माल  और  मार्केटिंग  की  उचित  ब्यंवस्था  कर  सकेंगे  ।  निश्चित  रूप  से  साभार्थियों  को
 इससे  अधिक  लाभ  होगा  ।  कार्यक्रम  के  प्रशासनिक  ढांचे  में  सुधार  के  लिए  प्रोफेशनल  दृष्टिकोण  अपनाना
 आक्श्यक  इसके  लिए  हमने  प्रयलट  आधार  पर  प्रबन्ध  संस्थाओं  से  कुछ  यंग  प्रोफेशनल्स  को  लिया
 है  और  उनकी  सेवाएं  चुने  हुए  डी०  आर०  डी०  ए०  को  उपलब्ध  कराई  है  |  साय  ही  राज्य  सरकारों  से
 भी  कहा  गया  है  कि  वे  डी०  आर॑०  डी०  ए०  में  चुनकर  ऐसे  अधिकारी  लगाएं  जिनके  पास  मैनेजमेंट  की

 कुशलता  हो  ।

 सैष्ट्रक्ता  यहाल्मा  गांधी  ओर  ९ंडित  जबाहर  लाल  नेहरू  का  यह  स्वपन  था  कि  शक्ति  और
 लखिकार  जनता  के  हाणों  में  होसा  काहिए  ।  इसको  अमल  में  लाने  के  लिए  हमने  पंचायती  राज  संस्थस्यें

 बनाई  ।  पिछले  वर्षों  के  अनुंभज्ष  स ेहमने  यह  महसूस  किया  कि  जहां  कुछ  स्थानों  पर  इन  संस्थाओं  ने  अच्छा
 काम  किया  अधिकतर  पंचायती  राज  का  ढांचा  उतना  सुदृढ़  नहीं  हो  पाया  है  जितना  हम  चाहते  थे  ।

 अप्रन्‍्न  जसकी  जी  की  त्रेरणा  औओतेर  पहल  करने  की  वजह  से  हमने  इन  संस्थाओं  को  और  मजबद्बूत
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 बनाने  के  लिए  काफो  अर्से  से  कुछ  स्तरों  पर  चर्चा  की  विभिन्‍न  स्तर  के  चुमे  हुए  प्रतिनिधियों  के  साथ
 कई  सम्मेलन  हुए  हैं  और  एक  आबिरी  सम्मेलन  बंगलौर  में  अप्रैल  के  आखिरी  सप्ताह  में  वक्षिण  राज्यों
 के  लिए  करने  जा  रहे  इसके  पश्चात्‌  हम  निश्चित  रूप  से  ठोस  कदम  उठायेंगे  जिससे  कि  पंचायती
 राज  संस्थाओं  का  स्वरूप  मजबूत  उनके  चुनाव  समय  पर  उन्हें  प्रशासनिक  शक्तियंं  और  वित्तीय
 साधन  उपलब्ध  हो  और  उन्हें  विकास  की  यतिविधियों  में  एक  अहम  भूमिका  दी  यह  भ्री.हम

 सुनिश्चित  करेंगे  कि  इच  संस्थाओं  में  कमजोर  जैसे  अनुसूचित  जफ्ति/अनुसूचित  जनजाति/मद्भिलाओं
 को  उचित  प्रतिनिधित्व  मिले  ओर  उनके  भी  हाथों  में  निर्णय  करने  का  अधिकार  हो  4

 माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  भारत  सरकार  ने  1986  में  सब्ट्रीय  पेयजल  प्रौ्चोगिकी  मिशस

 शुरू  किया  था  ।  यह  भिशन  पूरे  विश्व  में  सबसे  अधिक  बड़ा  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  कार्याग्विक  कर
 रहा  सातवीं  ब्रोजना  में  इस  कार्यक्रम  के लिए  1282.32  करोड़  रुपए  का  प्रावधाम  था  परन्तु  इसके
 विरुद्ध  योजना  के  अत्त  तक  1866.48  करोड़  रुपए  पहले  ही  आबंडित  कर  दिए  बह  घोषणा  करते

 हुए  मुझे  खुशी  हो  रही  है  कि  1.62  लाख  समसस्‍्याग्रस्त  गांवों  में  स ेलपभग  18,000  ऐसे  यांव  रह  गए.हैं
 जिन्हें  वर्ष  इस  देश  के  दोरान  कबर  किया  जाता  है  ।

 3.05  भ०  प

 महोदय  वीठासौभ

 और  इस  देश  में  सिर्फ  4  हजार  गांव  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  यानी  1990  के  अन्त तक  4  हजार
 गांव  बाकी  जो  या  तो  बहुत  दूरदराज  हैं  या  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  हैं  ।  सिंफ  4  हजार  गाँव  इस  मुल्क  में

 ऐसे  बचेंगे  और  इस  मुल्क  में  कोई  गांव  ऐसा  नहीं  जहां  पीने  का  स्वच्छ  पानी  न  हर  बांव  में
 पीने  का  स्वच्छ  पानी  पहुंचाया  जाएगा  ।

 श्री  उलभ  राठौढ  :  दो  वार  पानी  मिलेमा  ।

 श्री  भजन  लाल  :  पानी  आप  खड़े  होकर  पीना  ।

 हमने  हैन्ड  पम्पों  के  कार्य-संचालन  और  रख-रखाव  का  भी  विकेम्द्रीक  रण  कर  दिया  है  जौर  राज्य
 सरकारों  के  गांवों  में  जल  समितियां  बनाने  की  सलाह  दी  जिनमें  गांव  की  महिलाओं  को  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  कया  जाएगा  ।  गांव  की  पंचायत  जल  सप्लाई  योजनाओं  के  संचालन  और  रख-रखाव का
 काम  करेगी  जिन्हें  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  विभागों  से  पर्याप्त  तकनीकी  और  वित्तीय  सहायता  मिलेगी  ।

 प्झे  यह  घोषणा  करते  हुए  भी  खुशी  हो  रही  है  कि  जल  सप्लाई  की  क्वालिटी  पर  निगरानी

 रखने  के  उद्देश्य  से  हम  इस  वर्ष  के  दौरान  85  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करेंगे  और  जल  की  क्वाशिटी  की

 जांच  करने  के  लिए  राज्यों  को
 15  चलती-फिरती  प्रयोगशालाएं  सप्लाई  तकनीकी

 व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  का  एक  ब्यापक  कायक्रम  शांत्र  हां  शुरू  किया  जा  रहा  हमारा  यह  प्रयास

 होगा  कि  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  सभी  जिलों  में  ऐसी  प्रयोगशालाएं  लगा  दी  जाएं  ताकि

 लोगों  को  साफ-सुथरा  पानी  दिया  जा  सके  ।

 पेयजल  सप्लाई  के  साथ-साथ  ग्रामीण  स्वच्छता  का  केम्द्रीय  कार्यकम  अध्य  कार्यक्रमों  के साथ
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 इस  क्षेत्र  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  10  लाख  परिवारों  को  स्वच्छ

 शौचालयों  की  सुविधाएं  मुहैया

 ॥  कृषि  अनुसंधान  व  शिक्षा  विभाग  कृषि  क ेलिए  नई  टेक्नोलाजी  के  विकास  तथा  इसे  किसानों

 पहुंचाने  की  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  रहा  इससे  देश  में  हरित-क्रांति  लाने  में  और  कृषि
 बढ़ाने  में  काफी  सहायता  मिली  है  |  हमारे  देश  के  मेघावी  वैज्ञानिकों  ने  इस  दिशा  में  अपना

 अनुपम  योगदान  दिया  है  जिसके  लिए  वह  बधाई  के  पात्र  परन्तु  कृषि  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  के

 बावजूद  भी  इस  क्षेत्र  में  हमारे  सामने  नई  चुनौतियां  हैं  ।  कृषि  योग्य  भूमि  की  सप्लाई  सीमित  होने  के
 कारण  में  अनाजों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  हमें  उत्पादकता  में  और  अधिक

 वृद्धि  करनी  होगी  ।  भविष्य  में  हरित-क्रांति  का  प्रसार  देश  के  सभी  हिस्सों  में  करना  होगा  विशेषकर  पूर्वी
 प्रदेशों  में  जहां  पर्याप्त  मात्रा  में  सिंचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  है  परन्तु  उत्पादकता  बहुत  कम

 हमारे  वंज्ञानिकों  को  ऐसे  तकनीक  की  खोज  करनी  है  जिससे  किसान  की  उत्पादन  लागत  में  कमी
 हो  और  उपज  में  बढ़ोतरी  तथा  वह  इसे  आसानी  से  समझकर  अपना  सके  |  साथ  ही  साथ  नई  टैक्नोलाजी
 के  प्रयोग  से  हम  अपने  प्राकृतिक  संसाधनों  को  नुकसान  न  पहुंचायें  और  पर्यावरण  की  रक्षा  करें  ।  किसान
 की  आर्थिक  अवस्था  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  आय  बढ़ाने  के  दूसरे  साधनों  जैसे  मुर्गी
 मछली  गृह  उद्योग  आदि  के  लिए  भी  अवसर  उपलब्ध  कराने  इस  प्रकार  के  बीज  की
 किस्मों  की  खोज  करनी  होगी  जिनपर  कठिन  मौसम  ओर  बीमारियों  का  कम  से  कम  असर  हो  ।  साथ  ही
 वह  कम  से  कम  समय  में  ज्यादा  पंदावार  दें  ।

 इन  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  बायो-टैक्नोलाजी  जैसे  आधुनिक  औजारों  और  तकनीकों
 का  पूरा  फायदा  उठाना  चाहिए  ।  मुझे  यह  बताते  हुए  बड़ी  खुशी  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  प  रिषद्‌
 ने  बायो-टैक्नोलाजी  और  पौध  संरक्षण  पर  उच्च  अनुसंबधान  के  लिए  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  केन्द्र  की
 स्थापना  की  है  जिसका  शिलान्यास  माननीय  प्रघान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  द्वारा  1

 988  को  किया  गया  ।  मुझे  इस  बात  की  बेहद  खुशी  है  कि  सरसों  की  किस्मों  के  विकास  में  महः
 सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  ये  किसमें  बायो-टक्नोलाजी  के  माध्यम  से  सूखे  और  खारीपन  का  मुकाबला  कर
 सकती  हैं  ।  यह  एक  सराहनीय  काये  है  ।  इससे  सरसों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  और  खाद्य  तेलों  में
 आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 सरकार  ने  कुछ  समय  पहले  डा०  जी०  वी०  के०  राव  कमेटी  गठित  की  थी  जिसने  आइ०  सी०
 ए०  आर०  सिस्टम  का  रिव्यू  करके  अपनी  रिपोर्ट  दी  ।  सरकार  ने  इसे  मोटे  तौर  पर  स्वीकार  कर  लिया
 है  ।  हमें  आशा  है  कि  इसकी  सिफारिशों  को  लागू  करके  कृषि  अनुसंधान  के  सारे  ढांचे  और  कृषि
 विद्यालयों  से  उसके  सम्बन्ध  को  किसानों  के  हित  में  सुव्यवसर्थित॒  किया  जा  सकेगा  ।  कृषि  अ्रनुसंधान
 परिषद्‌  के  दो  मुख्य  संस्थानों  अर्थात्‌  एन०  डी०  आर०  करनाल  और  सी०  आई  ०  एम०  बम्बई
 को  यू०  जी०  सी०  की  सहमति  से  इस  वर्ष  से  डीम्ड  यूनिवर्सिटी  का  दर्जा  देने  की  भी  घोषणा  की  जा
 चुकी  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  भी  खुशी  है  कि  कृषि  वंज्ञानिकों  और  युवा  अनुसन्धानकर्त्ताओं को  उनकी
 मांस  के  अनुसार  यू०  जी०  सी०  वेतनमान  मंजूर  करके  लाग्र  कर  दिए  हैं  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  हमारे
 वैज्ञानिक  और  अनुसन्धानकर्त्ता  और  अधिक  उत्साह  और  लगन  से  कार्य  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  कृषि  अनुसंधान  व  शिक्षा  विभाग  के  सम्बन्ध  में  प्रमुख  उपलब्धियों  का  विवरण
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 इस  विभाग  की  वार्िक  रिपोर्ट  में  दिया  हुआ  है  इसलिए  मैं  इन्हें  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  विशेष  तौर पर
 मोटे  जौ  व  चारे  इत्यादि  की  बढ़िया  किस्म  की  प्रजातियों  का

 पता  लगाया  गया  और  उन्हें  जारी  करने  की  सिफारिश  की  गई  ।  प्रजनक  बीजों  के  उत्पादन  में  भी
 सन्तोषजनक  प्रगति  हुई  इस  समय  फसल  नाशी  कीटों  और  खरपतवारों  की  ज॑वी  रोकथाम  के

 पुक्त  बीज  उत्पादन  के  लिए  क्षेत्रों  का  पता  चूहों  की  बीमारी  का  फंलने  से

 पहले  पता  लगाना  कई  विषयों  पर  काम  चालू  किया  जा  रहा  मिट्टी  के
 मछली-पालन  इत्यादि  क्षेत्रों  में  भी  काफी  महत्वपूर्ण  काम  हुआ  है  ।

 सन्‌  2000  तक  हमें  अपने  अनाजों  का  उत्पादन  235-240  मिलियन  टन  तक  ले  जाना  है  ।
 इसी  प्रकार  अनाज  के  अलावा  अन्य  कृषि  जिन्‍्सों  का  भी  उत्पादन  बढ़ाना  है  ।  इसके  लिए  हमारे  वैज्ञानिकों
 को  उन  सभी  चुनौतियों  जिनका  जिक्र  अभी  मैंने  किया  सामना  करना  होगा  ।  विशेष  रूप  से  यह
 ध्यान  में  रखना  होगा  कि  सीमित  साधनों  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करने  के  लिए  ओपटिमम  और
 मोस्ट  एफीशेन्ट  इस्तेमाल  किया  जाए  ।  हमारे  व॑ज्ञानिकों  ने  ड्राई  लेन्ड  फारमिंग  और  वॉटर  हारवैस्टिग
 के  क्षेत्र  में  कार्य  शुरू  किया  है  ।  हमें  इस  टंक्नोलाजी  का  पूरा  लाभ  उठाने  के  लिए  इसे  किसानों  तक

 पहुंचाना  है  ।  जिससे  पानी  की  एक-एक  बूंद  तथा  खाद  के  एक-एक  दाने  का  सही  उपयोग  करके  लाभ
 उठाया  जा  सके  ।

 मेरे  मन्त्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  आलोचनाएं  भी
 जिनका  ब्यौरेवार  उत्तर  मैंने  दे  दिया  जेसा  कि  आप  स्वयं  महसूस  इस  मन्त्रालय  की  मांगें
 उचित  हैं  ।  लेकिन  कई  माननीय  सदस्यों  ने  जो  बहुत  अच्छे  सुझाव  दिए  हैं  उनका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।

 जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  था  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जो  कुछ  बातें  कहीं  थीं  जिनको  कि  चर्चा
 तफसील  में  नहीं  हुई  है  ।  इसीलिए  मुझे  आंकड़े  बताने  के  लिए  वे  पढ़ने  पड़े  । अब  जिनकी  चर्चा  इसमें
 नहीं  हुई  उनके  बारे  में  मैं  5-7  मिनट  में  बताऊंगा  ।  एक  तो  इसमें  जिक्र  किया  गया  है  भूमि  के  बारे
 में  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने और  भी  एन०  जी०  रंगा  जी  ने  भूमि  के  विकास  के  सम्बन्ध  फालतू
 भूमि  के  बारे  लेंड  रिकार्ड  के  बारे  में  कहा  ।  यह  कहा  कि  भूमि  का  वितरण  ठीक  नहीं  हुआ  मैं
 बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  जो  सरपलस  भूमि  निकली  वह  73  लाख  62  हजार  एकड़  सारे  मुल्क  में

 |  कब्जे  में  जो जमीन  ली  गयी  वह  60  लाख  55  हजार  एकड़  है  ।  जो  जमीन  लोगों  में  बांटी
 गयी  वह  45  लाख  13  हजार  एकड़  जमीन  बांटी  गयी  चौदह  लाख  एकड़  जमीन  ऐसी  है  जिनके

 में  केस  पड़े  है ंजिसके  कारण  वह  बांटी  नहीं  जा  वह  बांटने  लायक  नहीं  इसके  अतिरिक्त
 4  लाख  एकड़  जमीन  खेती  के  योग्य  नहीं  है  ।  इसलिए  वह  बाकी  रह  गयो  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृषि  में  पिछले  साल  हमारा  टोटल  बजट  88-89  का  7  हजार  6  सौ  करोड़ _
 रुपए  का  था  और  उसमें  नान  प्लान  का  शामिल  करके  जो  खर्चा  हुआ  वह  8  हजार  4

 हुआ  ।  इस  साल  89-90  में  हमने  जो  टोटल  बजट  रखा  है  वह  8382  करोड़  रुपए  का  है
 जारी  अभी  सितम्बर  महीने  में  रिव्यू  करेंगे  और  बढ़ाना  पड़ा  तो  भारत  सरकार  इसको  और  बढ़ाएगी
 ताकि  वर्ष  में  सारे  विकास  का्य  ठीक  तरीके  से  चल  सकें  ।

 श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  फसल  बीमा  के  लिए  खाली  टोकन  एक  लाख  का
 प्रावीजन  किया  गया  इससे  कैसे  काम  चलेगा  ।
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 श्री  भजन  लाल  :  मैं  इस  पर  आ  रहा  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  बात  की  है  और  उसका  जिक्र

 इसमें  नहीं  आया  मैं  उसके  बारे  में  ही  बता  रहा  एक  आपने  जिक्र  सिंचाई  सुविधाओं  के  बारे  में
 किया  है  कि  इनको  बढ़।या  जाना  चाहिए  ।  भारत  सरकार  की  पूरी  कोशिश  है  कि  जम  स्रोतों  से  जहां
 से  भी  पामी  उपलब्ध  हो  सकता  चाहे  गहरे  ट्यूबवेल  लगाने  हों  या  नहरों  पर  बांध  बनाने  हमारी
 कोशिश  होगी  कि  किसानों  को  पूरा  पाती  दिया  ट्यूबवैल  को  बिजली  दी  इससे  उत्पाक्न
 बढ़ेगा  और  हमारी  कोशिश  बजट  में  इसके  लिए  फ्रवधान  भी  रखा  गया  है  ।

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  नहर  और  डेम  का  पानी  उद्योगों  को  दे  रहे  कृषि  को  पानी
 कम  दिया  जा  रहा  हसफे  लिए  ससस्‍्कक्‍्मर  की  नीति  क्‍या  यह  बताइए  ।

 श्रो  भजन  लाल  :  आपने  जिक्र  किया  मैंने  आपका  नाम  भी  लिया  आप  यहां  पर  नहीं
 जितने  महानुभावों  ने  जिक्र  किया  सबके  बारे  में  मैंने  बताया  है  कि  किस-किस  मह्दानुभाव  ने  किस

 विषय  की  चर्चा  की  है  |  जहां  तक  आपने  80  परसेंट  पानी  इण्डस्ट्रो  को  देने  की  बात  कही  यह  ठीक
 नहीं  एक  आध  जगह  कहीं  मामूली  पानी  दिया  उसके  लिए  तो  आप  कह  सकते  हैं  ।

 भरी  बासासाहिच  जिले  पाटिल  :  एक  डैम  गोशबरी  मदी  पर  है  ।

 श्री  भजन  लाल  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  डैम  का  80  प्रतिशत  पानी  उद्योग  को  दिया

 क्री  बालासाहिब  विद्शे  पाटिल  :  मैं  आपके  एस  पूरे  स्ठेटिसटिक्स  के  साथ  जानकारी  भेजूंया  ।
 हमें  तो  आप  सिर्फ  यह  बताइए  कि  दूसरा  कृषि  और  तीसरा  नम्बर  उद्योग  का  है  या
 इस  बारे  में  आप  नीति  स्टेट  गवनेमेंट  से  तों  हम  झगड़ा  कर  आपकी  नीति  साफ  होनी

 श्री  भजन  लाल  :  देखिए  सिंचाई  के  लिए  पानी  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  उद्योग  भाप
 जानते  हैं  कि  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  का  हिस्सा  अगर  कहीं  अरजेंसी  होती  है  कि  पानी  कहीं  से  नहीं
 मिल  रहा  है  तो  उसको  कुछ  पानी  दिया  जाता  लेकिन  यह  नहीं  है  कि  किसी  खेत  किसी  किसान

 करा  पानी  काटकर  उसको  दिया  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 इसी  तरह  से  आपने  सभी  फसल्में  क्री  बीख़ा  योजना  के  बारे  में  कहा  है  ।  इस  बारे  में  सर्वश्री
 जमदीश  बिजम  उत्तम्र  खुरलीध्वर  तथेश्वर  जम्कराज  बी०
 सी०  रामबक्मद्र  सिंह  आदि  महानुभाबों  ने  इसकी  चर्चा  की  इसके  बारे  में  मैं  एक  बात  बत्तान्ना
 चाहता  एक  बात  आई  कि  फसल  बीमा  योजना  को  बन्द  करने  की  बात्त  ऐसी  बात  नहीं  फसल
 बीमा  योजना  चालू  है  और  आपने  सारी  फसलों  पर  यह  योजना  लागू  करने  की  बात  कही  सारे  किसान
 इसमें  कबर  होने  इसके  बारे  में  प्रधातमन्त्री  जी  ने  एक  सब  कमेटी  बनाई  जिसमें  मैं  हूं
 श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  वित्त  मन्‍्त्री  नरसिंह  राव  जी  इसके  अध्यक्ष  उनकी  अध्यक्षता  में  यह
 सब  कमेटी  बमाई  इसमें  कृषि  सचिव  और  वित्त  सचिव  भी  इसमें  इन  सारी  बातों  को  देखा  जा  रहा
 है  कि  किस  तरह  से  सारे  किसानों  को  इसमें  कवर  किया  जा  सकता

 श्री  रामसह  यादव  :  राजस्थान  प्रांत  में  चालू  नहीं  है  ।

 शओ  भजन  लाल  :
 जिन  प्रांतों  में  पहले  से  चालू  वहां  पर

 चालू
 रहेगी  ।

 हरियाणा  में  पहले  ही  नहीं  थी  ।
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 लक  बड़ि  छत्र  जंस  :  सजस्थान  में  फ्लले  अब  अलू  नहीं

 श्री  भज्नन  लाल  :  मैं  आपसे  अर्ज  कर  रहा  हूं  कि  पहले  चालू  नहीं  आप  इसको  दोबारा

 देखिए  ।

 श्री  मुरलोघर  माने  :  आपने  यह  बात  वेग  वता  लेकिन  हम  स्पेसिफिक  जानना  चाहते  थे  कि
 फसल  बीमा  योजना  हार्लेकल्बर  पर  लागू  होगी  या  अंगूर  उसमें  आएगा  या  नहीं  ।

 श्री  भजन  लाल  :  जैसा  अभी  मैंने  जिक्र  बहुत  से  महानुभावों  ने

 फसलों  का  बीमा  होना  सारे  किसान  इसमें  कवर  होने  यूनिट  तहर्स

 होना  पटवार  यूनिट  होना  स्बेन्यू  स्टेट  में  फ्टवारी  के  पास  ज़ितने  गांव  बाते  उनका

 रिकार्ड  भी  पटवारी  के  पास  होता  उसको  यूनिट  माना  जाना  चाहिए  ।  राजस्थान  में  पहले  से  नहीं
 मैं  जब  हरियाणा  का  मुख्य  मन्त्री

 श्री  वढ्धि  चन्द्र  जेन  :  पहले  वहां  पर  यह  योजना  थी  ।

 क्री  भजन  लाल  :  पहले  स्टेट  गवनंमेंट  ने  किसी  हिस्से  में  चालू  कर  रखी  उसका  मुझे  पता
 नहीं  है  ।  हरियाणा  और  पंजाब  ने  एन०  डी०  सी०  की  मीटिंग  में  इस्र  सिस्टम  को  नहीं  माना
 था  ।  उन्होंने  कहा  कि  जिला  यूनिट  हमने  कहा  कि  गलत  है  ।  इसलिए  गलत  है  कि  जब  सारे  जिले
 में  अस्सी  परसेंट  नुकसान  हो  तब  जाकर  के  उसको  पैसा  वह  भी  जिसने  लप्रेन  ले  रस्म  है  ।
 सारे  जिले  में  अस्सी  परसेंट  नुकसान  नहीं  हो  सकता  ।  आपने  भी  किसान  के  घर  में  जन्म  लिया  है  और
 मैं  भी  छोटा  सा  किसान  हूं  ।  जब  ओला  पड़ता  है  तो  एक  साइड  में  पडता  दूसरी  साइड  में  नहीं  पड़ता

 इसलिए  हमने  इस  ब्मत  को  नहीं  माना  जब  हरियाणा  और  राजस्थाज  ने  इसको  नहीं
 माना  तो  इसके  बाद  तहसील  यूनिट  पर  आ  गए  ।  ह॒वारी  यह  कोशिश  है  कि  विलेज  यूनिट  होना
 लोन  लेने  का  सवाल  नहीं  है  ।  सारे  किसान  उसमें  कवर  होने  चाहिए  ।  यह  देखने  कौ  बात  है  कि  कहां

 शक  कामयाब  होते  हैं  और  कितना  प्रिमियम  किसन  को  देशा  पड़ेगा  हस  बारे  में  बिश्वार  कर  स्हे  हैं  ।

 श्री  वड़ि  चन्द्र  जन  :  इसके  बारे  में  कब  तक  फैसला  कर  लेंगे  ।

 शो  भजन  लाल  :  हसक्ती  मीटिंग  चल  रही  है  ।  हमारी  कोशिश  है  कि  आने  वाली  खरीक  की
 कसल  से  पहले  इसका  फेखला  हो  जाए  ।

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  जो  पुराने  झगड़े  अदालत  में  चल  रहे  हैं  उप्तका  कया  करेंगे  ।

 तो  भजन  लाल  :  उसका  फंसला  होने  जा  रहा  है  ।  गुजरात  और  महाराष्ट्र  का  झगड़ा  था  ।  कई
 जगहों  पर  यह  गड़बड़  हुई  कि  लोगों  ने  नाजायज  तरीके  से  पैसा  लेने  की  कोशिश  की  है  ।  हमने  कुछ  दे
 दिया  है  और  कुछ  बाकी  है  !  जांच  के  बाद  अगर  ठीक  पाए  गए  तो  उनको  पैसा  अगर  ठीक  नहीं
 पाए  गए  तो  पैसा  देना  कठिन  हो  जाएगा  ।  श्री  एन०  जी०  श्री  रघुमा  श्री  डी०  पी०  यादव
 और  श्री  मुरलीधर  माने  ने  कहा  कि  कृषि  मन्त्रालय  और  दूसरे  मन्त्रालयों  का  आपस  में  तालमेल  होना

 जैसे  ऊर्जा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  तथा  जिला  और  ब्लाक  के  समन्वय  की  आवश्यकता
 इसके  बारे  में  हम  जरूर  समन्वय  करेंगे  ।  आप  क्कयनते  हैं  कि  कृषि  और  पानी  का  समन्वय  नहीं  होगा

 तो  उत्पादन  चहीं  बढ़  स्केमा  ।  इस  सम्बन्ध  में  समन्वय  करने  की  कोशिश  श्री  मदन

 वश पे
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 श्री  जायनल  श्री  बलवन्त  सिंह  श्री  शांताराम  श्री  शंकर  श्री  जुझञार
 सिंह  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  भूमि  सुधार  के  बारे  में  चर्चा  की  थी  ।

 श्री  राम  सिंह  यादव  :
 गेहूं  की  कीमत  पर  बोनस  और  सरसों  की  खरीद  तथा  सरसों  के  तेल  की

 कीमत  को  मिला  रहे  उसके  बारे  में  क्या  कहना  चाहेंगे  ।

 क्री  भलषन  लाल  :  गेहूं  के  बोनस  के  बारे  में  कोई  खास  ऐसा  बिचार  नहीं  हुआ है  ।  जब  भाव  तय

 करते  हैं  तो  उसमें  सारी  बातें  देखकर  तय  की  जाती  उसका  लाभकारी  मूल्य  देने  की कोशिश  करते

 हैं  ।  इस  समय  भारत  सरकार  के  पास  कोई  स्कीम  विचाराधीन  नहीं  है  और  न  ही  कोई  प्रपोजल  है  ।

 थ्रो  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  फंमीन  के  बारे  में  बता  दीजिए  ।

 श्रो  भजन  लाल  :  जहां  तक  फंमीन  का  सवाल  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  1445  करोड़  रुपया
 पिछले  एक  साल  में  हमने  फैमीन  के  लिए  सारे  देश  में  दिया  है  ।

 श्री  वद्धिब्चन्द्र  जेन  :  इस  वर्ष  के  लिए  क्‍या  कर  रहे

 क्रो  भजन  लाल  :  इस  वर्ष  का  जहां  तक  ताल्लुक  भगवान  से  प्रार्थना  करेंगे  कि अकाल  और

 सूखा  नहीं  पड़े  ।  इन्द्र  देवता  से  भी  हाथ  जोड़कर  प्रार्थना  अगर  कहीं  ऐसा  इत्तफाक  हो  गया  तो  पूरी
 मदद  करंगे  ।  राजस्थान  का  ज्ञाषन  थोड़े  दिन  हुए  अभी  आया  है|  हम  कोशिश  करेंगे  कि  बहुत  जल्दी
 राजस्थान  में  टीम  भेजें  ।  पहले  भी  हमने  राजस्थान  की  मदद  की  है

 भरी  अताउरंहमान  :  आसाम  के  फ्लड  के  बारे  में  सोचिए  ।

 श्री  भजन  लाल  :  हमने  आसाम  की  बडी-भारी  मदद  की  है  ।  उसके  वाद  फ्लड  न  हीं

 क्रो  अताउरंहमान  :  फ्लड  आने  वाला  है  ।

 क्रो  भजन  लाल  :  उसकी  रोकथाम  के  लिए  पूरा  पैसा  दिया  उस  पैसे  का  ठीक  उपयोग  होना
 चाहिए  ।  मैं  प्रभी  माननीय  सदस्यों  का  बड़ा  आभारी  हूं  जिन्होंने  बहुत  मृल्यवान  विचार  रखे  |  सभी
 माननीय  सदस्थों  की  बातों  का  सही  ढंग  से  जवाब  देने  की  हमने  कोशिश  की  कई  माननीय  सदस्यों
 के  सुझाव  बाकी  रह  गए  उन  पर  पूरी  तरह  से  विचार  करके  जो  भी  हमारे  करने  की  बात
 भारत्र  सरकार  पूरी  तरह  करने  की  कोशिश  ताकि  देश  में  किसान  को  पूरा  लाभ  हो  सके  और
 देश  खुशहाल  हो  सके

 मैं  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  जो  हमारी  मांगें  हैं  उनको  माना
 जाए  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  प्रश्न

 यह  है  :

 कायंसूची  के  स्तम्भ  2  में  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  1  से  5  के
 सामने  दिखाए  गए  मांग  शी्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1990  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में
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 संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने

 के  लिए  काय॑  सूची  के  स्तम्भ 4  में  दिखायी  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी
 राशियों  से  अधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृति  हुआ  ।

 लोक  सभा  हारा  स्वीकृत  वर्ष  1988-89  के  खिए  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 अनुदानों  को  मांगें

 मांग  की  मांग  का  लेखानुदान  की  मांग  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए
 नाम  की  रकम  अनुदान  की  मांग  की  रकम

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए  रुपए  स्पए

 कृषि  मंत्रालय

 1.  कृषि  70,79,00,000  3,34,00,000  346,60,00,000  16,72,00,000

 2.  कृषि  और  56,77,00,000  25,88,00,000  283,85,00,000  129,40,00,000
 सहकारिता
 विभाग  की
 अन्य  सेवाएं

 3.  कृषि  38,50,00,000  नि  192,50,00,000  कह
 संघान  और
 शिक्षा

 विभाग

 4.  ग्रामीण  1072,94,00,000  5,00,000  1147,77,00,000  25,00,000
 विकास
 विभाग

 5.  उवरक  1015,94,00,000  41,75,00,000  3406,94,00,000  208,75,00,000
 विभाग

 _  .  लू  रउ_उ_॒॒झझ॒॒ः
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 विदेश  सेंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विदेश  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  24  पर  चर्चा  एवं
 मतदान  करेगी  जिसके  लिए  आठ  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  ।

 सदन  में  उपस्थित  माननीय  सदस्य  जिनके  अनुदानों  की  मांगों  पर  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित

 किए  गए  यदि  बे  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चांहें  तो  वे  कटौती  प्रस्ताव  का  क्रमांक  लिखकर  पर्ची

 सभा  पटल  पर  भज  दें  ।  केवल  बही  कटोती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  माने  जायेंगे

 ु  शीक्ष  ही  कटौती  प्रस्तावों
 के  क्रमांक

 दशशनि
 वाली  एक  सूची  नोटिस  बोर्ड  पर  लगा  दी  जाएगी  ।

 यदि  कोई  सदस्य  सूची  में  कोई  भिन्‍नता  पाए  तो  वे  कृपया  अविलम्ब  सभा  पटल  पर  मौजूद  अधिकारी  के
 ध्यान  में  लाएं  ।

 न्‍

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  सतम्भ  2  में  विदेश  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  24  के  सामने
 दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1990  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के
 दौद्यन  होने  वाले  खाज्नों  क्री  अदामगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य

 सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  स ेअनधिक
 -  असम्बनन्क्ति  राशिमां  भारत  की  संचित  राशि  में  से  रष्ट्रपत्ति  को  दी  जाए  ।”

 लोक  सभा  को  स्थोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1989-90  के  लिए  विवेश
 से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगें

 मांग  मांग  का  नाम  लेखानुदान  की  मांग  सदन  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत
 सं०  की  राशि  अनुदान  की  मांग  की  राशि

 *  जजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंत्री
 रुपये  रुपये  रुपये  रुपये

 oe  नी  नी  नस  ध्म्ायाक  ना  ____  7  -  णा

 विदेश  मन्त्रालय

 24.  विदेश  मंत्रालय  82,89,00,000  10,73,C0,000  367,69,00,000  53,67,00,000

 झी  जो०  एम०  बनातवाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग को  कम  करके  1  रुपया  किया

 सम्बन्धी  नीति  पर  पुनंविचार  करने  में  असफलता  ।]  (1)
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 श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  विदेश  मंत्रालय  शी  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 शांति  सेना  को  श्रीलंका  से  वापस  बुलाने  में  असफलता  ।]  (2)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 निप  गाल  के  साथ  व्यापार  तथा  पारगमन  के  सम्बन्ध  में  समझौता  करने  में  असफलता  1]  (3)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 देश  के  शरणाथियों  के  आने  पर  रोक  लगाने  में  असफलता  ।]  (4)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंल  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 शरणार्थियों  को  चीन  वापस  भेजने  में  असफलता  ।]  (5)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 सीमा  निर्धारण  करने  सम्बन्धी  वार्ता  में  (6)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 के  साथ  बकाया  मसलों  को  हल  करने  तथा  सूचना  और  संस्कृति के  क्षेत्रों  में  मुक्त
 आदान-प्रदान  करने  में  असफलता  ।  ]  (7)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 के  लोगों  के  साथ  पुनः  सद्भावना  का  रिश्ता  कायम  करने  में असफलता  ।]  (8)
 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 महासागर  को  शांति  क्षेत्र  बनाने  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  के  संकल्प  को  कार्यान्वित  करने  में
 असफलता  |  ]  (9)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीष्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 देशों  के  विदेशी  ऋणों  के  पुननिर्धारण  के  सम्बन्ध  में  उल्लेखनीय  सफलता  प्राप्त करने  में  असफलता  ।]  (10)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तग्नंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 प्रित्यपंण  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र  क ेसाथ  कोई  समझौता  करने  में  असफलता  ॥]  (11)
 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 राष्ट्रिकीं  के  दावों  के  बारे  में  बर्मा  के  साथ  कोई  समझौता  करने  में  असफलता  ।](12)
 कि  विदेश  मंत्रालय  शीषष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुएए  कम  किए

 सहयोग
 में  कोई  महत्वपूर्ण  योगदान  करन ेमें असफलता  ।]  (13)
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 कि  विदेश  मंत्रालय  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 विश्व  में  मानव  अधिकारों  के  संवर्धन  में  उद्ं  श्यपूर्ण  भूमिका  निभाने  में  असफलता  ।]  (14)

 कि  विदेश  मंत्रालय  शीषे  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।

 देशों  को  प्रौद्योगिकी  तथा  विकास  पूंजी  के  अन्तरण  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मानदण्ड
 प्राप्त  करने  में  असफलता  ।  ]  (15)

 भी  बो०  आर०  भगत  :  मुझे  बाद  में  अपना  भाषण  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  जी  हां  ।

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  के०  नटवर  :  क्‍या  हम  6  बजे  के  बाद  भी  कायंवाही
 जारी  रखेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  हम  सोमबार  को  जारी  रखेंगे  ।

 हो  बो०  आर०  भगत
 :  उपाध्यक्ष  मैं  चाहता  था  कि  परम्परा  के  अनुसार  वाद-विवाद

 की  शुरूआत  विपक्ष  से  हो  परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  वे  लोग  अपने  आप  के  प्रति  गम्भीर  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  वे  किसी  बात  के  प्रति  गम्भीर  हैं  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  हम  सभी  बहुत  गंभीर

 शो  बो०  आर०  भगत  :  सदन  के  भीतर  नहीं  ।

 श्ली  तम्पन  थामस  :  आपको  अवसर  मिला  आप  शुरू  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  बो०  आर०  भगत  :  निश्चित  रूप  से  मेरा  अवसर  आएगा  ।  किन्तु  मैं  उत्तर  भी  देना
 चाहता  था

 भी  जी  एम०  बनातवाला  :  वैसे  वाद-विवाद  कटौती  प्रस्ताव  से  शुरू  होता  है  जोकि  हमारी
 तरह  विपक्ष  से

 ह  थभो  बो०  आर०  भगत  :  शुरू  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछला  वर्ष  भारतीय  विदेश  नीति  के
 लिए  महान  सफलता

 का
 वर्ष  क्योंकि  सम्पूर्ण  विश्व  ने  भारतीय  विदेश  नीति  के  मूलभूत शान्ति  तथा  बातचीत  द्वारा  सभी  विवादों  का  को  स्वीकार  किथा  |  गूट  निरपेक्ष  आन्दोलन  का सार

 यही
 था  कि  हम  किसी  भी  गुट  से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  हमें  कार्य  करने  की  पूरी  स्वतन्त्रता  है  तथा

 सम्पूर्ण  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  जिसमें  भारत  की  अहम  भूमिका  बड़ी  शक्तियों  के  बीच  तन  व  में  कमी
 लाने  तथा  सम्बन्धों  में  मधुरता  लाने  की  ओर  अग्रसर  हुआ  है  ।

 और  यह  सफलता  का  वर्ष
 जहां  तक  अमेरिका  सोच आर  यह  सफलता  का  वर्ष  था|  जहां  तक  ३  तथा  सोवियत  संध  में  आਂ

 कमी  लाने  का  सम्बन्ध  दोनों  देशों  क ेनेताओं  ने  न  केवल  बातचीत  की  इस  दिशा  में  उन्नति बल्कि  नाभिकीय  हथियारों  के  वर्ग  को  समाप्त  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  जिसे  इन्टमीडिएट
 ,

 न्यूक्लियर  फोसेज  के  नाम  से  जाना  जाता  पर  हस्ताक्षर  भी  किए  ।

 सी  तनाव  में
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 हमने  क्षेत्रीय  मतभेद  के  लगभग  सभी  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  की  ।  प्रसिद्ध  !
 अफगानिस्तान  सम्बन्धी  जेनेवा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसमें  दो  बर्ड

 '  शक्तियों  ने  जिम्मेदारी
 ली  ।  ईरान-इराक  युद्ध  में  बहुत  प्रयास  के  बाद  ग्रुद्ध  समाप्त  हुआ  ।

 कम्पूचिया  के  मामले  में  मेरे  मित्र
 श्री  नटवर  सिंह  ने  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  ।  एक  समय  कम्पूचिया  का  मामला  बहुत  उलझा
 हुआ  माना  जाता  था  जिसे  सुलझाया  नहीं  जा  सकता  था  ।  अब  हम  ऐसी  प्रक्रिया  में  है  जिससे  कोई
 समाघान  प्राप्त  हो  सकता  मध्य  अमरीका  में******

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  सोमवार  को  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  विच्ञार  करेगो  ।

 3.31  म०  प०

 376  आबि  में

 श्री
 हरूभाई  मेहता

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  में
 और  संशोधन  करने  वाले  विष  यक  को  पु्रः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारतीय  दण्ड  संहिता  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 3.32  म०  प०

 मृत्यु  दंड  को  समाप्ति  विधेयक*

 भरी  तम्पन  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  मृत्यु  दण्ड  को
 समाप्त  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 +दिनांक  21-4-89 9  के  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 _  दण्ड को  ए:पटैदट॒टटट
 भारत  में  मृत्यु  दण्ड  को  समाप्त  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीक्त  हुआ  |

 श्री  तम्पन  भामस  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.33  भ०  प०

 संविधान  विधेयक*

 101  आबि  में

 श्री  शांतारान  नक्कक  (  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भास्त  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:ःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्कोकृत  हुआ

 श्री  शांताराम  नायक  :  में  विश्वेयक  पुरःस्थापित  करता

 3.34  स०  प०

 संविधान  विधेयक *

 अनस्छेद  का  अन्त:स्थापन)

 ा
 श्री  शांताराम  नायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधप्रव  करने  वाले  बिघेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 भ्रस्ताथ  स्थोुते  हुआ  ।

 ओ  शांताराम  नायक  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ज-+क-जज  स  जज

 +दिन्ांक के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित । 254
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 3.35  म०  व०

 असंभठित  शत्लकि  कर्याज  निधि  चिथलेयक

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  दिनांक  25  1988  को  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल
 द्वारा  प्रस्तुत  असंगठित  श्रमिक  कल्याण  निधि  विधेयक  पर  आगे  चर्चा  आरम्भ  करते  हैं  ।

 प्रो०  सैफुहीन  सोज  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  श्री  यालासाहिब  बिखे  पाटिल  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  इस  विधेयक  पर  चर्चा  तीन  सूत्रों  स ेचल  रही  में  आपका  बिनिर्णय  चाहता  यह
 मजाक  है'''***  )

 सधाध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  । आप  इसे  मजाक  कैसे  कह  सकते  है  ?

 प्रो०  सफुहीत  सोज  :  जो  भी  आपका  विनिर्णय  में  उसे  स्वीकार  परन्तु  मैं
 आपको  बता  रहा  हुं  कि  यह  संसद  का  तीसरा  सत्र  ''*'

 उपाध्यक्ष  महीदय  :  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ ता  है  ?

 प्रो०  सेऋल्लीखर  सोज  :  दूसरे  विधेयक  भी  कोई  समय-सीमा  होगी  बाहिए  |  हम  इस  पर  संसद
 का  समय  व्यर्थ  नहीं  कर  में  चाहता  हूं  कि  आप  रिकार्ड  100  से  भो  अधिक  सदस्थ  इस
 बारे  में  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  और  आपने  इसे  संसद  के  तीसरे  सत्र  में  भी  शुरू  कर  दिया  क्या  किसी
 विधेयक  के  लिए  कोई  समय-सीमा  है  या  नहीं  ।  इस  प्रकार  अन्य  विधेयक  कभी  भी  प्रस्तुत  नहीं  हो
 पाएंगे  ।  में  आपका  विनिर्णय  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  अपना  स्थान  लीजिए  |  प्रत्येक  विधेयक  के  लिए  2  घंटे  का
 समय  निश्चित  होता  ऐंसी  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  इस  सभय  सौमा  की  बढ़ाने  का  काम  सभा  का
 जब  सभा  ने  समय  बढ़ाया  था  तब  आपने  कुछ  नहीं  कहा  ।  अब  आप  आलोचना  कर  रहे  हैं  और  कह  रहे

 हैं  कि  यह  एंक  मजाक  इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि  आप  समूचे  सदन  का  मजाक  उड़ा  रहे  हैं  ।
 आप  यह  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  यह  एक  मजाक  है  ?  इस  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  मेंने  आपका
 व्यवस्था  का  प्रश्न  अस्वीकार  कर  दिया  आप  ही  लोग  निर्णय  ले  रहे  हैं  और  आप  ही  इसे  मजाक  बता
 रहे  इसका  क्‍या  अर्थ  सभा  निर्णय  लेती  मैं  और  आप  सभा  के  एक  अंग  आपको

 उस  संमंय  इस  पर  आपत्ति  करनी  चाहिए  थी  ।

 भी  महाबोर  प्रसाद  घादव  एक  बार  फिर  मैं  श्री  पांटिल  का  इस  विधेयक  को  सभा
 में  प्रःस्थापित  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हु  |  इससे  असंबठित  श्रमिक  वर्ग  के  प्रति  उनकी  दवा  गौर

 सदभावना  का  पता  चलता  यह  सच  है  कि  भारत  में  असंगठित  श्रमिक  बर्ग  को  उनका  समुचित
 अधिकार  नहीं  मिल  रहा  है  ।  हम  सा्वश्रौमिक  मानवता  के  नए  युग  के  आरम्भिक  दौर  से  गुजर  रहे  हैं  ।

 हर  नया  सवेरा  अनेक  आशाएं  लेकर  आता  है  ।  हम  सभी  एक  दुनिया  के  निवासी  हमें  सीखना  है  कि

 हम  मानवता  के  भविष्य  के  लिए  क्या  कर  सकते  हैं  ।
 यदि  एक  बगं  खुश  है  और  दूसरा  वर्ग  खुश  नहीं  है

 तो  समाज  को  खुश  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  हमारे  दाशंनिक  राष्ट्रपति  श्री  राधाकृष्णन  के  शब्दों  में  विश्व

 में  व्याप्त  आपकी  दूसरों  के  कस्‍्याण  की  चाह  से  पैदा  होती  विश्ब  में  व्याप्त  वुख  आपके

 कल्याण  की  चाह  से  पैदा  होता  है
 ।”  इस  श्री  पाटिल  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  प्रशंशसनीय है  और
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 अनथिपनपथनिपपपपययय  लप++  -  बा  का  8००  स्का

 सभा  द्वारा  इस  पर  सही  परिप्रेक्ष्य  में  विवार  किया  जाना  मैं  एक  बात  कहना  चाहता

 हूँ  |  व्यवहारिकता  में  बड़ी  गुजाइश  है  ।  इस  निधि  का  इस्तेमाल  असंगठित  श्रमिकों  के  हित  में  किस
 सीमा  तक  किया  जाएगा  ?  अनेक  कल्याण  निधियों  की  स्थापना  की  गई  है  जंसे  अभश्रक  कल्याण  निधि  ।
 बिहार  में  यह  निधि  स्थापित  की  गई  इसमें  कई  कमियाँ  इससे  पात्र  लोगों  को  अपेक्षित  लाभ
 नहीं  मिल  रहा  है  ।  मैं  श्री  पाटिल  से  अपील  करूंगा  कि  सर्वेश्रथम  वह  बताएं  कि  जिन  लोगों  के  लिए  यह
 विधेयक  पेश  किया  जा  रहा  उनके  लिए  यह  कहां  तक  लाभप्रद  अभ्रक  कल्याण  निधि  का
 इस्तेमाल  सही  ढंग  से  कल्याणकारी  प्रयोजनों  के  लिए  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूुਂ  कि  क्‍या  निधियां  उपलब्ध  होगी  ?  सरकार  बता  रही  है  कि
 प्रत्येक  सरकारी  विभाग  के  पास  निधियों  का  अभाव  है  ।  क्या  असंगठित  श्रमिक  वर्ग  के  लिए  निधियां
 उपलब्ध  होंगी  ?  क्या  सरकार  इस  वर्ग  के  लिए  निधियाँ  प्रदान  कर  पाएगी  ?  मेरे  बिचार  में  इस  बात  में
 सन्देह  है  कि  सरकार  इस  महान  विधेयक  के  लिए  कोई  स्रोत  जुटा  पाने  की  स्थिति  में

 एक  अन्य  बात  जो  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि
 भारत  की  जनसंख्या  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रही  है  ।  विश्व  के  किसी  भी  देश  की  जनसंख्या  और  साथ-साथ
 सीमाएं  इतनी  अधिक  नहीं  हैं  ।  बाहरी  आंतरिक  जनसंख्या  में  ये  सभी  समस्याएं
 इतनी  गम्भीर  हैं  कि  असंगठित  श्रमिक  वर्ग  की  सहायता  की  जानी  मेरा  बिचार  है  कि  सरकार
 को  निधियां  मुहैया  करानी  बाहिए  जिसके  लिए  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 भारत  की  जनसंख्या  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रही  है जबकि  आर्थिक  प्रगति  की  रफ्तार  अपेक्षाकृत  धीमी
 है  ।  इस  देश  में  माल्यथस  की  कहानी  सही  लागू  होती  है  ।  उसे  ध्यान  में  रखते  मुझे  सन्देह  है  कि  सभा
 के  समक्ष  प्रस्तुत  किए  गए  इस  विधेयक  को  लागू  करने  में  अनेक  व्यावहारिक  कठिनाइयां  पेश  आएंगी  ।

 एक  अन्य  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सामाजिक  परिवेश  के  अन्त्गंत  जीव  और  पर्यावरण
 के  सम्बन्ध  की  कल्पना  की  गई  है  ।  हम  यह  मान  कर  चलें  कि  सभी  वस्तुएं  चल  रही  हैं  ।  सामाजिक
 विकास  हो  रहा  है  परन्तु  भारत  में  जीव  और  पर्यावरण  का  परस्पर  सम्बन्ध  देश  एक  है  परन्तु
 पर्यावरण  इतना  भिन्‍न  है  कि  समूचे  भारत  में  अपेक्षित  विकास  नहीं  हो  उदाहरण  के  तौर
 बिहार  में  रोहतास  इण्डस्ट्रीज  थी  ।  विपक्षी  दलों  की  भूमिका  के  कारण  यह  सफलतापूर्वक  कार्य  नहीं  कर
 सका  ।  अब  सरकार  की  क्या  मंशा  सरकार  चाहती  है  कि  प्रत्येक  प्रत्येक  क्षेत्र  का  अपना  महत्व
 होना  परन्तु  माननीय  विपक्षी  सदस्य  सरकार  को  काम  नहीं  करने  देते  ।  मैं  अनेक  उदाहरण  दे
 सकता  हूं  ।  यदि  आप  बिहार  जाएं  तो  आप  देखेंगे  कि  वे  किस  प्रकार  की  समस्याएं  उत्पन्न  करना  चाहते

 उदाहरण  के  तौर  पर  असंगठित  श्रम  को  ही  हमारे  देश  के  कितने  ही  युवक  आजीविका  की
 तलाश  में  इधर-उधर  भटक  रहे  हैं  परन्तु  व्यर्थ  ।  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  न  केवल  असंगठित  श्रमिक
 बल्कि  अन्य  वर्गों  एवं  युवकों  को  भी  आजीविका  के  साधन  नहीं  मिल  रहे  हैं  जो  उन्हें  मिलने  चाहिएं  ।

 परन्तु  उन्हें  क्यों  नहीं  मिल  रहे  ?  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  हालांकि  इसका  विषय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 है  |  बिहार  अध्यापकों  की  हड़ताल  72  दिन  से  चल  रही  है  और  सौहादंपूर्ण  समझौते  की  कोई  आशा

 नहीं  है  ।  सभी  विद्याथियों  को  नुकसान  हो  रहा  है  और  मुझे  पता  है  कि  इस  हड़ताल  के  पीछे  किनका  हाथ
 मैं  उस  पार्टी  विशेष  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  जो  इसमें  अग्रणी  भूमिका  निभा  रही  है  ।  अध्यापकों

 की  हड़ताल  से  सभी  विद्यार्थियों  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।  मैं  सभा  का  समय  नहीं  लेना

 परन्तु  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  कि  श्री  पाटिल  द्वारा  सभा  में  पुर:स्थापित  विधेयक  जनता  की  नजर  में
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 बहुत  अच्छी  तरह  से  तैयार  किया  गया  विधेयक  विपक्ष  की  रचनात्मक  भूमिका  भिनांती  चाहिए  न

 कि  उग्र  राष्ट्रवादी  भूमिका  जो  कि  राष्ट  के  हितों के  प्रतिकल  हो  ।

 राष्ट्र  महान  व्यक्ति  राष्ट्र  का  एक  अंग  है
 ।  राष्ट्र  समग्र  पार्टी  एक  हिस्सा

 इसलिए  राष्ट्रीय
 हित  को  सही  परिप्रेक्ष्य  में  लेता  चाहिए  तथा  यदि  निधियां  उपलब्ध  हैं  तो  मैं  इस  विधेयक

 श्रम  मंत्री  बिन्वेशवरी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  श्री  खालासाहिब  विसें

 भाई  ने  असंगठित  मजदूरों  के  कल्याण  हेतु  एक  निधि  स्थापित  करने  के  उपबन्ध्न  हेतु  गेर-सरकारी
 विधेयक  असंगठित  श्रमिक  कल्याण  निधि  1985  को  सदन  में  प्रस्तुत  किया  है  ।

 जहां  तक  मेरा  ख्याल  जिस  उहं  श्य  और  जिस  हेतु  को  सामने  रखकर  बालासाहिंब  विशे  भाई
 सांसद  ने  इस  बिल  को  प्रस्तुत  किया  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  से  अगर  इस  बिल  की  स्वींकार

 भी  कर  लिया  जाए  तो  उस  उद्दं श्य  की  पूर्ति  सम्भव  नहीं  हो  सकेगी  ।  वैसे  इस  बिल  में  बहुत  सारी  कमिरयी
 भी  जितने  भी  सोशल  सिक्‍योरिटी  मैजस  अपने  देश  में  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  चल  रहे  उन  सभी
 के  लिए  निधि  विभिन्‍न  सैकक्‍्टस  के  जो  श्रमिक  हैं  और  जो  मालिक  हैं  उनके  कण्ट्रीब्यूशन  से  उप॑लंब्ध  होती

 बालासाहिब  विखे  भाई  पाटिल  ने  इस  बिल  में  असंगंठित  श्रमिकों  के  मालिंकों  को  बिल्कुल  ही  इससे
 बरी  कर  दिया  है  ज॑से  उनपर  कोई  उत्तरदायित्व  ही  नहीं  हो  ।  अपने  श्रमिकों  के  श्रम॑  का  जी  सबसे  ज्यादा
 फायदा  उठाता  समाज  भी  फायदा  उठाता  है  लेकिन  जिसको  सीधे  उसका  फायदां  मिंलतों  उसमें
 किसी  भी  सोशल  तिक्‍योरिटी  मेज  के  लिए  उसके  मालिकों  को  निधि  के  लिए  कंप्ट्रीब्यूट
 करना  इस  बिल  में  इसकी  चर्चा  नहीं  है  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  अर्सगाठत  श्रमिंकों  के  मलिंकों
 को  उससे  बिल्कुल  छोड़  देना  और  यह  माम  लेना  कि  उनका  कोई  उत्तरदायित्व  नहोँ  सही  नहीं
 होगा  ।

 मैं  बालासाहिब  विखे  भाई  पाटिल  की  जो  भावना  इस  बिल  को  लाने  के  उसका  आदर
 करता  उसके  पीछे  उनकी  एक  अच्छी  भावना  है  ओर  इस  बिल के  ग्रस्तुत  किए  नाले  से  बहुत  ले  मानकीय
 सदस्यों  को  असंगठित  मजदूरों  की  दयनीय  और  दर्दनाक  हालात  के  सम्बन्ध  में  चंर्चा  करने  अवसर
 मिला  और  उन्होंने  सरकार  का  ध्यान  उनकी  कठिनाइयों  और  परेशानियों  की  तंरफं  खींचा  ।  मैं  समझते

 हूं  कि
 इस  बिल  को  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  यही  है  कि  इस  बिल  की  भावनाओं  हस  छिल  के  पीछे

 बालासाहिब  बिखे  भाई  पाटिल  की  जो  मंशा  और  उद्देश्य  उसको  पूरा  समर्थंम  भिल्ला  है  ।

 वस्तुतः  सरकार  भी  असंगठित  मजदूरों  के  लिए  बहुत  चिन्तित  अपने  देंश  कें  प्रधान  मंत्री  जी
 भी  असंगठित  मजदरों  के  लिए  निरन्तर  चिन्ता  करते  यह  इस  बात  से  भी  स्पंष्ट॑  हैं  कि  पहली  बॉर

 अन्तर्शष्ट्रीय  श्रमिक  संस्था  के  महा-सम्मेलन  जो  1985  में  हुँआ  अपने  देश  के  लोकप्रिय  नेता
 और  प्रधान  मंत्री  ने  वहां  बड़े  जोरों  से  इस  प्रश्न  को  उठाया  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  प्षसंथा  जो  अब  तक
 संगठित  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  ही विचार  करती  आई  है  और  नाना  तरह  के  उपार्यों  से  धनके  अधिकारों
 की  रक्षा  और  उनको  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  फंसले  लेती  आई  अब  वक्‍त  आ  गया  है  कि  जब

 श्रम  संस्था  को  असंगठित  मजदूरों  की  तरफ  भी  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करना  चाहिए  ।  खास
 लौर  पर  जो  घिफासोन्मुख  देश  जहां  पर  असंगछित  मजदूरों  की  संख्या  बहुत  ज्यादा  एक  पूरी  श्रमिक
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 जमात  असंगठित  मजदूरों  की  संख्या  अधिक  उनके  लिए  विकासशील  देशों  को  भी  सोचना

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संस्था  का  भविष्य  में  उनका  ध्यान  ही  सिर्फ  न  जाए  बल्कि  फोकस  औफ  ध्यान

 केन्द्रित  होना  इससे  जाहिर  होता  है  कि  देश
 के  प्रधान  मंत्री  असंगठित  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में

 चिन्तित  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  असंगठित  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सारे  कानून  बनाए  गए  लेकिन
 जितने  प्री  कानून  वैसे  जो  मजदूर  वेज  एम्पलायमेंट  में  लगे  हुए  उनका  शोषण  न  हो  और  साथ  ही
 उनको  कुछ  सामाजिक  सुरक्षा  प्राप्त  हो  यह  उससे  सम्बन्धित  है  ।  आज  मूल  प्रश्न  कया  असंगठित  क्षेत्र
 में  जो  लोग  रहते  हैं  और  विखे  साहिब  पाटिल  ने  जो  वर्कंस  की  परिभाषा  बताई  उस  परिभाषा  में  उन्होंने
 ग्रामीण  क्षेत्र  के  श्रमिकों  का  भी  समावेश  किया  चर्चा  की  है  ।  जितने  भी  अश्षंगठित  क्षेत्रों  में  काम  करने
 वाले  श्रमिक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में काम  करने  चाहे  कृषि  में  काम  करते  हों  या  अन्य  पशुपालन  के  क्षेत्र
 में  या  अन्य  दूसरे  कार्यों  में  वे  लगे  हुए  उनकी  सबसे  बड़ी  समस्या  आज  साल  भर  की  रोजगारी  की
 है  ।  अधिकांश  तौर  पर  जहां  कृषि  के  साधनों  का  विकास  नहीं  हुआ  है  और  जहां  आज  भी  साल  में  एक
 फंसल  हुआ  करती  मुश्किल  से  दो  फसलें  हुआ  करती  हैं  ओर  वे  लोग  आज  भी  खेती  के  लिए  वर्षा  पर
 निर्भर  करते  उन  स्थानों  पर  खेती  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  मुश्किल  से  चार-पांच  महीने  रोजगा
 उपलब्ध  होते  इसीलिए  सरकार  ने  बहुत  सारी  जब  वे  कृषि  के  काम  से  फुरसत  में  आ  जा

 उनको  रोजगार  देने  के  लिए  चलाई  वस्तुतः  क्रृषि  के  क्षेत्र  में  या  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जो  मजदूर
 उनके  लिए  सबसे  ज्यादा  अनिवायंता  इस  बात  की  है  कि  उनको  पूरे  साल  के  लिए  रोजगार  मुहैया  हें
 और  जंसाकि  आप  जानते  इसके  लिए  सरकार  की  पूरी  शक्ति  लगी  हुई  है  ।  कृषि  मजदूर  या  ग्रामीण्
 क्षेत्र  के  मजदूरों  का  कृषि  के  साथ  इतना  घनिष्ट  सम्बन्ध  है  कि  वे  उससे  अलग  नहीं  हो  सकते  ।  जँसाकि
 आप  जानते  हैं  कि  जो  आर्गेनाइज्ड  सेक्टर  के  मजदूर  उनके  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  लागू
 लेकिन  आप  देखेंगे  कि  जिस  प्रदेश  में  कृषि  का  अच्छा  विकास  हुआ  वहां  पर  मजदूरों  को  न्यूनतम
 मंजदूरी  से  ज्यादा  मिल  जाता  है  और  जहां  कृषि  का  विकास  नहीं  हुआ  वहां  न्यूनतम  मजदूरी  आज
 भी  अनुपातित  रूप  में  बहुत  कम  है  हमारे  चाहने  के  बाद  भी  ।  यद्यपि  1980  में  यह  निर्णय  हआ  और
 पुनः  1987  में  यह  निर्णय  हुआ  कि  प्रत्येक  दो  वर्ष  पर  न्यूनतम  मजदूरी  का  पुनरीक्षण  किया  जाए  और
 यदि  50  सूचकांक  की  वृद्धि  हो  तो  न्यूनतम  मजदूरी  में  भी  परिवर्तन  किया  जाए  लेकिन  ऐसा  हो
 नहीं  सका  ।  1987  में  यह  निर्णय  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  लिया  गया  कि  कृषि  में  लगे  हुए  मजदूरों
 को  11  रुपए  मजदूरी  मिलनी  चाहिए  ओर  फिर  यह  दोहराया  गया  कि  प्रत्येक  दो  साल  पर  उसका
 पुनरीक्षण  होना  चाहिए  और  अगर  कन्ज्यूमर  प्राइस  इन्डेक्स  50  सूचकांक  बढ़  जाता  तो  दो  साल  से
 पहले  भी  यह  होना  पर  यह  हो  नहीं  पाया  ।  1988  में  पुनः  मैंने  श्रम  मंत्रियों  की  बैठक  बुलाई
 थी  और  इस  प्रश्न  पर  बड़ी  गहराई  से  समीक्षा  हुई  और  गरम्भीरता  से  विचार-विमशं  हुआ  ।  अब  जाकर
 बहुत  सारे  प्रदेशों  में  11  रुपए  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  हुई  और  11  रुपए  से  कम  किसी  जगह  आपको
 यह  नहीं  मिलेगी  और  यह  तय  हुआ  कि  चूंकि  1987  में  श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन  हुआ  था  और  1989
 के  अप्रैल  माह  में  दो  साल  पूरे  हो  इसलिए  सभी  श्रम  मंत्रियों  ने सहमति  से  पह  निर्णय  लिया  कि
 पहली  मई  से

 न्यूनतम  मजदूरी  फिर  बढ़ा  दी  उसका  फुल  न्यूट्रेलाइजेशन  देकर  ।  यह  भी  मैंने  सुझाव
 दिया  है  कि  जो  चीजों  की  कीमतें  बढ़ती  उसके  कारण  न्यूनतम  मजदूरी  जो  तय  होती  उसको  प्रोटंक्ट
 किया  उसको  सुरक्षा  दी  उसके  लिए  वैरीएविल  डियरनेस  एलाऊन्स  या  कोई  ऐसा  मिकेनिज्म
 होना  चाहिए  जिससे

 जो  न्यूनतम  मजदूरी  तय  की  जाती  निर्धारित  होती  वह  कम  न  हो  जाए  ।
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 उस  पर  कोई  सहमति  नहीं  हुई  लेकिन  उन्होंने  कहा  कि  इस  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि  आज  भी  कुछ  प्रदेश
 ऐसे  हैं  जैसे  पंजाब  हरियाणा  जहां  पर  न्यूनतम  मजदूरी  रुपए  से  बहुत  ज्यादा  मिलती

 श्रम  मंत्रालय  की  जो  कन्सलटेटिव  कमेटी  उसका  एक  ग्रुप  इसकी  स्टडी  के  लिए  पूरे  देश  में  घूमा
 और  कई  प्रदेश  में  जाकर  उन्होंने  कृषि  श्रमिकों  से  बातचीत  की  और  उन्होंने  यह  शिकायत  की  कि  11

 रुपए  जो  न्यूनतम  मजदूरी  निर्धारित  हुई  वह  भी  बहुत  से  लोगों  को  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हुई
 जाहिर  है  कि  कृषि  विकास  के  अनुपात  में  ही  न्यूनतम  मजदूरी  अभी  तक  चल  रही

 4.00  मण्प

 आप  चाहे  लाख  कुछ  भी  निर्धारित  लेकिन  श्रमिकों  को  उपलब्ध  कृषि  विकास  के  अनुपात  में

 ही  मिल  रहा  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  कृषि  का  तेजी  से  विकास  किया  जाए  ।
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पूरे  वर्ष  के  दौरान  ग्रामीग  मजदूरों  को  काम  मुहैया  कराया  जाए  और  जब
 यह  काम  पूरा  हो  उनको  रोजगार  मिलने  लगेगा  तब  उसमें  सामाजिक  सुरक्षा  वगगरहः  की  बातें
 आएंगी  ।  वैसे  सामाजिक  सुरक्षा  के  लिए  भी  सरकार  ने  87-88  के  वर्षों  में  कानून  बनाए  हैं  ।  मगर  जो
 बिल  का  मंशा  उसका  उद्देश्य  तभी  पूरा  हो  सकता  है  ।

 अ्रब  उसके  फंडिंग  के  लिए  विखे  जी  ने  कहा  कि  आर्गेनाइज्ड  लेबर  से  उसकी  कुल  वेतन  की
 उपलब्धियों  से  एक  प्रतिशत  ले  लिया  अब  उसके  टोटल  इसमोल्युमेंट्स  उसकी  बेसिक
 डी०  ए०  मिला  करके  आता  अब  कुल  उपलब्धियों  में  से  अपने  लिए  जो  वह  पेमेंट  करता
 इसके  अलावा  जो  दूसरी  जो  उसकी  डिडक्शंस  होती  हैं  वह  करीब  20  परसेंट  हो  जाती  हैं  ।  संगठित  क्षेत्र
 में  जो  काम  करने  वाले  मजदूर  हैं  उनमें  अनस्किल्ड  मजदूरों  की  संख्या  सबसे  ज्यादा  वे  बड़ी  मुश्किल
 से  गरीबी  की  सीमा  रेखा  से  ऊपर  आए  अगर  उनका  एक  हजार  रुपए  वेतन  है  तो  कंसे  उनसे  एक
 परसेंट  ले  लिया  जाए  |  अभी  एक  हजार  में  से  अपने  लिए  जो  वे  दे  रहे  हैं  उससे  अधिक  देने  की  उनकी
 क्षमता  नहीं  है  और  वे  देना  भी  नहीं  चाहेंगे  । उनको  कम्पेल  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 हमारी  बहुत  सारी  योजनाएं  हैं  जिनमें  क्या  हम  मालिकों  से  ही  लेते  हैं  ।  जैसे  हमारा  बीड़ी

 बेल्फेअर  फण्ड  उसमें  हम  श्रमिकों  से  कुछ  नहीं  लेते  उसमें  जो  बीड़ी  बना  कर  देते  हैं  तो  एक  हजार

 बीडी  पर  बीस  पैसे  लेते  हैं  । उससे  हम  कल्याणकारी  योजनाएं  चलाते  हैं  ।  उनमें  भी  कुछ  हमारी  योजनाएं

 हैं  जिनमें  हम  मालिकों  से  ज्यादा  लेते  श्रमिकों  से  नोमिनल  लेते  हैं  ।

 मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  सिर्फ  कोई  कानून  बना  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  जो  कानून
 आजकल  उपलब्ध  हैं  उन्हीं  के  सम्बन्ध  में  सब  शिकायतें  चलती  रहती  हैं  कि  उन  कानूनों  का  क्रियान्वयन

 नहीं  होता  मिनिमम  वेज  एक्ट  सबसे  महत्वपूर्ण  कानून  कृषि  «के  क्षेत्र  में  उसी  के  सम्बन्ध  में

 शिकायत  है  कि  जहां  काम  उपलब्ध  भी  होता  है  वहां  भी  मिनिमम  वेज  श्रमिकों  को  नहीं  मिलता

 जब  श्रम  मंत्रियों  की  मैंने  बैठक  बुलायी  उसमें  भी  यह  बात  आई  थी  कि  जो  हमारे  हैं
 उनकी  मोबिलिटी  बढ़ाई  जानी  पब्लिसिटी  होती  लोगों  को  जानकारी  देनी

 रिकवरी  की  मशीनरी  इफेक्टिव  होनी  चाहिए  ।  ताकि  जो  न्यूनतम  मजदूरी  तय  हो  गई  है  उतनी  तो  कम

 से  कम  उन्हें  उपलब्ध  हो  सके  ।  अब  उसके  बाद  सेन्टर  ने  एक  सेन्‍्ट्रल्ली  स्पोंसर्ड  स्कीम
 बनाई  जिसके

 अन्तगंत  कई  राज्यों  में  केन्द्र  सरकार  के  ख  चें  से  हम  इन्स्पेक्टर  दे  रहे  हैं  ताकि  व ेजाकर  के  मिनिमम  वेजिज

 एक्ट  इम्पलीमेंट  कराने  में  राज्य  सरकारों  को  मदद
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 जते  प्पिपिपययए

 जैसाकि  बिल  में  कहा  है  कि  केन्द्र  की  एजेन्सी  हो  ।  केन्द्र  की  एजेन्सी  सारे  देश  में  असंगठित

 मजदूरों  के  लिए  इस  बात  का  इन्तजाम  सोशल  सिक्‍योरिटी  का  इन्तजाम  करे  बेसे  मैंने  केलकुलेट
 करके  देखा  है

 कि  अगर  इसको  लागू  भी  किया  जाए  तो  प्रति  वर्ष  में  25  रुपए  प्रति  व्यक्ति  मुश्किल  से
 पड़ता  उससे  कोई  सोशल  स्कीम  कया  हो  सकेगी  ।  कौन-सी  स्कीम  चल  सकेगी  ।  यह  हमको  व्यावहारिक
 नहीं  लमता  फिर  भारतवर्ष  जैसे  इतने  बड़े  देश  फेडरल  सिस्टम  में  एक  एजेन्सी  से  कोई  सोशल
 स्क्रीम  चल्मना  कहां  तक  सफल  होगा  ।  अभी  हम  ई०  एस०  आई०  के  द्वारा  लोगों  के  लिए  मेडिकल
 कवरेज  की  स्कीम  चलाते  हर  राज्य  को  हमने  जिम्मेदारी  दी  यद्यपि  कारपोरेशन  से
 कारपोरेशन  की  एम्प्लायर्स  5  एम्प्लाई  सवा  दो  प्रतिशत  करके  देते  सरकार  कुछ
 नहीं  हम  इसको  एक  सेंट्रल  एजेंसी  से  नहीं  चला  यद्यपि  सेंट्रल  रूल  हम  सेस
 लेते  उसके  लिए  7/«  एक्सपेंडीचर  कारपोरेशन  देता  1/8  राज्य  सरकार  देती
 लेकिन  उसके  फाइनांशल  एडमिनिस्ट्रेशन  का  सारा  दायित्व  राज्य  सरकार  को
 दिया  गया  है  और  आज  भी  दुनिया  भर  की  शिकायतें  आती  एंशो्ड  परसन  एम्प्लायसं  हैं  कि
 जो  मेड्कल  फेसिलिटीज  डिसपेंसरीज  हास्पीटल  उनके  बारे  में  उनकी  शिकायतें  आती  हैं  कि
 सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  इसलिए  इस  तरह  की  कोई  सामाजिक  सुरक्षा  एक  फंड  बना  देने  से  नहीं  होती  ।

 फण्ड  नहीं  बनेगा  तो  काम  पूरा  नहीं  होता  ।  मैंने  बात  कही  कि  उनके  लिए  रोजगार  के  साध्
 उपलब्ध  कराएंगे  ।  जो  स्टेंडडं  मेन  इयर  कहते  स्टेट  गवनंमेंट  के  डाकमेंट  के  अनुसार  साल  में  273
 द्िन  रोज़गार  8  घफ्ठे  के  हिसात्र  स ेअगर  दिया  जाए  तो  अभी  बड़ी  मुश्किल  से  सातवीं  पंचवर्षीय  योजन
 में  जितले  लोछ  रोजगार  के  लिए  उपलब्ध  हो  शहरी  क्षेत्रों  में  तो  अनएम्प्लायमेंट  थोडा
 बढ़ा  लेकिन  ग्रउमीण  क्षेत्रों  में  जितने  लोग  रोजगार  के  लिए  उपलब्ध  हो  उससे  ज्यादा  रोजगार
 काਂ  सृजन  हो  ऐसा  अनुमान  ऐसा  अनुमान  है  कि  5  प्रतिशत  के  हिसाब  से  अगर  आर्थिक
 ब्रिकास  रही  मिलियन  के  करीब  लोगों  के  लिए  रोजगार  उपलब्ध  हो  सकेगा  और

 लोए  उप्रलब्ध  हो  इस  तरह  से  जो  बैकलाग  9.28  मिलियन  का  उसमें  से  करीब
 एक  बेकबछय  कक्‍्ल्रीग््र  कर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  स्टेटजी  बन  रही  उसमें
 इस  बात  पर  जोर  ड्क्का  गया  है.कि  हम  प्रोडक््टिव  एम्प्लायमेंट  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  दे  सकेंगे  जिससे

 स्रिफे  उनको  रोजगार  मिलेगा  बल्कि  हमरा  आथिक  विकास  का  ढांचा  भी  मजबूत  हो  सकेगा  ।  इसके
 लिए  जैसा  कि  श्री  भज़नलाल  कहा  कि  लोगों  को  सीधा  लाभ  बीच  में  से  बिचौलिए  पैसा  न
 खा  जाएं  जो  ग्रामीण  मज़दूरों  के लिए  पैसा  दिया  इसलिए  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०
 जी०  पी०  को  मिलाकर  इन्‍्टीग्रेटेड  रूरल  डेवलपमेंट  प्रोग्राम  बनाया  गया  और  ऊपर  से  500  करोड  रुपए
 और  डाले  गए  तथा  कुल  मिलाकर  जवाहर  रोजगार  योजना  बन  रही  है  ।  आप  देखेंगे  कि  जहां  पूरी
 स्रताकी  पंचवर्षीय  योोज़ता  करीब  अनुमान  था  कि  4900  करोड़  रुपए  ग्रामीण  विकास  के  कार्यों  पर

 रोजम़ार  देने  के  वहीं  करीब  6900  करोड़  रुपए  खर्च  करने  का  विचार  सरकार
 कर  रही  है  |  जफद्धिर  कि  सरकार  चाहती  है  कि  आने  वाले  समय  में  हम  बेरोजगारी  को  समाप्त  करें
 बोर  उसके  लिए:पूले  कोशिश  की  जा  रही  वैसे  जहां  तक  कानन  की  बात  है  बहुत  सारे  कानन
 कुसंब्रक्षिज़-मल्न  लिए  बने  हैं  ।  जेसा  मैंने  कहा  कि  मसिनिमम  बेजेज  एक्ट  1948  मिनिमम  वेजेस

 1948,  वकमह्स-कम्पलसेशन  इक्वल  रेम्युन  रेशन  बान्डेड  लेबर  सिस्टम  एबोलिशन  एक्ट
 में  में  यह  पाम्रा  सग्रा  कि  उसकी  अइडेंटिफिकेशन  वगेरह  होती  है  तो  सरकारी  माध्यम  से  पूरा
 नहीं।हो  सकता  ।  इसमें  माननीय  सब्॒स्मों  शिकायत  की  थी  ।  उसपर  सरकार  ने  यह  फैसला  लिया
 है/कि:  वालेक्टरी  अारगंत्नाइजेशन्स  हैं  इन्वाल्व  करेंगे  ।  सात  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  इन्वाल्व  कर
 रहे  इस  बात  के  लिए  उन  लोगों  को  उत्तरद्बगरिल्व  दिया  है  कि  बीस  बान्डेड  लेबर  के  ऊपर  जितने
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 लोगों  को  आइडेंटिफाइ  क
 गो

 प्रत्येक  आइडेंटिफिकेशन  के  लिए  सौ  रुपया  दिया  जाएगा  और  साथ्  ही
 6250  रुपए  जो  दिए  जाते  हैं  वैसी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  करेंगे  ताकि  उसका  सही  उपयोग  हो  ।  इण्टर
 स्टेट  जो  कण्डीशन्स  आफ  सर्विस  एक्ट  1979  इसके  बारे  में  इस  बात  की  कोशिश  की  जाती

 है  कि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  जो  ठेकेदार  मजदूरों  को  ले  जाते  हैं  वे  उन  मजदूरों  का  शोषण  न
 शोषण  से  उनको  सुरक्षा  देने  के लिए  यह  कानून  बनाया  गया  है  ।  फिर  भी  शिकायत  आती  है  ओर  शोषण

 होता  है  ।  लेबर  भिनिस्टर्स  कान्फ्रस  में  इस  विषय  पर  मैंने  विभिन्‍न  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  स ेबातचीत  की

 है  ।  एक  बात  पर  निर्णय  हुआ  कि  जिस  राज्य  से  श्रमिक  जाते  हैं  उस  राज्य  का  पदाधिकारी  जिस  राज्य
 में  वे  काम  करते  हैं  वहां  रहे  और  कोई  भी  शोषण  हो  या  वहां  जो  न्यूनतम  मजदूरी  है  ओर  जो  दूसरे
 कानून  लागू  हैं  उतका  अगर  उल्लंघन  हो  तो  वह  अधिकारी  वहां  के  अधिकारी  से  बात  इसके  अलावा

 एक  परमानेंट  स्टेंडिग  कमेटी  भी  बनाई  गई  चण्डीगढ़  और  बम्बई  में  ।  वहां  के  दोनों  रीजनल  लेबर
 क्रमिश्तर  और  जिस  स्टेट  से  जिस  स्टेट  में  मजदूर  जाते  दोनों  राज्यों  के  जो  लेबर  कमिश्नर  हैं  उसके

 सदस्य  वहां  कोई  शिकायत  आती  है  तो  बे  तीनों  बैठकर  उस  पर  निर्णय  लेते  कांट्रेक्ट  लेबर  रेगुलेशन
 एण्ड  एबोलिशन  एक्ट  के  अन्तर्गत  भी  असंगठित  मजदूर  आते  उसमें  इस  बात  का  प्रावधान  किया  गया
 है  कि  किसी  जगह  पर  अगर  कांद्रेक्ट  लेबर  काम  करती  है  ओर  उस  एस्टेबलिशमेंट  में  जो  डायरेक्ट
 एम्पलायड  मजदूर  हैं  उनको  जो  तनख्वाह  मिलती  हैं  उसी  तरह  से  अगर  बराबर  ओर  सिमिल्लर  नेचर
 आफ  वकक  अगर  कांट्रेक्ट  लेबर  भी  करे  तो  उसको  भी  उतनी  तनख्वाह  मिलनी  चाहिए  ।  मैं  मुछ्य-मुख्य
 बातों  की  चर्चा  कर  रहा  उनको  फरस्ट  दवा  और  पेयजल  की  सुविधा  भी  मिलनी  चाहिए  ।  जो
 स्त्रियां  वहां  काम  करती  हैं  उनके  लिए  क्रेशे  वर्ग रह  की  सुव्रिधा  होनी  चा्रहिए  और  जो  भी  न्यूनतम  मजदूरी
 तय  वह  मिलनी  चाहिए  ।  पेमेन्ट  न  मिले  तो  व्यवस्था  है  कि  असिपल  एम्पलायर  का  आफिसर  उसको
 सर्टिफाइ  करे  व  उसके  सामने  पेमेन्ट  हो  ।  अगर  वह  न  ग्रिले  तो  उसका  उत्तरदायित्व  प्रिंसिपल  एम्पलायर

 दिया  गया  है  ताकि  वह  उनसे  पैसा  काठकर  ठेकेद्धर  के  श्रमिकों  को  दे  |  उसी  तरह  से  असंमठित  क्षेत्र
 में  हम  लोगों  ने  बहुत  वेलफेयर  मेजर  के  काम  किए  हैं  ।  बीडी  मजदूरों  के  लिए  बीडी  वेलफ्रेयर  सेस  एक्ट
 और  बीड़ी  बैलफंयर  एक्ट  है  ।  इसमें  प्रति  हज्अर  पर  तीस  पंसे  सेस  लगाते  उस  तीस  पैसे  कोਂ  बीडी
 मजदूरों  के  वेलफेयर  के  खर्च  करते  उनके  लिए  आऊन  थूअर  हाउस  का  कार्यक्रम  अगर  राज्य
 सरकार  वीकर  सेक्शन  के  लिए  घर  बनाती  बीड़ी  मजदूर  वीकर  सेक्शन  के  लोग  हैं  तो  उसके  लिए

 ईयर  माक  कर  देती  है  ।  जितने  मकान  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  हैं  उसके  लिए  6  हजार  रुपये  हम  सब्सिडी
 के  तौर  पर  देते  हैं  ।  उसी  प्रकार  स्वयं  घर  बनाना  चाहें  वे  लोग  तो  हम  पांच  हजार  रुपए  लोन  देते  हैं  और

 के  हजार  रुपए  डवलपमेंट  चाजज के  देते  हैं  ।  वह  लोन  हम  आसान  किश्तों  में  देते  हैं  उसके  लिए  सूद  नहीं
 ते  हैं  ।  इसके  अलावा  उनके  लिए  मेडिकल  केयर  की  काफी  व्यवस्था  है  ।  जगह-जगह  डिस्पेंसरीज  खोली

 हैं  ।  अन्य  लोगों  के  लिए  आकुपेशनल  डिस्त्रेजीज  भी  कह  सकते  हैं  जनरली  टी०  बी०  होती  है  बहुत
 उसके  लिए  पूरे  ईलाज  की  व्यवस्था  जितना  भी  खर्च  हो  और  जब  इलाज  में  है  तो  सबसीस्टेंस  अलाऊन्स
 मिले  उसे  और  उप्तके  परिवार  उसकी  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  शिक्षा  की  भी
 व्यवस्था  की  गई  उनके  आश्षितों  के  लिए  25  रुपए  से  लेकर  125  रुपए  तक  स्कालरशिप  की  व्यवस्था

 है  ।  वेलफेयर  की  भी  व्यवस्था  है  बीडी  और  सिगार  एक्ट  के  जरिए  उनके  के  घण्ठे  निर्धारितःकिए
 गए  छुट्टियों  का  प्रावधान  किया  गया  ओवर  टाइम  के  लिए  क्या  रेट  जो  पक्के  तोर  पर  उनको
 रोलिंग  के  लिए  देते  हैं  उसमें  कठिनाई  पेद्य  हो  या  गड़बड़ी  हो  टो  उसके  लिए  मशीनरी  निर्धारित  की  गई

 है  कि  वह  जाकर  देखे  और  तत्काल  उसका  फंसला  राज्य  सरकार  बसी  अथारिटीज  घोषित  करती

 है  ।  इस  तरह  से  क्षेत्र  भी  हम  छीरे-धी रे  बढ़  रहे  हैं  ।  यह  कहा  जा  सकता  कि  जो  आज
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 असंगठित  है  आगे  भी  वह  असंगठित  ही  रहने  वाला  असंगठित  मजदूर  धीरे-धीरे  संगठित  होते  जा  रहे
 हैं  ।  अलग-अलग  सेक्टर  में  हम  देखें  तो  जो  एक  साल  पहले  संगठित  नहीं  थे  वह  आज  संगठित  हो  रहे
 उसके  जो  अधिकार  हैं  जैसे-जेसे  उसको  उनकी  जानकारी  होती  जा  रही  वेसे-वैसे  उसमें  संगठन  बनता
 जा  रहा  है  और  जैसे-जंसे  संगठन  बनता  जा  रहा  है  कानूनों  का  भी  कार्यान्वयन  आसान  होता  जा  रहा
 है  ।  मैं  असंगठित  श्रमिकों  के  लिए  कानूनों  के  बारे  में  भी  चर्चा  करना  चाहता  हूं  ।  मिनीमम  वेजेज  के
 सम्बन्ध  में  जेसा  कहा  कि  सेंट्रल  स्पोंस्ड  स्कीम  फार  इंफोसंमेंट  एण्ड  मिनीमम  वेजेज  है  जिसमें  पायलेट
 प्रोजेक्ट  शुरू  हुआ  है  ।  दो  सो  लेबर  इन्स्पेक्टर  मध्य  राजस्थान  और  मणिपुर  में  केन्द्र  द्वार
 उन  जगहों  पर  जहां  सत्तर  प्रतिशत  आबादी  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  की  वहां  पर  दिये  गये

 उसको  और  आगे  बढ़ा  रहे  हैं  ताकि  वहां  पर  मिनीमम  वेजेज  एक्ट  का  इन्फोसंमेंट  प्रभावी  ढंग  से  हो
 सके  ।  उसी  प्रकार  से  सेंट्रल  स्पोंस्डे  स्कीम  फार  आर्गेनाइजेशन  रूरल  हमने  शुरू  की  है  जिसमें  प्रत्येक

 नाक  में  एक  आनरेरी  रूरल  आर्गेनाइजर  को  रखते  बह  गांव  का  ही  आदमी  होता  है  और  उसे  दो  सौ
 रुपये  आनरेरियम  देते  हैं  और  पचास  रुपये  कंवेंस  अलाऊंस  के  लिए  देते  इस  काम  को  करने  के  लिए
 कि  वह  वकर्स  के  काम  आये  और  उनके  जो  अधिकार  हैं  उनकी  जो  ड्यूटी  है  उनके  बारे  में  बताये  ।  उनक
 मोटिवेट  उनको  मोटिवेट  करे  संगठित  करने  के  उनको  इस  बात  के  लिए  मोटिवेट  करे  कि
 वह  संगठित  हो  जायें  ताकि  वह  अपने  अधिकारों  को  संगठन  के  माध्यम  से  पा  लें  ।  यह  स्कीम  अभी  14
 राज्यों  और  एक  यूनियन  टेरिटरी  में  दी  गई  जहां  पर  1500  आनरेरी  रूरल  आर्गेनाइजर्स  नियुक्त
 किये  गये  हैं  ।  उसी  तरह  से  ग्रुप  इंशोरेंस  स्कीम  फार  लेंडलस  एग्रीकल्चर  लेबर  बाई  इन्शोरेंस  डिर्व  जन
 मिनिस्ट्री  आफ  दी  फाइनेंस  डिपार्टमेंट  है  जिसके  अन्तर्गत  एल०  आई०  सी०  ने  राज्य  सरकार  के  साथ
 मिलकर  एक  योजना  बनाई है  ग्रुप  इन्शो रेंस  की और  यह  15  1987  से  शुरू  हुई  है  ।  जिसके  अन्तगंत
 18  से  60  वर्ष  के  भीतर  कोई  भूमिहीन  मजदूर  अगर  मर  जाता  है  तो  उसको  एक  हजार  रुपये  तत्काल
 न्शोरेंस  कम्पनी  एल०  आई०  सी०  से  दे  दिए  जाते  हैं  और  उसके  लिए  भूमिहीन  मजदूर  से  कोई

 प्रीमियम  नहीं  लिया  जाता  ।  वह  इनीशियल  पीरियड  में  सारा  कार्यक्रम  सरकार  की  तरफ  से  चलाया  जा
 रहा  है  ।  उसी  तरह से  ग्रुप  लाईफ  इन्शोरेंस  स्कीम  फार  आई०  आर०  डी०  पी०  बेनिफिशरी  चल  रही
 है  ।  रूरल  डवलपमेंट  डिपार्टमेंट  की  ओर  से  जो  आई०  आर०  डी०  पी०  के  बेनिफीशरीज  हैं  वह  डी  ०
 आर०  डी०  ए०  की  कवरेज  में  आते  हैं'**उसके  लिए  एल०  आई०  सी०  के  साथ  मिलकर  एक  स्कीम

 बनायी  गयी  है  जिसके  अन्तगंत  यदि  18  से  60  वर्ष  के  बीच  में  किसी  कारणवश  कोई  मृत्यु  का  शिकार
 हो-जाए  तो  तत्काल  उसे  3  हजार  रुपये  मिल  सकते  हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  एक्सीडेंट  से  मर  जाता  है  तो

 से  6  हजार  रुपए  तक  दिए  जा  सकते  हैं  ।  इसमें  श्रमिकों  को  अपना  प्रीमियम  देना  नहीं  बल्कि
 उसकी  इनीशियल  कवरेज  पर  जितना  खर्च  होता  वह  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ।  अभी
 इसे  तीन  साल  के  लिए  लागू  किया  गया  और  इसके  अन्तर्गत  आई०  आरण०  डी०  पी०  के  3  से  4
 मिलियन  बैनीफीशियरीज  को  हर  साल  लिया  जा  रहा  है  ।

 इसके  अलावा  एल०  आई०  सी०  ने  एक  सोश्यल  सीक्योरिटी  फण्ड  नाम  की  स्कीम  भी  बनायी
 इस  सदन  में  हैंडलूम  रिक्षा  औटो  रिक्षा  पुलसं  आदि  की  भी  चर्चा  हुई  इसीलिए  मैं  उनकी

 जानकारी  के  लिए  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  एल०  आई०  सी०  से  मिलकर  सोश्यल  सीक्योरिटी  फण्ड
 स्कीम  तैयार  की  है  जिसके  जरिए  यदि  बंनीफीशियरी  उसमें  50  प्रतिशत  अपना  हिस्सा  कन्‍्द्रीब्यूट  करे
 तो  बाकी  50  श्रतिशत  हिस्सा  एल०  आई०  सी०  देती  उसका  प्रीमियम  शेयर  करती  और  सम्बन्धित
 व्यक्ति  की  60  वर्ष  से  पहले  मृत्यु  हो  जाने  की  स्थिति  में

 इस  योजना  के  तहत  उसके  परिवार  को  3
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 हजार  रुपए  तक  दिए  जा  सकते  हैं  ।  यदि  वह  किसी  एक्सीडेंट  में  मारा  जाता  है  तो  इससे  ज्यादा  देने
 का  प्रावधान  भी  उसमें  किया  गया

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  चुका  हम  इसका

 समय  कितना  और  बढ़ाए ं?

 श्री  बिदेशवरी  दुबे  :  मैं  केवल  15  मिनट  और

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसके  बाद  माननीय  सदस्य  को  उत्तर  देना  क्‍या  फिर  हमें  इसका  समय
 आधा  घंटा  और  बढ़ाना  होगा  ?

 कई  भसाननोय  सदस्य

 इतनी  शियल  पीरियड  अ  न  दो  साल  के  लिए  रखा
 गया  जिसके  अन्तगंत

 गांवो ंमें रहने  वाले  किसी  व्यक्ति  की  यदि  झोंपड़ी  जल  जाती  है  तो  जहां  उसका  पूरा  खर्च

 बियर  करती  इस  स्कीम  के  जरिए  उसे  एक  हजार  रुपए  तत्काल  झोंपड़ी  के  लिए  औ
 बिलौंगिग्स  भी  जल  गए  हैं  तो  500  रुपए  उनके  कुल  मिलाकर  डेढ़  हजार  रुपये  तक  तत्काल

 जहां  तक  ओल्ड  ऐज  पेंशन  का  सवाल  कई  स्टेट  गबनंमैंट्स  ने  अपने  यहां  अलग-अलग  स्कीमें
 चलायी  हुई  हैं  जिनमें  60  वर्ष  से अधिक  आयु  के  श्रस्तिकों  को  30  रुपये  से  है  रुपए  तक  की  ओल्ड

 ऐज  पेंशन  दी  जाती  उसी  तरह  से  परसनल  एक्सीडेंट  इन्श्योरेंस  स्कीम  भी  है  जिसमें  7,200  रुपये
 से  कम  आय  वाले  इनकम  ग्रुप  के  लोगों  को  3  हजार  रुपये  उस  स्थिति  में  दिये  जाते  यदि  उनके  घर  में
 अनिंग  मैम्बर  की  मृत्यु  हो  जाती  हे  ।

 कहने  का  तात्पयें  यह  है  कि  सरकार  स्वयं  इस  बात  की  कोशिश्न  कर  रही  उसे  अनभर्गेनाइज्ड
 लेबर  के  प्रति  पहले  ही  चिन्ता  तेजी  से  वह  उनके  हित  में  कदम  उठा  रही  सबसे  पहले  उ  न्हें
 रोजगार  मुहैया  कराने  की  जरूरत  है  ।  रोजगार  के  बाद  उनकी  सामाजिक  सुरक्षा  का  प्रश्न

 आता  अब  हमारे  संसाधन  बहुत  सीमित  उनके  भीतर  ही  जितना  हम  उनके  लिए  काम  कर  सकते

 वह  करने  की  चेष्टा  करते  हैं  ।  संसाधनों  का  प्रश्न  सबसे  बड़ा  इच्छा  की  कमी  नहीं  अभी  हमने

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  500  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  प्रावधान  किया  आप  जानते  हैं
 कि  उसके  लिए  हमें  50  हजार  रुपए  से  ज्यादा  आय  वालों  पर

 3
 प्रतिशत  की  दर  से  टैक्स  लगाना

 तब  उस  योजना  के  लिए  पैसे  की  व्यवस्था  हो  पायी  ।  यदि  हम  सीमित  संसाधनों  में  कुछ  काम  करना

 चाहें  तो  उसके  लिए  कहीं  न  कहीं  से  पैसे  की  व्यवस्था  तो  करनी  ही  पड़ेगी  । उसके  लिए  अभी  उचित
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 प्रतीत  नहीं  होता  क्योंकि  आज  इतनी  अच्छी  स्थिति  नहीं  है  ।  सारी  परिस्थितियों  को  ध्यान  में
 रखते  सरकार  जो  कुछ  कर  सकती  असंगठित  मजदूरों  के  हितों  वह  मुस्तेदी  क ेसाथ  कर

 रही  है  ।  जैसा  अभी  डिबेट  में  प्रश्त  उठाया  गया  कि  देश  में  ब्रिल्डिग  कन्सट्रक्शन  में  काम  करने  वाले
 श्रमिकों  का  बड़ा  शोषण  होता  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  अभी  कन्सट्रक्शन  वर्क्स  के
 हितों  की  रक्षा  के  उनकी  सेफ्टी  के  उनकी  हैल्थ  के  लिए  और  उन्हें  दूसरी  सुविधायें  दिलाने
 के  लिए  एक  बिल  सदन  के  विचारार्थ  इन्ट्रोडयूस  किया  जब  वह  सदन  में  आयेगा  तो  आप  माननीय
 सदस्यों  को  उस  पर  बोलने  का  मौका  मिलेगा  ।

 एक  प्रश्न  इम्मीग्रेशन  एक्ट  के  अन्तगंत  उठा  जो  प्रावधान  किए  गए  हैं  उनसे  कुछ  कठिनाइयां
 पैदा  हो  रही  ऐसी  बात  कही  गई  है  ।  हालांकि  दोनों  तरह  की  बातें  कही  गई  हैं--जो  मैनपावर

 कांट्रेक्टर  उनके  जरिए  उनका  शोषण  बहुत  हो  रहा  है  ।  वस्तुत:ः  बात  यह  है  कि  मेन  पावर  कांट्रेक्टरों
 ने  इधर  अपने  प्रचार  तंत्र  को  बड़ा  सक्रिय  बना  दिया  है  क्योंकि  सरकार  ने  बड़ी  ही  मजबूती  से  उस  व  नून
 को  इन्फोस  किया  है  जिसके  स्ट्रिक्ट  इन्फोर्समेंट  की  कमी  की  वजह  से  वे  अब  तक  शोषण  करते  रहे  ।

 जहां  भी  फारेन  क्री  के  एम्प्लॉयर  अगर  उन्हें  हिन्दुस्तान  से  मजदूर  तो  उनको  एक
 फार्म  भरकर  सब  कुछ  स्पष्ट  बताना  मैं  यहां  पहले  यह  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  हम

 दूसरे  देशों  में  मजदूर  भेजना  चाहते  लेकिन  प्रतिष्ठापूवंक  भेजना  चाहते  हम  टमम्स  एण्ड  कंडीशन्स
 तय  कर  के  भेजना  चाहते  उनका  वहां  शोषण  न  हो  |  यदि  उनके  एक्सपोर्ट  से  हमें  कुछ  पैसा  भी  ज्या
 मिल  तो  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  हम  ग्रुलामी  का  एक्सपोर्ट  हम  अपने  सिटीजन्स  को  परी
 प्रतिष्ठा  के साथ  बाहर  भेजना  चाहते  हैं  |  इसलिए  यह  व्यवस्या  की  गई  है  और  यही  नहीं  दूसरे  देशों  के  भी
 कानून  कोई  भी  एम्प्लॉयर  अमर  हिन्दुस्तान  से  मजदूर  मंगाना  चाहता  तो  हमारे  जो  वहां  मिशन  हैं

 के  सामने  जाकर  उसको  एक  एग्रीमेंट  पेपर  उसको  फिलअप  करना  पड़ेगा  जिसमें  यह  सब  बताना
 होगा  कि  कितने  मजदूरों  की  आवश्यकता  उसका  ड्यूरेशन  कितना  है  और  उसकी  टसम्स  एण्ड  कंडीसन्स
 प्राफ  एम्प्लॉयमेंट  क्‍या  हैं  ।  उसमें  कम  से  कम  उतनी  मजदूरी  देने  की  कमिटमेंट  उसको  देनी  होती  है  जो

 मिनिमम  वेजेज  हम  लोगों  ने  वहां  की  स्थिति  को  देखते  हुए  डिफरेंट  कंट्रीज  के  मिशनों  को  दिए  इसके
 अलावा  घर  की  दवादारू  की  सुविधाएं  देनी  होंगी  ।  बहुत  सारी  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित
 कर  दिया  गया  है  कि  क्या-क्या  मिलना  साथ  ही  यह  भी  कर  दिया  है  कि  प्री  पेड  टिकिट  ए
 बाइस  इधर  से  जाने  के  लिए  टिकिट  भेजें  या  वहां  फारेन  एक्सचेंज  में  उतना  पैसा  भेजें  जितना  उसका
 किराया  है  और  वहां  जाने  के  बाद  फिर  उसके  वापिस  लौटने  के  लिए  टिकिट  भी  |  बहत  से  कांटेक्टर
 प्री-पेड  टिकिट  नहीं  देते  हैं  ।  जो  वहां  की  एम्बैसी  स ेकागज  आता  उसमें  अण्डरटेकिंग  होती  है  कि ।&  भर्कि  प्रा
 पैड  टिक्षिट  भेजना  है  ।  लेकिन  कांट्रेक्टर्स  वहां  जाने  के  लिए  टिकिट  नहीं  देते  जो  पैसा  एम्प्लॉयर  देता |

 उससे  टिकट  खरीदकर  नहीं  देते  हैं  और  उस  पैसे  को  भी  बीच  में  ही  खा  जाते  हैं।न  भेजने  का  और
 मे  आने  का  पैसा  या  टिकिट  देते  बल्कि  बेचारे  गरीव  लोगों  की  जमीन  और  घर  बिकवा  कर  उस  पैसे
 को  उनसे  वसूल  कर  लेते  हैं  । उनका  कमीशन  मात्र  दो  हजार  रुपया  है  जो  मिलना  लेकिन  ये
 लोग  बीस-बीस  हजार  रुपया  ले  लेते  हैं  ।  हमने  एम्प्लॉयर  से  कहा  है  कि  वह  पेपर  पर  फिलअप
 करके

 हमें
 दे

 और  उसको  वह  बाई  लेटर  एण्ड  स्प्रिट  फॉलो  अंगर  नहीं  करता  तो  हम  उनको
 इम्मीग्रेशन  की  क्लियरेंस  नहीं  देंगे  ।  इस  तरह  से  उसके  अन्तर्गत  एक  प्रकार  से  जो  शोषण  होता
 उससे  हमने  उसको  रोका  है  ।  इसके  लिए  वे  एक  बहुत  बड़ी  पब्लिसिटी  चला  रहे  हैं  कि  उससे  हमारे
 मैनपॉवर  जो  थिदेशों  में  जाती  है  वह  लेकिन  मुझे  मालूम  इससे  हमारी  मैनपॉवर  जो  विदेशों  में
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 जाती  है  वह  घटेगी  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मजदूरों  की  सेफ्टी  के  लिए  बहुत  सारे  कानून  बने हैं  और  उतमें
 पुनसंन्शोधन  हो  रहा  चाहे  वह  फंक्ट्री  कानून  मिनिमम  वेजेज  एक्ट  हो  या  बीडी  मजदूरों  के  सम्बन्ध
 में  एक्ट  हो  या  मैटरनिटी  एक्ट  जो  संशोधन  कानून  को  सुधारने  के  लिए  आए  उनके  अनुसार  हम
 सुधार  रहे

 जो  दण्ड  प्रक्रिया  उसको  हमने  कठोर  बनाया  है  ताकि  कानन  का  पालन  पूरा-पूरा  और

 मजबूती  से  हो  और  जो  कानून  का  उल्लंघन  करे  उसको  कठोर  दण्ड  दिया  ताकि  वह  भविष्य  में

 कानून  का  उल्लंघन  नहीं  कर  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  चिन्ता  को  माननीय  सदस्य  समझें  ।

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  एक  नेशनल  कमिशन  ऑन  रूरल
 वर्क्स  बनाया  है  उसकी  जो  टम्से  आफ  रफ्रस  हैं  वह  बहुत  व्यापक  हैं  ।  वह  बहुत  गहराई  में  जाकर  छानबीन
 कर  रहा  है  ।  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि उसकी  जो  भी  सिफारिशें  होंगी  उनको  लागू  किया  जायेगा
 और  फिर  उन  सिफारिशों  के  आधार  पर  एक  स्ट्रेटेजी  बनेगी  ।  इसके  बाद  उन  सिफारिशों  के  आधार  पर

 कानून  में  संशोधन  करेंगे  और  अगर  आवश्यकता  होगी  तो  कानून  भी

 इसके  साथ  इस  बात  की  आशा  की  जाती  है  कि  अगर  वह  एक  बार  में  अपनी  पूरी  सिफारिशें

 नहीं  दे  पाया  तो  अन्तरिम  सिफारिशें  देगा  ताकि  सरकार  उस  मामले  में  आगे  बढ़े  । जब  नेशनल  कमिशन

 ऑन  रूरल  वकंस  की  सिफारिशें  आ  जाएगी  तो  उससे  काफी  फायदा  हमारे  मजदूरों  को  उनकी

 सामाजिक  सुरक्षा  के  लिए  क्या  किया  जाए  इसके  सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  वह  अपनी  सिफारिशें

 प्रोफेसर  रंगा  ने एक  बात  कही  कि  अनआर्गेनाइज्ड  लेबर  के  लिए  पहले  एक  त्रिपक्षीय  स्टैंडिर

 कमेंटी  हुआ  करती  थी  जो  अनआग्गनाइज्ड  सेक्टर  में  काम  करने  वालों  के  सम्बन्ध  में  बैठ  कर  विचार  करती

 थी  ।  उस  कमेटी  ने  जो  भी  सुझाव  दिए  थे  उनको  अमल  में  लाने  की  सरकार  ने  पूरी  कोशिश  की  थी  ।

 वह  स्टेंडिग  कमेटी  इधर  कुछ  दिनों  से  नहीं  बैठ  रही  है  और  वह  बिल्कुल  शिथिल  हो  गयी  है  व  समाप्त

 हो  गई  मैं  इस
 बात  का  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  वह  स्टेंडिग  कमेटी  जो  पहले  थे  जो  कि  अब

 शिथिल  व  समाप्त  हो  गई  है  उसको  पुनर्जीवित  किया  जाएगा  ताकि  अनआर्गेनाइज्ड  सेक्टर  के  मजदूरों  के

 साथ  समय-समय  पर  बैठ  कर  विचार  करते  रहें  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  माननीय  सदस्य  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  जी  से  मैं  अनुरोध  करना

 चाहता  हं  कि  जहां  हम  उनके  बिल  की  भावनाओं  का  आदर  करते  हैं  वहां  हमारी  कठिनाइयों  का  भी

 ध्यान  रखते  हुए  अपने  बिल  को  वापिस  ले  लें  और  अपने  बिल  को  लाने  के  लिए  प्रैंस  नहीं  करें  ।

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  अभी-अभी  माननीय  मंत्री  जी  ने

 कुछ  बातें  कहीं  |  मैं  मानता  कि  सरकार  असंगठित  मजदूरों  के  लिए  चितित  है  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  कि

 नेशनल  कमिशन  आन  रूरल  व्क्स  बना  है  ओर  वह  सब  बातें  सोचकर  कुछ  सुझाव  देने  वाला  मैं

 इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  वह  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  जल्दी  से  जल्दी  दे  जिससे  कि  हम  असंगठित

 मजदूरों  के  लिए  कानून  में  सुधार  करके  कुछ  कर  सकें  ।

 जो  संगठित  मजदूर  होते  हैं  ठित  मणदूरों  का  कोई  ख्याल  नहीं  करते  अगर  एम्पलायर
 और  एम्पलाई कुछ  क्रीब्यूट  करें  तो  वैलफेयर  फण्ड  बन  सकता  है  जिससे  उनकी  बारगेनिंग  कैपेसिटी

 बढ़ ेगी  ।  अभी  मन्‍्त्री  जी  ने  कहा  कि कंस्ट्रक्शन  वर्क्स  का  एक  बिल  राज्य  सभा  में  इंट्रोड्यूस हुआ  है
 ।
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 इसन्‍कत-की  ज्ञामकारीःहे  ।
 उद्योग  में  थोड़ा  सा  वेलफेयर  फण्ड  है  । अगर

 कर्क
 को  भी  सुविधा  मिले  तो  उनका  कुछ  तो  भला  हो  सकता  अभी  अलगन्‍अलग

 ध्रकस के  लिए  अलग-अलग  कानून  अब  तक  कोई  ठोस  सुझाव  और  कमीशन  की  रिपोर्ट  सामने  नहीं
 ज्ौती  तब  तक  कानून  में  तंशीधन  करके  असंगठित  मजदूरों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सिक्‍योरिटी  दें  और

 उनकी  सुरक्षा  करना  हमारा  कत्तंव्य  अन्तिम  रिपोर्ट  को  समय  लगेगा  ।  इंटरिम  रिपोर्ट  की  तुरन्त
 मांग  शोषण  न  हो  ऐसा  उसमें  प्रावधान

 मैं  ग्रह-भी  चाहूंगाकि  आप  एक  इन्शोरेंस  की  स्कीम  उनके  लिए  इसमें  मीडिया
 का  इस्तेमाल  करके  इसका  विस्तृत  प्रचार  और  प्रसार  किया  जा  सकता  अगर  कोई  मजदूर  कोई
 डिम्रांड  करता  है  तो  उसे  काम-से-निकाल-दिया  जाता  इससे  वह  बेचारा  भूखा  रहता  है  ।  आपने  यह

 है-कि  असंगठित  मजदूरों  की  मजदूरी  घट  रही  आप  अरबन  और  रूरल  एरिया  में
 उद्योगों  को  माडन  टेक्नालोजी  दे  रहे  इससे  इन्टैनसिटी  आफ  लेबर  कम  हो  रहा  उद्योग  कैपिटल
 इन्टेण्सिव  बन  रहे  इससे  असंगठित  मजदूर  और  बेरोजगार  हो  रहे  हैं  ।  तो  मैं  आपसे  यह

 कि  इस  आारे  मेंग्देघना  असंगठित  मजदूरों  के  लिए  फ्रीलीगल  एड  कुछ
 जगहेਂ  हैं लेकिन  जो  लीगल  एण्ड  है  उसमें  आपने  स्टॉेडिग  कमेटी  की  बात  मान  ली  है  कि  उसमें  सघार
 हो  सकता  मजदूर  की  शिकायत  दूर  हो  सकती  आज  अजियों  से  नहीं  आप  चाहे
 जितमी  श्मी  छप्लीकेशनः  दे  कांगजं  के  समुन्दर  में  एप्लीकेशन  को  कोई  नहीं  देखता  है  ।  या  मानता  है  ।

 कोई  प्रढ़ता.है  और  न  जवाब  देना  चाहता  है  इसलिए  जब  उसको  मुक्त  लीगल  एड  मिलेगी  तो  कुछ
 न्याय  बनेगा  ।  आप  मालिक  से  चाहें  तो निधि  उसमें  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन

 संगढद्धित  मजदूर  को  भी  यह  सोचना  चाहिए  कि  हम  पूरी  रोटी  खा  रहे  हैं  तो  कुछ  असंगठित  मजदूरों  को

 भी-दें  +-जेसा-आफने  क्कस  -4  का  जिक्र  किया  मैं  मानता  हूं  कि  एक  परसेण्ट  से  10  रुपया  होता  है
 लेकिन  बक्‍्त-को-छोड़  दोजिए  ।  कहने  का  मतलब  यह  था  कि  जिसको  कुछ  मिल  रहा  है  वह  यह

 ककि  बह-क़ुछ  दे  दे  देश-की  जो  सम्पत्ति  देश  की  जो  पूंजी  है  उसके  अन्दर  वह  थोड़ा  सा

 प्रिवलेज  क्लास  बन  गये  हैं  और  बाकी  का  शोषण  हो  रहा  है  ।  हम  चाहते  कि  इनका  भी  शोषण  नहीं
 हो  लेकिन  पूरा  शोषण  हो  रहा  उनके  लिए  घन  एम्पलायर  और  एम्पलाइज  दोनों  दे  दें  ।
 आपने  आश्वासन  दिया  है  कि  कमीशन  की  रिपोर्ट  आयेगी  तो  हम  कांप्रीहेंसिव  सुझाव  के  लिए  बिल

 मैं  चाहूँगा  कि  आप  एक  कांप्रीहेंसिव  बिल  लायें  लेकिन  तब  तक  बीड़ी  के  वैलफेयर  फण्ड

 सुधार  करने  की  जरूरत  है  |  कुछ  सुझाव  आए  हैं  और  हम  भी  कुछ  सुझाव  आपके  पास  भेज  रहे  हैं  एच
 भविशेष  ममो  रेक्डम  भो र  कुछ  रिपोर्ट  के  उस  बारे  में  मैं  ज्यादा  महराई  में  नहीं  और  आपसे
 बयाद-में  करूंगा  लेकिन  आप  ऐसा  कोई  बैलफेयर  फण्ड  मजदूरों  को  दे  कृषि  मजदूर  या  कोई
 भी  जला  एम्पलयमेष्ट  गारण्टी-स्कीम  महाराष्ट्र  में  वहां  जो  काम  पर  जाते  हैं  उनको  मेटरनिटी

 मिलता  है'लेकिन  बाको  ज्यह  नहीं  मिलता  मंटरनिटी  बैनीफिट  कृषि  मजदूरों  को  नहीं  मिल
 रहा  आप  कह  रहे  हैं  कि  वह  संगठित  हो  रहे  हैं  लेकिन  इतने  संगठित  नहीं  हो  रहे  हैं  कि  सस्टेनिंग

 बारगेनिंग  कंपेसिटी  उनके  कारण  बेरोजगारी  ज्यादा  उनके  पास  बारगेनिंग
 असस्टेनिंग  पाबर  आने  के  लिए  सरकार  कर  भी  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  जो  शोषण  करंके  अपनी  सम्पत्ति
 .  बढ़ाना  चाहते  हैं  उनसे  वहू  शोषण  मुकत.हों  :

 ;
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 बस  यही  मेरा  सुझाव था  ।  जल्दी  से  जल्दी  अंतरिम  रिपोर्ट  लेकर  आप  सामने
 लाइए  तो  मैं  सोचता  हूं  कि  हिन्दुस्तान के  असंगठित  मजदूर  संगठित  हो  इस  तरफ  सरकार
 गहराई  से  ध्यान

 दे  रही  दे  तो  अभी  भी  रही  है  लेकिन  इसमें  अभी  दो  कदम  आगे  बढ़ना  जरूरी  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहकर  आपसे  विनती  करूंगा  कि  मेरे  बिल को  वापस  लेने  कीः  आप
 असुमति  दें  ।

 ]
 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :

 मैं  असंगठित  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  एक  निधि  स्थापित  करने
 के  लिए  उपबन्ध  करने  वाला  विधेयक  वापिस  लेने  की  अनुमति  चाहत्ता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 असंगछित  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  एक  निधि  स्थापित  करने  के  लिए  उपकन्ध  करमे  चालाਂ
 विधेयक  वापिस  लेने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्पोकार  हुभा  ।

 4.37  भ०  प०

 उचित  दर  दुकान  )  विधेयक

 +श्री  जो०  एस०  बासवराजू  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रस्ताव  हुए
 खुशी  हो  रही  है  कि  उचित  दर  की  दुकानों  के  कार्यकरण  को  विनियमित  करने  उससे

 के  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।  इस  विधेयक  पर  बोलते  सबसे  पहले  मैंदेश  में

 दर  की  दुकानों  की  कार्य-पद्धति  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।

 हमारे  देश  की  जनसंख्या  80  करोड़  से  अधिक  है  और  उनमें  से  अधिकतम  लोग  अपनी  आवश्यक

 वस्तुओं  के  लिए  उचित  की  दुकानों  पर  निर्भर  करते  हैं  ।  किन्तु  हमारा  मुद्य-उद्देश्य  उन  50

 लोगों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करना  होना  जिनमें  से  अधिकांश  गरीबी  रेखा  के  नीचे  का

 जीवन-यापन  कर  रहे  इस  समय  देश  में  4  लाख  से  अधिक  उचित  दर  की  दुकातें  जो  दिल्ली -
 से  लेकर  दूर-दराज  तक  के  गांवों  तक  में  स्थित  उचित  दर  की  दुकानों  की  सुक्धिः  देश  के  हर  करेने
 में  उपलब्ध  है  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से  इन  उचित  दर  की  दुकानों  का  कार्यकरण  संतोश्नजनक
 है  ।  अधिकारियों  के  दुब्यंबहार  और  निहित  स्वार्थों  ने  इन  दुकानों  के  कार्यकरण  असफल  बक

 कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर
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 है  और  अन्ततः  इसकी  मुक्तभोगी  देश
 की

 आम  जनता  मं  कहूंगा  कि सरकार  उचित  दर  की

 दुकानों  का  कार्य  संतोषज  तक  ढंग  से  चलाने  में  असफल  रही

 सार्वेजनिक  वितरण  प्रणाली  हमारे  देश  में  नई  नहीं  यह  प्रणाली  अग्रेजों  के  शासन  में  वर्ष
 1939  में  सबसे  पहले  शुरू  की  गई  थी  ।  बम्बई  में  भयंकर  सूखा  पड़ा  था  और  तब  वहां  लोगों  को  राशन

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  शुरू  की  गई  वर्ष  1943  में  कलकत्ता  तथा
 पश्चिम  बंगाल  के  अन्य  भागों  में  और  अधिक  भयंकर  सूखा  पड़ा  ।  तब  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 पश्चिम  बंगाल  में  शुरू  हुई  ।

 केन्द्र  ने सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  राजसहायता  के  रूप  में  2000  करोड़  रुपए
 उपलब्ध  कराए  हैं  ।  इस  राजसहायता  का  हिस्सा  आम  आदमी  को  नहीं  मिल  रहा  राजनीततिज्ञों  के
 हस्तक्षेप  से  इस  प्रणाली  के  कार्यों  में  बाधा  पड़ी  मध्यस्थ  और  अन्य  निहित  स्वार्थ  इस  राजहायता
 का  अवांछित  लाभ  उठा  रहे  हमारे  श्री  राजीव  गांधी  का  उहंश्य  यह  देखना  है  कि
 निर्धनतम  व्यक्तियों  को  आवश्यक  बस्तुएँ  सस्ती  दरों  पर  मिलें  ?  उनका  मुख्य  उहं  श्य  दूर-दराज  के

 पहाड़ी  क्षेत्रों  और  समाज  के  निर्घततम  वर्ग  के  लोगों  की  सहायता  करना  किन्तु  हमारी
 सरकार  अभी  तक  यह  सुनिश्चित  करने  में  सफल  नहीं  हुई  है  कि  आवश्यक  वस्तुएं  इस  देश  कीं  निर्धन
 जनता  तक  प्रत्यक्ष  रूप  से  पहुंचे  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  मुख्य  आवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद  और  वितरण  की  कुछ  जिम्मेदारी
 उठाई  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खरीदा  गया  लगभग  60  प्रतिशत  सामान  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  द्वारा  वितरित  किया  जा  रहा  है  ।

 उचित  दर  की  दुकानों  से  जो  आवश्यक  वस्तुएँ  वितरित  की  जाती  वे
 पामोलिन  मिट्टी  का  तेल  ।  वर्ष  1961  में  देश  में  उचित  दर  की
 की  संख्या  47,000  1971  में  यह  संख्या  बढ़कर  1,22,000  हो  गई  और  वर्ष  ।
 संख्या  बढ़कर  2,08,000  तक  पहुंच  आज  समूचे  देश  में  उचित  दर  की  दुकानों  की  संर

 4  लाख  है  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  राज-सहायता  के  रूप  में
 2000  करोड़  रुपए  दिए  गए  हैं  ।  उचित  दर  की  दुकानों  से  वितरित  की  जाने  वाली  वस्तुओं  की  यात्रा
 में  भी  भारी  वृद्धि  हुई  वर्ष  1971  में  लगभग  7.8  लाख  टन  सामान  वितरित  किया  गया  और  वर्ष
 1987  में  वितरित  सामान  की  मात्रा  18.4  लाख  टन

 \  0०

 सरकार  का  उद्देश्य  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  कम  मूल्यों  पर  वस्तुओं  की  सप्लाई  करना
 लेकिन  उचित  दर  की  दुकानों  में  वास्तव  में  क्या  हो  रहा  गांवों  से  इन  दुकानों  का  काये

 एंक  ग्रामीण  हूं  और  मुझे  इन  दुकानों  की  कार्य  स्थिति  के  बारे  में  अच्छी  तरह  पता  केन्द्र  राज्यों  को
 चीनी  आदि  की  सप्लाई  करता  लगभग  60-70%  ग्रामीण  जनता  को  इस  प्रणाली  की

 जानकारी  नहीं  है  हम  केन्द्रीय  मंत्री  को  इसके  लिए  दोषी  नहीं  ठहरा  सकते  क्योंकि  इस  प्रणाली  में  ही
 कुछ  श्रूटियां  लगभग  13  से  15%  अनाज  जैसे  रागी  आदि  उचित  दर  की  दुकानों  से
 वितरित  की  जाती  है  और  करीब  9  से  15  प्रतिशत  तेल  तथा  अन्य  मर्दे  भी  इस  प्रणाली  के  माध्यम
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 1  1911  उचित  दर  दुकान  विधेयक

 से  वितरित  की  जाती  1961  में  प्रति  व्यक्ति  9  किलो  खाद्यान्न  वितरित  किए  जाते  थे  और
 1987-88  में  इस  यात्रा  को  बढ़ाकर  प्रति  व्यक्ति  26  किलों  ग्राम  प्रतिवर्ष  कर  दिया

 बर्ष  1961  में  उचित  दर  की  दुकानों  में  प्रत्येक  ग्राहक  को  69.7  रुपए  राज-सहायता  मिलती
 थी  और  1987-88  में  यह  सहायता  राशि  लगभग  73  से  76  रुपए  1977-78  में
 चावल  और  अन्य  अनाजों  के  लिए  प्रति-ब्यक्ति  9  से  11  रुपए  तक  राज्य-सहायता  दी  जाती

 आंध्र  पश्चिम  कर्नाटक  आदि  राज्यों  में  चावल  की  पैदावार

 काफी  मात्रा  में  की  जाती  है  ।  फिर  भी  निर्धन  लोगों  को  सीधे  चावल  नहीं  मिल  रहा  व्यापारी  लोग

 वस्तुओं  को  जमा  कर  लेते  हैं  ओर  बाजार  में  इन  वस्तुओं  की  कमी  होने  पर  उन्हें  ऊंचे  मूल्यों  पर  बेचते

 हैं  । सरकार  काला-बाजा  री  रोकने  में  सफल  नहीं  हो  पाई  हैं  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  अपने

 करण  में  प्री  तरह  असफल  रही  इसी  कारण  मैंने  यह  विधेयक  इस  सम्मानीय  सभा  के  समक्ष
 रखा

 मेरे  विधेयक  का  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  एक  बोर्ड  का  गठन  करना  है  और  इसका  नाम  उचित  दर
 की  दुकानों  सम्बन्धी  केन्द्रीय  बोर्ड  रखा  जा  सकता  है  ।  बोर्ड  राज्य  स्तर  पर  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  स्तर  पर
 बनाया  जाना  चाहिए  |  यह  बोर्ड  उचित  दर  की  दुकानों  के  कायंकरण  पर  नजर  रख  सकता  है  ।  केवल
 तभी  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकते  हैं  कि  केन्द्र  द्वारा  दी जाने  वाली  राज-सहायता  आम  आदमी  तक

 पहुंचती  है  ।
 वस्तुओं  के  वितरण  में  भी  आसानी  होगी  ।  पंजाब  में  उगाया  गया  गेहूं  केरल  तथा  केरल  में

 उगाए  गए  नारियल  दिल्‍ली  भेजे  जा  सकते  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कथा  केन्द्र  द्वारा  दिए  जाने  वाला  पामोलीन  तेल

 आम  आदमी  तक  पहुंचता  है  ?  उचित  दर  की  दुकान  में  इसका  मूल्य  1 1/-  रुपए  है  और  काले  बाजार
 ही  30  रुपए  की  दर  से  बेचा  जाता  केन्द्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  ये  वस्तुएं  राज्यों  तक  पहुंचती

 है  ।  वहां  से  ये  वस्तुएं  राजस्व  निरीक्षकों  और  गाँव  के  लेखापालों  तक  पहुंचती
 है  ।  इन  सभी  स्तरों  पर  धोखाधड़ी  हो  रही  है और  आम  आदमी  का  शोषण  किया  जाता  इसलिए
 केन्द्र  सरकार  के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  नजर  रखना  बहुत  आवश्यक  मेरे  जिले  में

 एक  वरिष्ठ  आई०  ए०  एस०  अधिकारी  जो  मुख्य  सचिव  हैं  ने  काला-बाजार  में  मात्र  पामोलीन  तेल  की
 बिक्री  से  करीब  75  लाख  रुपए  की  पूजी  इकट्ठी  कर  ली  है  ।  इसने  शहरों  में  27  रुपए  प्रति  किलो  की

 दर  से  तेल  बेचा  स्वयं  मैंने  ओर  कुछ  अन्य  व्यक्तियों  ने  इस  अपराधी  को  पकड़ा  है  और  उस  पर
 आगे  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 के  बदले  अनाजਂ  योजना  के  तहत  आप  निर्धन  जनता  को  गेहूं  उपलब्ध  करवा  रहे

 इसका  वितरण  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  भी  किया  जा  रहा  है  ।  यह  गेहूं  जिला  ४  गरायुक्त
 के  पास  जाता  है  ।  गांव  के  किसान  को  2$  किलो  गेहूं  भी  नहीं  मिल  पाता  एजेंट  और  ठेकेदार  उचित

 मूल्य  की  दुकानों  पर  उपलब्ध  गेहूं  मिल  मालिक  को  बेच  देते  हैं  ।  गेहूं  के  प्रत्येक  बेग  से  उन्हें  लगभग  20

 से  25  रुपए  मिलेंगे  ।  वे  खातों  में  हेरा-फेरी  करते  इस  कदाचार  को  अब  तक  नहीं  रोका  गया

 चीनी  की बिक्री  के  दो  मूल्य  एक  450  से  500  एपए  प्रति  क्विटल  के  बीच  में  है  जबकि

 दूसरा  700  से  800  रुपए  के  बीच  गरीब  किसान  जो  सुबह  से  शाम  तक  कठिन  परिश्रम  करता  है

 बह  एक  किलोग्राम  चीनी  भी  नहीं  खरीद  किसानों  और  गरीब  लोगों  के  नाम  पर  कस्बों  और
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 उचित  दर  दुकान  21  1989

 शहरों  में  बिचोलिए  धन  कमा  रहे  चीनी  गांवों  में  नहीं  पहुंचती  ।  यह  सच  है  कि  हमारे  पास  आवश्यक

 वस्तु  अधिनियम  लेकिन  गरीब  लोगों  की  सहायता-करने  का  उहं  श्य  सफल  नहीं  होता

 चाकल  ओर  अम्य  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  एजेंसियों  की  आवश्यकता है  ।  क्या
 यह  बितरण  काय॑  सम्तोषजनक  तरीके  से  चल  रहा  है  ?

 मेरे  जिले  में  उचित  मूल्य  विभाग  से  सम्बन्धित  लोग  पुस्तकें  आदि  अपने
 साथ  रखते  हैं  वे  डिममंड  ड्राफ्ट  प्राप्त  करकेःऔर  तहसीलदारों  से-मिलते  हैं  और  वस्तुओं

 का  बढ़ा-भाग  का  स्वयं  जग्रह  पर  ,  ही  निपठान  कर  दिया  जाता  उचित  दर  दुकान  पर
 क्रैवल  25  प्रत्निशब्व  वस्तुछं  वास्तविक  बितरषः  के  लिए  पहुंचती  यह  प्रणात्री  सम्पूर्ण  देश  में  जारी है
 और  इसी,प्रकार  2000  करोड़  रुपया  की  राजसहायता  बिचोलियों  के  पास  पहुंच  गई  है  ।  यह

 निर्धक  लोगोंःतथ्ा  वर्ण  के  लोगों  के  पास  नहीं  पहुंच  .  रही  है  ।  अतः  केन्द्रीय  बोर्ड"की
 स्थापना  बहुत  ही  आवश्यक  तालुक  स्तर  पर  तालुक  क्रृषि  उत्पाद  विपणन  समितियां  लेकिन  राज्य
 के  अधिकारी  और  अन्य  निहित  स्वार्थ  के लोग  राजसहर्यता  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 मिट्टी  के  तेल-का  वित्तरण  मुख्य  रूप  सेਂ  फेरीवालों  के  माध्यम  से  किया  जाता  ये  फेरीचाले
 क्रैवल  तेल  का  3/4  भाग  देते  हैं  और  उसका  1/4  भाग  उपभोक्ता  को  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  है  ।  अतः

 मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  में  सुधार  किया  जामा  चाहिए  ।  पामोलिन  तेल  में  मिलावट

 भारतीय  खाद्य  निगम  चावल  की  खरीद  करता  चावल  का  बाजार  मूल्य  400/-  रुपए  प्रति
 क्विटल  हो  सकता  भारतीय  खाद्य  निगम  में  कुछ  अधिकारी  हैं  जोकि  वास्तविक  दर  का  आधा  देंगे  ।
 वे  सड़ाਂ  हुआ  भी  क्तिरण  केਂ  प्रयोजन  केਂ  लिए  भेजते  ऐसे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सख्त
 वाही  'करनी/होगी  ।

 केन्द्रीय  बोर्ड  की.स्थापना  से  साकंजलिक  विदस्ण  प्रणाली  में  कई  प्रकार  से  सहाबतत  मिलेगी  ।
 चीनी  के.बंग-सीक्षबन्द  होंगे  मोर  बोर्ड  इसकी  रखेगा  ।  मिलाब्रट  नहीं  होः

 सकेगी  ।  कुछ  समय  पहल्ले-बाहर  से  10  टन  मंगलौर  पत्तन  पर  आम  ।  इस  गेहूं  केल्आने-पर
 केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  को-भी  दिया  यह  लोगों  के  खाने  के  लिए  उपब्ुक्त  नहीं  था  ।
 गेहूं  में  कीड़े  थे और  यह  झ्ञड़ा  हुआ

 भारतीय  खाद्य  निगम  खाद्यान्‍्नों  की  खरीद  करता  है  लेकिन  इसकी  वितरण  प्रणाली  संतोषजनक
 नहीं  उचित  कार्यंकरण  के  लिए  वितरण  प्रणाली  की  देख-रेख  आवश्यक  इन  सभी  मामलों
 की  देख-रेख  के  लिए  एक  नगर  चाहिए  ।  संघ  राज्य  तालुक  और
 खण्ड  स्तरों  पर  देश्ष-रेख  होनी  ऋछिए  ॥  तभी  केबल  आपकी  सहायता  इस  देश  की  गरीब  जनता
 के  पास  पहुंचेगी  ।  इसी  धारणा  के  -  साथ  मैं  विधेयक  पुर:स्थाप्रित  कर  रहा  हूं  ।  शुरू  में  आप  इस
 विधेयक  प्रशंसा  करेंगे  लेकिव  प्रशंसनीम  उ्ं  श्य  हैं  और  यकीनः  है  कि  इसके  उक्षित  दर
 दुकानों  के  में  वांछित  भएएंे  ।

 उज्जित  द्वर  दुकाकें-सम्राज।के  से  व्रग़नों  लिए  हैं  +  श्र  एक  संसकृ  एक भारतीय
 प्रशासदिक.सेवय  का  ये  ससश्ती  द्वकासों:पर  जासकते  हैं  ।  मैं
 की“खद्ीद लिए  उचित  दर  परु  के  जाऊं  ?  अधिकारी  जो  6000  प्अथणा  8000
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 रहा  है
 को  के  लिए  उक्ति  दर  ज़्ुकान पर  क्यों  जाए

 निर्धन  आचश्यकताओं  करना  चाहिए  ।  गसीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने
 लोगों  को  राजसहायता  *कालाभ  मिलना  चाहिए  ।

 उक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  दर  दुकानों  के  का्यंकरण  को  सुचारू  बनाने'केਂ  लिए  मैं
 सझा  के  सामने  यह  विधेयक  लाया  हूं  सभा  का  और  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  क्योंकि

 बहुत  से  माननीय  साथी  इस
 चर्चा

 में  भाग  लेने  के  उत्सुकता  से  प्रतीक्षा  कर
 मुझे  आशा

 प्है  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करेंगेऔर  सभा  द्वारा'इसे  पारित  किया  जाएगा  ।

 आपने  जो  भुझे  इस  विधेयंक  पर  बोलने  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद
 हंं  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  बल्लेदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 उचित  दर  दुकानों  के'कार्यकरण  को  व्भिय॑मित  करने  तथां  उससे  सम्बन्धित  मामलों
 के  क्थियक  पर  विवार  फिथा

 फ्लरेण  गृहा  :  उपाध्यक्ष  शुरू  में  मैं  अपने  साथी-डा०  आसचवराजू  को
 सदन  में?यह  विधेषक  लाने  के  लिए:घन्यवाद  देना  चाहता  हंं  और  इससे  हमें  इस  अहत्वपूर्ण  विषय  वर

 प्थर्चा  करने  का  शवस र  मिला  ।  यह  न्कर्या-बहुत  हीसार्कक  होगी  आशा  कि  केन्द्रीय  सरकार
 राज्य  सस्कारें  क्षेतोंपपिलकरुण्कुछ  प्रभावी  प्रणाली  तैयार  करेंगी  जिसके  माध्यम  से  उचित  दर  दुकानों

 ग्राभीण  लोगों  को-प्रा  फायदाਂ  होगा  ।

 उचित  दर  दुकानों  ने  सबसे  पहले  बम्बई  में  1939  में  कार्य  करना  शुरू  किया  था  ।
 उसके  बाद  इस  तरह  की  दुकानें  1944  में  कलकत्ता  में  खोली  गई  जिन  परिस्थितियों  में  सबसे
 पहले  कलकत्ता  में-उचित  दर  दुकानें  खोली  गयीं  उनके  बारे  में  सोचकर  रोंग्टे  खड़े  हो  जाते  हैं  ।

 सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  जिसे  उस  समय  बंगलांदेश  के  नाम  से  जाना  जता  उस  समय  जो
 अत्याचार  किए  थे  उनको  याद  करके  मेरी  आंखों  में  आंसू  आ  जाते  हैं  ।  उन्होंने  वहां  लोगों  को  पशुओं  की
 तरह  मारा  था  ।  बंगाल  में  उन  दिलों  में  काफी  मात्रा  में  चावल  पैदा  होता  था  ।  ब्रिटिश  सरकार  ने
 जापानिधों  के  भय  से  चावल  के  सभी  भण्डारों  को  नष्ट  कर  दिया  था  !  मुझे  उन  भयानक  दिनों  की  याद

 “  है  जब  हम  गांवों  में  जाते  किसानों  के  घरों  में  जाते  थे  और  उनसे  अनुरोध  करते  थे  कि  अपने  चावल
 '

 के  भण्डार  पुलिस  को  न  दीजिए  ।  पुलिस  ने  उनके  चावल  नष्ट  कर  दिए  उन्हें  नदियों  तथा  बंगाल  की
 खाड़ी  में  फैंक  दिया  ।  जिन  बहुत  से  लोगों  ने  उन  दिनों  को  नहीं  देखा  है  ये  बातें  उन्हें  परियों  की

 *
 कहानियों  की  तरह  लग  सकती  लेकन  हमने  वह  समय  देखा  है  और  ऐसी  अमानवीय  बातों  को  हमने
 अपनी  आंखों  से  देखा  है  ।  यहां  तक  कि  इतना  अधिक  समय  बीत  जाने  के  बाद  भी  उन  दिनों  की  याद
 करके  जब  लोग  कलकत्ता  की  गलियों  में  चहों  की  तरह  मर  रहे  मेरे  रोगटे  खड़े  हो  जाते  मैंने
 छोटे  बच्चों  को  उनकी  अपनी  मृत  माताओं  की  छाती  से  दूध  पीते  देखा  है  ।  यदि  मैं  ये  बातें  बताना
 करूं  तो  बहुत ही  दर्दनाक  यादें  स्ाजा  हो  जाएंगी  सी

 '
 बातें  बतानी  पड़ेंगी  मैं  उनके  बारे  में

 *मूलत:-बंगला-में-दिए  गए  भाषण  के  अंक्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी

 ना
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 विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहती  मैं  कलकत्ता  में  सबसे  पहले  राशरनिंग  प्रणाली  शुरू  किये  जाने  के  तत्काल
 बाद  जो  कुछ  हुआ  केवल  उसके  बारे  में  उसके  बाद  धीरे  धीरे  राशनिग  प्र  अन्य  स्थानों  पर
 भी  शुर ूकी  गई  ।  प्रत्येक  इसके  बारे  में  जानता  है  और  मैं  इसके  बारे  में  बताने  के  लिए  अधिक  समय

 नहीं  ल्‌

 हमारे  देश  में  अधिकतर  लोग  गरीब  हैं  और  लाखों  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते
 उनके  लिए  हर  जगह  सम्पूर्ण  देश  में  उचित  दर  दुकानें  आवश्यक  हैं  |  भारत  सरकार  ने  उनको  गरीबी

 की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किये  हैं  जिसमें  कि  वे  भी  शान  से  रह  सके  ।  मैं  सरकार
 से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  सम्पूर्ण  भारत  में  उनके  लिए  उचित  दर  की  दुकानें  खोली  जाएं  ।
 इस  संदर्भ  में  मैं  एक  बात  कहूंगी  जिसे  मैं  जानती  हूं  कि  बह  मेरे  मित्रों  ओर  साथियों  को  वह  पसन्द  नहीं
 आएगी  ।  हम  जानते  हैं  कि  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  बेची  जाने  वाली  वस्तुओं  के  लिए
 सरकार  राजसहायता  देती  अब  मेरा  मुद्दा  यह  है  अमीर  उच्च  मध्य  वर्ग  के  लोग  जो  अच्छे  खाते
 पीते  सरकार  की  इस  राजसहायता  का  लाभ  क्‍यों  उठाएं  ?  उनके  लिए  उचित  दर  की  दुकानें  क्‍यों
 होनी  चाहिएं  ?  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  इस  पर  विचार  इन  समृद्ध  वर्गों  के  लिए
 राजकोष  से  राजसहायता  क्‍यों  होनी  चाहिए  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  क ेआथिक  विकास  के  लिए  केवल  कारयंक्रम  और  योजनाएं  ही  पर्याप्त
 नहीं  हैं  ।  हमें  उनकी  दैनिक  आवश्यकताओं  की  वस्तुएं  जंसे  चावल  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं
 की  सस्ते  और  राजसहायता  दरों  पर  सप्लाई  के  प्रबन्ध  करने  होंगे  ।  इन  गरीब  लोगों  के  लिए  अधिक

 रे

 अधिक  उचित  दर  दुकानें  खोलनी  चाहिएं  जिन्हें  वास्तव  में उनकी  आवश्यकता  केवल  गेहूं
 और  तेल  की  ही  उचित  दर  दुकानों  में  सप्लाई  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मैं  काफी  समय  से  कलकत्ता  में  रह  रही
 हूं  और  मैं  अपनी  वस्तुएं  उचित  दर  की  दुकानों  से  खरीदती  हूं  ।  मैंने  देखा  है  कि  उचित  दर  दुकानों  के
 लिए  सप्लाई  अनिश्चित  और  अनियमित  है  ।  हाल  ही  में  संसद  के  मध्यावकाश  के  दौरान  मैं  कलकत्ता
 गई  थी  ।  एक  व्यक्ति  जो  मेरी  ओर  से  मेरा  राशन  लेता  है  उसने  मुझे  बताया  कि  राशन  की  दुकान  पर
 बीनी  गत  चार  सप्ताह  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसके  लिए  क्‍या  किया  मैंमे  उसे  बताया  अब  क्या
 करना  होगा  ।  मैंने  बताया  कि  यदि  चीनी  उपलब्ध  हो  तो  ले  आओ  अन्यथा  हमें  चीनी  के  बिना  काम
 बलाना  पड़ेगा  ।  इसीलिए  मैं  कहती  हूं  कि  माचिस  मिट्टी  का  तेल  जैसी
 निक  उपयोग  की  -  सभी  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  नियमित  रूप  से  उचित  दर  द्कानों  के

 म्राध्यम  से  की  जाए  और  नियमित  सप्लाई  को  सुनिश्चित  किया  जाना  विशेषकर  मिद्री  के  तेल
 की  सप्लाई  अवश्य  की  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  मिट्टी  के  तेत  की  वजह  से  बहुत  से  गरीब  बच्चे  अपना
 अध्ययन  नहीं  कर  सकते  ।  महोदय  हम  कलकत्ता  वासियों  के  लिए  प्रायः  बिजली  बन्द  रहती  है  या  बिजली
 बिल्कुल  ही  नहीं  आती  ।  हमें  मिट्टी  के  तेल  की  लालटेन  से  काम  चलाना  पड़ता  है  जैसाकि  मैं  जब  छोटी
 थी  तो  अपने  गांव  में  किया  करती  थी  ।  लेकिन  क्‍योंकि  मिद्री  का  तेल  हमेशा  उपलब्ध  नहीं  मुझे
 मोमबत्तियों  का  उपयोग  करना  पड़ता  अब  मोमबत्तियां  महंगी  गरीब  लोग  मोमबत्ति  यां  नहीं
 खरीद  सकते  ।  गरीब  लोगों  के  लिए  उचित  दर  दकानों  के  माध्यम  से  मिद्री  के  तेल  क  प्लाई  को
 सुनिश्चित  किया  जाए  ।

 मैंने  जो  कुछ  पहले  कहा  है  उसको  फिर  से  दोहराती  हूं  कि  प्रत्येक  गांव  में  उचित  दर  की  दुकानें
 खोलना  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।

 पैदा  करते  स्वयं  भूखों  मरते  जो  हमारे  लिए  पैदा  करते  हैं  और  सम्पूर्ण  देश  को  बिनाते
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 उन  लोगों  के  लिए  दैनिक  उपयोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  को  सस्ती  दर  पर  उपखष्स  नहीं  कराःपाए

 हमें  खाद्य  मिट्टी  के  माचिस  बाक्स  आदि  जंसी  वस्तुएं  सस्ती पर
 उपलब्ध  करानी  हम  अब  तक  ऐसा  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  में  केक्‍ल  उचित  दर

 दुकानें  खोलना  ही  पर्याप्त  नहीं  प्रत्येक  राज्य  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  का  उत्तरदायित्वःअपनेਂ

 ऊपर  ले  कि  ये  दुकानें  ग्रामीणों  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  नियमित  सप्लाई  इसके

 प्रयोजन  ही  निरथ्थंक  रहेमा  ।

 यहां  मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  वे  वस्तुय्यें  जोकि  किसी  राज्य  विशेष  में  पंदा  नहीं  उनकी  सप्लाई
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  जो  वस्तुयें  उस  राज्य  में  पंदा  होती  हैं  उन्हें  उचित  दर

 दुकानों  को  सप्लाई  किए  जाने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  होनी  चाहिए  ।  इस  मामले  पर

 प्री  तरह  से  चर्चा  होनी  चाहिए  और  उस  पर  निर्णय  लिया  जाना  चाहिए  |  मैं  जानती  हूं  कि  जैसे  ही
 केन्द्रीय  सरकार  और  अधिक  उचित  दर  दुकानों  को  खोलने  के  बारे  में  बातचीत  शुरू  कश्तों  तो  राज्य
 सरकारें  यह  पता  करना  शुरू  करेगी  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  उन्हें  सभी  वस्तुओं  को  सप्लाई  करनें  की
 जिम्मेदारी  लेगी  जब  कभी  भी  इन  वस्तुओं  की  सप्लाई  भें  कोई  कमी  तो  राज्य  सरकॉर
 इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  दोष  देना  शुरू  कर  इसीलिए  मैं  कहती  हूं  कि और  अधिक  उचितਂ
 दर  की  दुकानों  को  खोलने  की  परियोजना  प्रारम्भ  करनेਂ  से  सभी  राज्य  सरकारों सिः  इन  मु्ें  पर

 पूरी  तरह  से  चर्चा  कर  लेनी  चाहिए  ।  विभिन्‍न  राज्य  अपने  राज्य  में  पैदा  होने  वालीਂ  वस्तुओं को
 उचित  दर  दुकानों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  अवश्य  ही  उत्तरदायी  होंगी  ।

 कलकत्ता  में  खोली  जाने  वाली  उचित  दर  की  दुकानों  केਂ  कार्यकरण  बारे  में  मुझे
 काफी  अनुभव  यहां  मैं  एक  बात  कहूंगी  ।  जब  सबसे  पहले  कलकत्ता  में  उचित  दर  कीਂ  दुकानें  खोली मुझे
 गईं  और  से याद  में  खाद्य  कार्यालय  खोले  गए  तो  यह  बताया  गया  था  कि  उनमें  कुछ  महिला  कर्मचारियाँ

 की  भर्ती  की  जाएंगी  ।  उन  दिनों  कार्यालयों  में  महिला  कर्मचारियों  काः  मिलना  बहुत  ही  कठिनें  मुहेਂ
 स्पष्टरूप  से  याद  है  कि  सुबह  8.30  बजे  खाद्य  कार्यालय  से  सरजनਂ  मैरेਂ  पास॑  आए  और

 कार्यालय  में  महिला  कर्मचारियों  की  भर्ती  के'बारे  में  एक  निर्णव  लिया“गया  दो  दिन  केਂ

 अन्दर  हम  महिला  कर्मचारी  कहां  से  ला  सकते  कृपया  आप  हमारीਂ  मदद  कीजिए  ।”  मुझे  अच्छी

 तरह  से  याद  है  कि  मैंने  कलकत्ता  शहर  में  घूमकर  किसी  तरह  उनके  कार्यालय  में  4  महिला
 कर्मचारियों  को  भेजा  ।  मैं  राज्य  सरकारों  और  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहती  हूं'कि  वे  विभिन्न

 अपराधों  तथा  कालाबाजारी  इत्यादि  के  मामलों  पर  नजर  रखें  जो  उचित  दर  कीं  दुकानों  में  होते  हैं  ।

 आपने  शायद  ध्यान  दिया  होगा  कि  भोजन  की  छोटी-मोटी  दुकानें  या  ढादेਂ  राशन  की  दुकानों  के  निकंट

 बत्र  जाते  हैं  ।  उन्हें  खाद्यान्‍नों  की  सप्लाई  राशन  की  दुकानों  से  इस  पर  रोक  लगानी  होगी  ।

 मैं  जानती  हूं  कि  यह  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक  है  और  सरकार  अन्त  में  प्रस्तुतकर्ता  से  इसे

 वापस  लेने  का  अनुरोध  करेगी  ।  सरकार  के  अनुरोध  पर  हमारे  मित्र  इसे  वापस  ले  परन्तु

 बात  यहीं  समाष्त  नहीं  होनी  चाहिए  |  सरकार  को  इस
 मामसे

 पर  विभिम्न  राज्य  'सशकारों:से| बांत्तः  क  रनी

 चाहिए  और  इस  पर  आगे  कारंवाई  करनी  चाहिए  ।
 हमारे  लिए  खाद्य  सामग्री

 का
 उत्पादक  करने

 को  सस्ती  दरों  पर  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  करने  का
 दायित्त्व  सरकार  को  लेना  गरीबीःਂ

 रेखा से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  योजनाएं  बनाना  ही  पर्याप्त-नहीं  हमेंਂ  उन्हें  सस्ती  दरें  पर
 द्व  प्रदान  करना  चाहिए  |  इसके  साथ  ही  मैं  अपने  साथीडा०  बासवराजू  कोः

 चांबल इत्यादि यह विधेयक लाने के लिए प्रनः धन्यवाद देती हूं और अपना भाषण समाप्त-करती हूं । 273
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 शओओ  एन०  टोस्बी  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  श्री  जी०  एस०  बासवराजू
 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  उचित  दर  दुकान  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 मैं  सम्पूर्ण  विधेयक  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  परन्तु  कुछ  प्रावधान  बहुत  अच्छे
 हैं  और  इनका

 कार्यान्वयन  सरकार  के  हाथ  में  इस  विधेयक  ने  हमें  कुछ  बहुत  महत्वपूर्ण  बातों  पर  चर्चा
 करने  का  अवसर  दिया  है  ।  जंसाकि  मेरे  पूर्व  डा०  फूलरेणु  गुहा  ने  अभी  कहा  है  कि  इस  देश  में

 उचित  दर  दुकानों  का  बहुत  लम्बा  उतार-चढ़ाव  वाला  इतिहास  है  ।  यहां  तक  कि  अब  भी  हमें  इसकी
 प्रभावोत्पादकता  को  सफल  बनाना  है  और  उपभोक्‍ता  को  इसके  प्रति  जागरुक  बनाना  मैं  उद्देश्यों
 और  कारणों  के  कथन  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  यद्यपि  विधेयक  के  उद्देश्य  को  पूर्णतया  स्वीकार  नहीं  किया
 जा  मैं  विधेयक  के  कुछ  प्रावधानों  का  समर्थन  नहीं  जिनका  जिक्र  मैं  पहले  ही  कर

 चुका  हूं  ।

 मैं  माननीय  श्री  सुखराम  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 पिछले  वर्ष  जनवरी  में  कार्रंक्रम  कार्यान्वश्नन  मन्त्रालय  से  अपने  हस्ताक्षरों  के  द्वारा  उन्होंने  प्वाइंट
 प्रोग्राम  परसपेक्टिव  एण्ड  स्ट्रेटजी  नामक  पुस्तिका  जारी  की  थी  और  इसका  ॥8वां

 सूत्र  उपभोक्ताओं  के  लिए  बहुत  महत्व  रखता  है  ।  मेरे  विचार  से  इसका  महत्व  बतंमान  विधेयक  में

 सुझाएं  गए  महत्व  से  कहीं  अधिक  यदि  सरकार  इस  मामले  को  निपष्ठाना  चाहती  है  तो  दस्तावेज  में
 ही  बहुत  अच्छे  सुझ्ञाव  दिए  यए  हैं  ।  बहुत  अच्छी  नीतियां  बनाई  गई  हैं  ।  उद्देश्य  स्पष्ट  किए  गए  हैं  और
 कार्यक्रम  बहुत  बढ़िया  है  ।  नीतियों  की  नियरानी  को  भी  स्पष्ट  किया  गया  है  ।

 इस  बात  पर  सन्देह  करने  के  लिए  कोई  कारण  नहीं  हैं  कि  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  के
 सम्बन्ध  में  सरकार  अधूरे  से  कार्य  कर  रही  है

 ।  प्रधान  मन्त्रो  इसे  पूर्णतः  क्रियान्वित  करना  चाहते  हैं  ।
 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  जी  के  समय  में  लाग्रू  किए  गए  कार्यक्रम  और  अब
 श्री  राजीव  गांधी  के  नेतुत्व  में  लागू  किए  गए  नए  कार्यक्रम  में  उपभोक्ताओं  के  महत्व  का
 उल्लेख  सूत्र  में  स्पष्ट  रूप  से  किया  गया  है  जिसकी  समीक्षा  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  माननीय  मन्त्री
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  इस  सूत्र  क ेआधार  पर  कोई  कदम  उठाएं  श्री  बासवराजू
 के  प्रति  सम्मान  प्रकट  करते  मैं  एक  वार  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  दस्तावेज  आपने  परिचालित
 किया  वह  इस  विघेयक  से  कहीं  अधिक  व्यापक  है  ।  यदि  आप  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के
 बारे  में  गम्भीर  मैं  आपका  ध्यान  कुछ  सुझावों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जो  मैं  देना  चाहता  हूं  ।

 उपभोक्‍ता  संरक्षण  आन्दोलन  तथा  जनता  में  इसका  विशेषतौर  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों
 कराने  का  जिक्र  किया  गया  मैं  एक  बहुत  ही  पिछड़े  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।  पहाड़ी
 क्षेत्रों  में  बहुत  छोटे-छोटे  गांव  हैं  ।  एक  गांव  से  दूसरे  गांव  की  दूरी  कुछ  मील  और  कभी-कभी  गांव
 इतना  छोटा  होता  है  कि  इसमें  केवल  10  परिवार  ही  होते  हैं  ।  अतः  ऐसे  छोटे  गांवों  में  लोगों  को
 आवश्यक  वस्तुएं  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 यही  स्थिति  अरुणाचल  नागालैंड  और  मिजोरम  के  गांवों  में  है  क्योंकि  पहाड़ी
 क्षेत्र  एक  जंसे  होते  आपके  राज्य  में  भी  यही  स्थिति  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में
 मेरा  कोई  प्रत्यक्ष  अनुभव  नहीं  है  |  परन्तु  हमें  सुदूर  पहाड़ी  क्षेत्रों  तथा  आन्तरिक  भागों  में  रहने  वाले
 लोगों  के  बारे  में  सोचना  पड़ता  है  जहां  कोई  दुकान  नहीं  चाहे  उचित  दर  दुकान  हो  या  चाहे  सरकारी

 दुकान  क्‍योंकि  उन्हें  खरीद  की  एक  निश्चित  व्यवस्था  एक  साप्ताहिक  या  मासिक  खरीद  प्रणाली
 पर  निर्भर  करना  पड़ता  इन  क्षेत्रों  क ेलिए  हमें  चलती-फिरती  दुकानें  उपलब्ध  करानी  होंगी  ।  आपने

 274



 1  1911  उचित  दर  दुकान  विधेयक

 अपने  दस्तावेज  में  या  चल  दुकानोंਂ  का  उल्लेख  किया  है  ।  छोटे  तथा  सुदूर  गांवों  के  लिए
 स्थाई  दुकानें  अव्यवहार्य  होंगी  ।  चलती-फिरती  दुकानें  व्यवहायं  ये  चलती-फिरती  दुकानें  शुरू  की  जा
 सकती  यदि  मुझे  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  बोलने  दिया  जाए  तो  मैं  कहूंगा  कि  थोड़े  बहुत  स्थानों
 पर  ऐसे  प्रयोग  किए  गए  अभी  तक  अधिक  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  है और  इसका  एक  कारण  तो
 उपभोक्ताओं  में  जागरूकता  की  कमी  तथा  दूसरा  कारण  उपभोक्ता  संरक्षण  आंदोलन  चलाने  बालों  में
 जागरूकता  की  कमी  है  क्‍योंकि  वे  स्वयं  भी  बहुत  सिद्धहस्त  वाणिज्यिक  या  व्यवसायिक  लोग  नहीं
 इसलिए  यह  स्वाभाविक  है  कि  कुछ  महीने  या  कुछ  वर्ष  बाद  यह  असफल  हो  गया  ।  आपने  भी  उपभोक्ताओं
 को  जागरूक  बनाने  सम्बन्धी  अपने  दस्तावेज  में  उपभोक्ताओं  और  उपभोक्ता  सेवा  व्यापार  चलाने  वालों
 के  लाभ  हेतु  उपभोक्ता  शिक्षा  पर  बल  दिया  है  ।  हमें  देखना  होगा  कि  हम  इसमें  कंसे  बेहतर  सुधार  कर
 सकते  हैं  ।  हमारे  यहां  सहकारी  समितियां  हैं  ।  देश  में  हर  जगह  सहकारी  विशेषतौर
 पर  उपभोक्ता  सहकारी  ने  इतनी  सफलता  नहीं  प्राप्त  की  है  जितनी  कि  हमें  आशा  थी  ।  इस
 क्षेत्र  में आपने  क्या  सफलता  प्राप्त  की  है  ?  जेसाकि  श्रीमर्ती  गुहा  ने अभी  कहा  जब  तक  हम  भोजन
 पैदा  करने  वालों  तक  भोजन  नहीं  पहुंचाते--यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  जो  कही  गई  मैं  इस

 बात  पर  बन  देना  चाहता  हूं  कि जब  तक  हम  गांवों  में  भोजन  पैदा  करने  वालों  के  पास  भोजन  नह

 पहंचाते  तब  तक  उद्देश्य  पूरा  नहीं  जहां  कहीं  स्थाई  दुकानें  ब्यवहायं  समाधान  नहीं  हमें
 ि  फ़रती  दुकानों  पर  निर्भर  करना  होगा  और  इन  चलती-फिरती  दुकानों  को  तो  सरकार  चलाती  है

 जसाकि  सुपर  बाजार  व्यवस्था  है  ।  दिल्‍ली  तथा  अन्य  महानगरों  में  लोग  शिक्षित  बुद्धिजीवी  कार्फ

 मात्रा  में  हैं  और  लोगों  का  व्यवहार  काफी  हृद  तक  सहनशील  तथा  स्थिति  को  समझने  योग्य  है  जबकि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हट  चीज  के  लिए  जब  आप  उन्हें  कुछ  चीजें  तंयार  करने  के  लिए  कहते  हैं  तो  उन्हें  शुरू
 से  प्रशिक्षित  करना  होगा  ।  अतः  इस  प्रकार  हम  चाहते  हैं  कि  ग्रामीण  लोगों  के  हित  में  इस  समस्या  को

 हल  करना  चाहिए  ।  शहरों  में  सुपर  बाजार  खोलना  आवश्यक  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  लगभग  हर  शहर
 में  जगह-जगह  सुपर  बाजार  हैं  ।  परन्तु  शहरों  या  छोटे  कस्बों  में  सुपर  बाजार  होने  से  समस्या  हल  नहीं

 अपितु  गांवों  में  इसकी  चलती-फिरती  शाखाएं  खोलने  से  इस  समस्या  का  समाघान  होगा  ।

 इसी  उद्देश्य  के लिए  मैं  उसी  आधार  पर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  कुछ  केन्द्रीय  नियन्त्रण  होना  चाहिए
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  टिप्पणी  करना  चाहता  हूं  कि  हर  प्रकार  से  इसका  केन्द्रीकरण  नहीं  होना  ऋहिए
 यौ्पि  श्री  बासवराज  के  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  एक  केन्द्रीय  बोर्ड  होना  चाहिए  ।  उचित  दर  की

 दकानों  द्वारा  वितरण  व्यवस्था  कुल  मिलाकर  राज्य  के  हाथों  में  है  और  यदि  राज्य  सरकार  कहती

 है  तो  आपको  देखना  होगा  कि  जहां  तक  सम्भव  केन्द्रीय  सहायता  द्वारः  इसमें  कंसे  सुधार  किया  जा

 सकता  जैँसाकि  मैंने  सुझाव  दिया  है  कि  सुदूर  गांवों  में  तथा  ग्रामीण  पिछड़े  क्षेत्रों  में  पहुंचने

 के  लिए  एकमात्र  उपाय  वहां  चलते-फिरते  सुपर  बाजार  खोलना  शुरू  में  यह  महंगा  पड़  सकता  है

 प्रन्त  यह  बहुत  बड़ा  और  व्यापक  कार्यक्रम  होगा  ।  परन्तु  जहां  तक  हमें  जानकारी  इसकी  शुरुआत

 नहीं  की  गई  है  ।  इस  कार्यक्रम  की  शुरुआत  नहीं  की  गई  है  और  सुपर  बाजार  शहरों  और  कस्बों  में  ही

 हैं  ।  सुपर  वाजार  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंतथा  गांवों  में  होने  चाहिएं  चाहे  इसे  कोई  भी  नाम  दिया  इसे

 खोला  जाना  चाहिए  ।  इस  सन्दर्भ  जब  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे
 तो

 उनके  अपने  कार्यक्रम  पर

 प्रधान  मन्त्री  के  कार्यक्रम  पर  अभी  तक  की  गई  कायवाही  जानकर  सभा  को  लाभ  होता  चाहिए  क्योंकि

 कार्य  क्रम  की  घोषणा  कर  दी  गई  है  और  इसके  कार्यान्वयन  का  काम  मन्‍्त्री  महोदय  के  नेतत्व  वाले  मंत्रालय
 कहां  है  ?  एक  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  कि  आप  कहां  असफल  हुए को  सौंपा  गया  उपलब्धि  ।

 कमियां  कहां  आपने  कहां  सुधार  किया  हैं  और  जहां  कहीं  आवश्यक  वह
 रिवर्तन  किया  है

 ।  हम

 275



 उचित  दुकान-(विनियमन  विधेयक  21  1989

 से  विस्तृत  जानकारी  चाहते  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  उपलब्धियों  तथा  असफलताओं  के  सरकारी  आंकड़े
 क्या  हैं  शायद  हमारे  पास  कार्यक्रम  में  विश्वास  रखने  के  कुछ  कारण  होंगे  जो  प्रधान  "

 द्वारा  इतनी  निष्ठायूबंक  तैयार  किया  गया  है  और  जिसे  हम  सभी  ने  गीता  और  बाइबल  की  तरह
 माना  है  ।  हमने  विभिन्‍न  पर  कई  बार  -  कहा  है  कि  यह  एक  सैद्धान्तिक  या  शैक्षिक  या  शब्दों
 इन्द्रजालः  ख़बसू रत  सुलभ  लेख  इत्यादि  नहीं  है  ।  इन  सहकारी  सुपर  बाजारों  तथा

 ही  संस्थाभों  के  माध्यम  से  जनसाधारण  तक  पहुंचाना  चाहिए  ।

 अब  इस  सम्बन्ध  में  मैं  समझता  हूं  कि  खाद्य  प्रसंस्करण  मन्‍्त्रालय  को  एक  भूमिका  निभानी  है
 हे

 क्योंकि  खाद्य  प्रसंस्करण  मन्त्रालय  फलों  और  अन्य  वस्तुएं  जोकि  विभिनन  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  हैं  के  उपयोग  ह
 में  सहायता  करता  है  भ्लौर  जब  वे  वितरित  किए  जाते  हैं  तो  उन्हें  गुणवत्ता  और  तौल  तथा  मात्रा

 ह

 के  आधार  पर  नियत्त्रित  किया  जाता  है  ।  इसलिए  अपने  उत्पादों  को  वितरित  करते  समय  उन्हें  इस
 नीति  से  इनका  वितरण  करना  चाहिए  कि  ये  उत्पाद  उन  संगठनों  को  भेजे  जाएं  जो  पहले  से  मौजूद  *  हीं
 हैं  और  उतका  हो  रहा  है  ताकि  य ेआम  आदमी  तक  पहुंच  सकें  और  जैसे  कि  मेरे  प॒व्व  वक्ता  ने

 *

 सुझाव  दिया  है  कि  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  थे  उन  घनवान  लोगों  को  भेजी  जाएं  जो  महंगी  वस्तुओं  को
 खरीद  सकते  हैं.बल्कि  उनको  भेजी  जाएं  जो  इन्हें  नहीं  खरीद  सकते  हैं  और  जिन्हें  यह  सुविधा  दी
 चाहिए  ।  जहां  तक  सामान्य  वस्तुओं  और  आवश्यक  वस्तुओं  की  प्राथमिकताओं  की  बात  सरकार  के

 सरकारी  सहकारी  उद्योगों  और  अन्य  उद्योग  जो  सरकारी  नियन्त्रणाधीन  का
 केवल  इन्हीं  संगठनों  द्वारा  प्रसंस्करण  किया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 य्चपप  इस  तरह  का  विधेयक  वापस  लिया  जाना  है  तो  भी  हमें  इसे  इतनी  लापरवाही
 महीं'लेना  व्वाहिए-क्योंकि  इस  म्रिघेक्कः  में  जो  भावना  निहित  है  उस  पर  अमल  किया  जाना  चाहिए सरकरर“को  ऐसे  आश्वासन  जो  फ्रमावी  ओर  व्यव्रहायं  हों  सभा  को  देने  यह लिधेक्फक  ससकतार  को  सत्नीक्यय  नहीं  हो:सकता  है  लेकिन  जो  भावना  इस  विधेयक  में  निहित  है  उसे  सही कप  शमें  लिय्रा  उऊता:चएहिए  और  सरकारी  कार्यान्वयन  एजेन्सियां  इस  विधेयक  में  कतिपय  3

 गघारभूत ।  बाह्यों  हथेंगी  ।
 सहोक्य  हम  शभी  होंगे  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  श्री  बास  बशाजू  का

 जाप्तरी  कि  इस  सर्जाफको  उठाप्राहझौर  यह  विधेयक  लाए  ।  १

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  अपनी  टिप्पणियां  समाप्त  करता  हूँ  ।
 श्

 ]  हज

 श्री  गिरधारो  लाल  व्यांस  :  माननीय  उपाध्यक्ष  फेयर  प्राइस  शॉप  रैगलेशन
 प्रकार  9,  जो  श्री  बासवराजू  साहब  ने  भ्रस्तुत  किया  मैं  उनकी  भावना  की  क॒द्र  करता

 हूं

 जिस  प्रकार  का  यह  बिल  होना  उस  प्रकार  का  बिल  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  इ  समें  बहुत-सी अमियां  हैं
 इसलिए

 सरकार  को  त्राहिए  कि  एक  ऐसा  पूरा  बिल  प्रस्तुत  करे  जिसकी  वजह  से  फंयर शॉप्स  को
 ठीक  प्रकार

 से  कन्ट्रोल  कर  सके  और  उनकी  व्यवस्था  की  जा  य  ह्‌  बात  सोचने
 को  खास  भ

 र  से  उन्होंने  में  कहा  है  कि  स्टेट  बोर्ड  स  बताए  जाएं  और  उसके  जरिए
 -  कौत-सी  फेयर  प्राइस  शॉप्स  को  सप्लाई  की  कितनी  आाइटस्स  होनी  यह  [  तय-होना  *

 अब  तक  जो  सप्लाई  किया  जाता  उसमें  चीनी  और  अन्य  प्रकार की

 ज्कुछ झाइटम्स हैं । ये आइटम्स सरकार उपलब्ध कराती है खास तौर से शहरों के लिए और देहातों में हूँ मगर 2276
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 तो  बहुत  कम  चीजें  उपलब्ध  हो  पाती  शहरों  में  माननीय  मन्त्री  जी  क्‍योंकि  यहां  के  लोग  ज्यादा
 चिल्लाते  आप  उनकी  बात  को  अच्छी  तरह  से  सुनते  हैं  ओर  हम  लोग  जो  देहातों  में  रहने  वाले
 उनकी  बातों  को  आप  कम  सुनते  हैं  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  खास  तौर  से  इन  आइटम्स

 को  ठीक  प्रकार  से  डिस्ट्रिब्यूट  करने  के  लिए  देहातों  के  अन्दर  विशेष  प्रबन्ध  करने  की  आवश्यकता  है  ।
 आर्टिकल्स  जो  आप  सप्लाई  करते  उसके  अलावा  ऐसे  भी  आर्टिकल्स  जोकि  बहुत  आवश्यक

 उन  सारे  आटिकल्स  को  आप  सुपर  बाजार  के  माध्यम  से  शहरों  के  अन्दर  सप्लाई  करते  हैं  ।  बहुत
 सारी  कमोडिटीज  आप  सुपर  बाजार  के  जरिए  से  लोगों  को  कीमतों  पर  हैं  ।  उसी
 क्रीमतों  पर  आप  होलसेल  भंडार  और  अन्य  स्थानों  के  सुपर  बाजार  उनको  भी  उपलब्ध  तो
 निश्चित  तरीके  से  ग्रामीण  ख्ेत्र  के  लोगों  को  भी  वे  सारी  सुक्रिध्राएं  उपलब्ध  कराएं  जो  आप-:शहरी
 लोगों  को  कराते  हैं  ।  इस  व्यवस्था  को  आपको  निश्चित  से  रहिए  ।  खास  तौर  से  व्क्षिण

 के  हमारे  माननीय  जो  आगे  बैठे  हुए  हैं  केरल  उन्होंने  बताया  है  क्रि  $#  आइसट्म्स  सप्लाई-के

 लिए  तय  की  गई  है  और  ये  आइटम्स  केरल  स्टेट  बराबर  लोगों  को  कराती  है  |  उसी  प्रकार
 से  दूसरे  राज्यों  के  अन्दर  भी  वे  सारी  आइटम्स  उपलब्ध  करानी  ताकि  लोगों  को  बहुत  बड़ी
 सहलिय्रत  मिले  । आजकल  खास  तौर  से  कपड़ा  तो  आप  सप्लाई  करते  हैं  और  जो  आवश्यक  चीजें
 हैं  जैसे  कै  रोसिन  आयल  ये  चीजें  देहाती  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  नहीं  हो  पाती  लोग  इन  चीजों  की
 कीमतें  बहुत  ज्यादा  वसूल  करते  हैं  ।  आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  चीजें  निश्चित  तरीके
 से  ठीक  कीमत  के  ऊपर  उपलब्ध  हो  सके  ।  आपको  इस  प्रकार  की  व्यक्स्था  करनी  प्रश्न  यह
 भी  उठता  है  कि  कितने  लोगों  की  आबादी  के  ऊपर  एक  फेयर  प्राइस  शाप  होती  चाहिए  ।  हमारे  गांव

 के  अन्दर  आपने  फेयर  प्राइस  शाप  बनाई  है  ।  कभी  तो  आप दो  पंचायंतों  के  ऊपर  फेयर  प्राइस-शपप  बना
 ऐैते  जहां  कि  आबादी  आ5-दस  हजार  की  होती  है  और  कभी  चार-पांच  हजार  की  आब्रादी  पर  एक
 फेयर  प्राइस  शाप  होती  शहरों  में  तो  दो-दो  हजार  के  बार्ड  अन्दर  आपने  फेयर  प्राइस  शाप  उफ्लब््ध
 क़राई  मेरा  सुझाव  है  कि  पोपुलेशन  के  हिसाव  से  फेथर  प्राइस  शाप्स  का  बनाना  नितान्त  भावश्यक

 इसलिए  जब  तक  यह  व्यवस्था  नहीं  हो  तब  तक  आपकी  यह  व्यबस्था-ठोक  प्रकार-से  तहीं
 बन  पाएगी  ।  इसी  तरीके  से  जो  सामान  फेयर  प्राइस  शाप्स  पर  उपलब्ध  कसया  जाता  भी  बड़ी
 गड़बडी  होती  फेयर  प्र।इस  शाप्स  की  व्यवस्था  करने  वाले  व्यवस्थापक  ही  सामान  ले  जाने  की  व्यवस्था

 करेंगे  तो  निश्चितःतरीके  से  सारा  सामान  ठीक  प्रकार  से  नहीं  और  उसको  कठिनाई'का  सामना

 करना  पड़ेगा  |  इसलिए  आफ्को  स्टेटवाइज  अथोरिटी  कायम  करनी  एसेंशियल  आंटिकल्स  सप्लाई
 करने  के  लिए  |  ऐसी  अथोरिटी  होनी  चाहिए  जो  डिस्ट्रिक्ट  लैवल  पर  हो  और  उसके  बाद  स्बेडिंवीजन

 लैबल  पर  तहसील  लैवल  पर  हो  ।  तहसील  लैवल  पर  सोसाइटी  को  दे  दी  जाए  ।  उसके

 बाद  डिस्ट्रिक्ट  लैबल  पर  होलसेल  भंडार  और  स्टेट  लैवल  पर  को-आपरेटिव  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली

 जो  संस्थाएं  उन  संस्थाओं  के-जरिए  से  सारी  आइटम्स  को  ठीक  प्रकार  से  सप्लाई  तो  निश्चित

 तरीके  से  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  को  इसके  जरिए  से  फायदा  उपलब्ध  हो  इन  सारी  आइटब्स

 काटांसपार्टशन  करके  समय  पर  उनको  उपलब्ध  करा  इसलिए  दस  व्यवस्था  को  भी  किया  जाना

 चाहिए  और  इसके  अलावा  क्वालिटी  को  भी  देखना  चाहिए  और  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  कितभी

 ब्वान्टीटी  शूगर  गेहूं  तेल  कपड़े  केरोंसियन  आबल  की  और  अन्य  प्रकार  की  सीनों

 की  पापूलेशन  के  हिसाब  से  अग्वश्यक  है  |:यह  देखना  चाहिए  और  उसी'हिसाब  से  घीजों  को  उपलब्ध

 कराना  चाहिए  |  गगर  पापूलेशन
 है  भौर/सप्लाई  कम  तो  यह  व्यवस्थापक  के  ऊपर  निर्भर

 करेगा कि  बह-किसको  वह  दे  ।  जिसको-मर्जी  में  -अगा,<देगा  ओर  जिसको"'मर्जी  में  नहीं  नहीं
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 देगा  और  एक  तरह  से  यह  प्रिफेरेंशियल  मामला  हो  जाएगा  और  इससे  गड़बड़  इस  पर  भी

 आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 एक  बात  की  ओर  आप  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  जो  अच्छी  स्टेट्स  हैं  ओर  जहां

 पर  काआपरेटिब  सेक्टर  अच्छा  काम  कर  रहा  उन  क्षेत्रों  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  और

 जहां  पर  काआपरेटिव  सेक्टर  को  विकसित  नहीं  वहां  पर  काआपरेटिव  सेक्टर  को  विकसित

 करने  का  काम  हमें  करना  उनके  जरिए  से  फेयर-प्राइस  शाप्स  इस्टाबिलिश  करके

 गांवों  में  और  कस्बों  में  हम  लोगों  को  ये  चीजें  उपलब्ध  प्राइवेट  डीलस  को  अगर

 आप दे  तो  उसमें  बहुत  बड़ा  घपला  होता  एडलट्रेशन  भी  होता  है  और  ब्लैक  मार्कोटेग  भी  होती  है

 और  उपलब्धता  भी  उनके  जरिए  नहीं  हो  पाती  इसलिए  जहां  पर  प्राइवेट  डीलर्स  स्थापित  उनको

 से  हटाने  की  आवश्यकता  है  और  काआपरेटिव  सेक्टर  में  इस  प्रकार  की  फेयर-प्राइस  शाप्स

 बिलिश  करने  की  आवश्यकता  जिससे  लोगों  को  इस  प्रकार  की  आइटम्स  ठीक  तरह  से  उपलब्ध  हो

 सकें  ।  ऐसी  व्यवस्था  करने  को  नितांत  आवश्यकता  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  मैं  आपका  ध्यान  खास  तौर  पर  अपनी  स्टेट  के  बारे  में  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 राजस्थान  एक  बहुत  पिछड़ा  हुआ  प्रान्त  है  और  वहां  पर  अनाज  की  जितनी  जरूरत  होती  उतना  पैदा  नहीं
 होता  इसलिए  उसकी  पूर्ति  भारत  सरकार  करती  है  मगर  कुछ  कम  करती  इसलिए  उसकी  जो

 आवश्यकता  उसकी  पूर्ति  नहीं  हो  पाती  ।  पिछले  चार-पांच  सालों  में  हमारे  राजस्थान  में  भयंकर  सूखा

 पड़ा  है  और  अकाल  के  समय  फेयर-प्राइस  शाप्स  से  लोगों  को  सामान  उपलब्ध  नहीं  हो  पाता  था  ।  यह्‌
 तो  राजीव  गांधी  जी  की  कृपा  जिसकी  वजह  से  एन०  आर०  ई०  पी०  और  अन्य  प्रकार  के  प्रोग्रामों

 से  गांवों  के  अन्दर  मजदूरों  को  गेहूं  उपलब्ध  हो  जिसकी  वजह  से  कोई  कमी  नहीं  आई  वरना

 प्राइस  शाप्स  के  जरिए  जो  उपलब्धता  होनी  चाहिए  वह  न  हो  पाती  ।  इसलिए  यह  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिए  कि  जिन  स्टेट्स  में  कमी  जो  गेहूं  खाने  वाले  एरियाज  हैं  वहां  गेहूं  की और  जो  चावल  खाने

 वाले  एरियाज  वहां  चावल  की  पूरी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ताकि  डिस्ट्रीब्यूशन  में  फकं  न  आ  सके  ।
 अगर  ऐसी  व्यवस्था  तो  इससे  प्राइस  भी  मेन्टेन  होगी  और  महंगाई  भी  ज्यादा  नहीं  बढ़ेगी  और

 लोगों  को  ठीक  प्रकार  से  चीजें  उपलब्ध  हो  जाएंगी  ।

 मैं  खास  तोर  से  आयल  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  इसका  डिस्ट्रीब्यूशन  बहुत  ही
 इमप्रोपर  है  और  आयल  जो  डिस्ट्रिक्ट  लेविल  पर  पहुंचता  है  तो  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  आफिसरस  और  अन्य
 प्रकार  के  जो  डीलसं  व ेआपस  में  मिलकर  इसका  ब्लंक  करवाते  हैं  ।  मैं  अपने  जिले  के  बारे  में  खास  तौर
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर  जो  आयल  उसके  ब्लैक  की  शिकायत  जब  की  तो
 डीलर्स  को  भी  पकड़ा  गया  और  जो  लोग  आयल  बेचते  उनको  भी  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनके
 खिलाफ  कायंवाई  की  गई  क्‍योंकि  वे  लोग  सस्ते  आयल  को  महंगे  आयल  में  मिला  कर  ब्लैक  में  बेचते  थे  ।
 इस  तरह  से  जो  सस्ता  आयल  आप  फेयर-प्राइस  शाप्स  के  जरिए  लोगों  को  उपलब्ध  कराना  चाहते

 वह  उनको  नहीं  मिलता  था  ।  इस  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  कि  ये  आइटम्स  ठीक  प्रकार  से

 प्राइस  शाप्स  से  जो  लोगों  को  सस्ते  भावों  पर  देने  की  हमारी  नीति  वे उनको  उपलब्ध  हो  जाएं  और

 हमारी  जो  नीति  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  को मदद  करने  की  है और  उसके  लिए  करोड़ों
 रुपये  की  सब्सिडी  आप  देते  बह  जो  आपकी  मंशा  उस  मंशा  को  निश्चित  तरीके  से  आप  पूरा  कर

 पाएँगे  इसलिए  इस  व्यवस्था  को  मजबूती  से  लागू  करने  की  आज  बहुत  बडी  आवश्यकता  है  |

 इसी  तरीके  से  जो  कपड़ा  नेशनल  टेक्सटाईल  वाले  बनाते  सरकारी  मिलें  बनाती  उनका
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 कपड़ा  भी  व्यवस्थित  तरीके  से  लोगों  को  उपलब्ध  नहीं  हो  पाता  पुरुषों  की  धोतियां  औरतों  के
 पहनने  की  साड़ियां  हैं  ।  इस  प्रकार  के  जो  कपड़े  है  या  दूसरी  चीजें  हैं  वे  भीं  लोगों  को  सस्ते  भाव  पर
 उपलब्ध  करायी  जानी

 लेकिन  सामान  डिस्ट्रिक्ट  लेबुल  तक  जो  पहुंच  जाता  है  ।  उसके  बाद  ब्लाक  लेबुल  पर  और  फिर
 पंचायत  लेबुल  पर  नहीं  पहुंच  पाता  इसलिए  वहां  आपके  इस  सामान  का  ठीक  तरीके  से  वितरण
 नहीं  हो  पाता  है  । इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  जो  सामान  आप  डिस्ट्रिक्ट  लेबुल  पर  उपलब्ध

 उसको  फिर  आपके  डिस्ट्रिक्ट  सिविल  सप्लाई  अफसर  सारे  डिस्ट्रिक्ट  में  उसको  उपलब्ध  कराएं  ।
 अगर  ऐसा  होगा  तो  डिस्ट्रिक्ट  की  सारी  दुकानों  में  आपकी  ये  चीजें  उपलब्ध  हो  जाएंगी  ।  इससे  वहां
 गरीब  लोगों  को  सस्ता  कपड़ा  भी  उपलब्ध  हो  सकेगा  ओर  दूसरी  चीजें  भी  उपलब्ध  हो  सकेंगी  ।  इसलिए
 यह  व्यवस्था  करना  आवश्यक  अगर  यह  व्यवस्था  आप  नहीं  कर  पाएंगे  तो  देहाती  क्षेत्र  के गरीब
 लोगों  को  इससे  बड़ी  तकलीफ  होगी  ।

 मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  फेयर-प्राइस  शाप्स  को  जितना  भी  आप  मजबूत  बना  वह
 बनाएं  ।  आपने  इसमें  बोर्ड  स्थापित  करने  की  और  अन्य  प्रकार  की  बातें  कही  यह  सरकार  को  निर्णय
 करना  है  कि  किस  प्रकार  के  बोर्ड  हों  ।  यह  भी  सरकार  को  निर्णय  करना  है  जो  व्यवस्थाएं  अभी  हैं  क्या

 उन्हीं  को  कायम  रखना  है  या  स्टेट्स  में  भी  कोई  बोर्ड  स्थापित  करने  हैं  ।

 अगर  कोई  बोड्ड  स्थापित  किए  जाते  हैं  तो  उनमें  डिफ्रंट  टाइप  के  लोग  शामिल  हो  सकते  हैं  ।
 सब  वेरायटी  के  लोग  उनमें  आएं  ।  पब्लिक  अधिकारी  सभी  लोग
 उनमें  शामिल  किए  जाते  हैं  तो  सभी  तरह  के  लोग  उनमें  आ  जाएंगे  ।  इससे  यह  होगा  कि  फेयर  प्राइस
 शाप्स

 को  जिस  सामान  की  आवश्यकता  वह  सारा  सामान  उसमें  पहुंच  इसलिए  यह
 व्यवस्थाएं  निश्चित  तरीके  से  की  जानी  चाहिएं  ।

 एक  बात  और  हैं  कि  सरकार  जिस  काम  को  करती  है  वह  ज्यादा  खर्चे  पर  होता  आपका

 एफ०  सी०  आई०  जो  प्रोक्योरमेंट  करता  है  वह  183  रुपये  में  करता  आपका  उसे  बेचने  में  50

 रुपये  क्विंटल  का  खर्चा  होता  है  ।  अगर  कोई  व्यापारी  उस  काम  को  करे  तो  10-15  रुपए  खच्ें में
 उसको  कर  सकता  है  ओर  उसमें  से  भी  मुनाफा  निकाल  सकता  है  ।  इसलिए  आपको  सारी  व्यवस्थाएं
 आरगेनाइजेशस  की  ऐसी  बनानी  चाहिएं  जिससे  कि  कम  खर्चा  लगे  और  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ
 मिले  ।

 आप  हजार  करोड़  रुपया  सब्सीडी  के  तौर  पर  एफ०  सी०  आई०  को  देते  फिर  भी  आप

 किसान  से  उचित  मूल्य  पर  नहीं  आप  उस  अनाज  को  जनता  को  जो  देते  हैं  उस  पर  आपका

 इतना  ज्यादा  खर्चा  हो  जाए  तो  निश्चित  तरीके  से  यह  हमारी  कमजोरी  इतना  पैसा  खर्च  करने  के

 बाद  तो  हमारी  व्यवस्था  अच्छी  होनी  चाहिए  ।  अगर  हमारी  व्यवस्था  अच्छी  होती  है  और  आम  लोगों

 को  उससे  सहुलियत  मिलती  है  तो  वह  प्रयास  प्रशंसनीय  कहा  जा  सकता  है  ।  मगर  इतना  खर्च  क  नेके

 बाद  भी  अगर  व्यवस्थाएं  ठीक  न  हो  तो  इससे  हमें  धक्का  लगता  हमारे  अरंजमेंट  को  घकका

 लगता  है  ।

 जब  मैं  पब्लिक  एकाऊंट्स  कमेटी  का  मेम्बर  था  तो  मैंने  स्टडी  किया  था  ।  एफ०  सी०  आई०  के

 अन्दर  जो  आपके  कर्मचारी  काम  करते  हैं  उनसे  सस्ते  पर  आपके  वक्क  चार्ज  वाले  कमंचारी  काम  करते

 वहा  पर  खर्चा  कम  आता  जहां  पर  आपके  ठेकेदार  काम  करते  चोरिया  ज्यादा  होती  बेईमानी
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 ज्याद्ष  एडस्ट्रेशन  ज्यादा  होता  इसलिए  इस  व्यवस्था  पर  गम्भीरता  से-विचार  करना

 निश्क्‍्ति  सरीके  से  इस  प्रकार  कीः  व्यब्रस्था  की  जानी  क्या  आप  इन  सरकारी  कमंचारियों  के

 एफ०  सी०  आई०  के  जरिए  सारी  व्यवस्था  करायेंगे  या  ठेकेदारों  के  जरिए  सारी  व्यक्स्था  की

 बात्तः  जिसके  अन्तर्गत  बड़ी  आशंकाएं  होती  गड़बड़ियां  होती  अधिकारी  लोग  उनसे  मिल
 हैं  और  इस  तरीके  से  बहुद्त  घपले  होते  इसके  लिए'निश्चित  तरीके  से  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए

 जिन-परः  भरोसा  हो  और  ठीक़  प्रकार  से  व्यवस्था  व्यवस्या  को  ठीक  चलाने  के  लिए  मैं
 समझता:हूं  कि  आप  ज्याद्य  से  ज्यादा  फेवर  प्राइस  शाप्स  कोआपरेटिव  बेसिस  पर  सारे  देक्ष  में
 ऐसी  बव्यबस्था  करेंगे  जिससे  असेंशियलਂ  आर्टिकल्स  दामों  पर  को  उपलब्ध  हो  यह  देश
 की  सेबा  अभी-भी  आप  देश  सेवा  कर  रहे  हैं  ओर  आगे  भी  हमें  उम्मीद  है  कि  इसको  और  अच्छा
 बनाकर  देश  की  और  अच्छी  सेवा  आप  करेंगे  और  देश  की  करोड़ों  जनता  इस  वितरण

 से  लाभान्वित  हो  सकेगी  तथा  आर्थिक  दृष्टि  से  मजबूत  हो  सकेगी  ।  आशा  है  निश्चित  रूप  से  इस
 तरीके  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 सभा  का  अवमान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जैसें  कि सभा  को  जानकारी  है  कि  आज  लगभग  2.40  म०  प०  पर  अपने
 आप  को  देव  सिंह  रावत  सुपुत्र  श्री  विंजय  सिंह  रावत  बताने  वाले  एक  दर्शक ने  दर्शक  दीर्घासे  नारा
 लगाया  ।  सुरक्षा  निदेशक  ने  उसे  तुरन्त  हिरासत  में  ले  लिया  और  उससे  पूछताछ  की  ।  दर्शक  ने  बयान

 दिया  परन्तु  अपनी  कार्यवाही  से  लिए  खेद  व्यक्त  नहीं  किया  ।

 मैं  यह  घटना  सभा  द्वारा  उचित  कायंवाही-किए  जाने  के  लिए  सभा
 के  ध्यान  में  लाया  हूं  ।

 जस-भुभ्तसत  प्ररिवहम  मंक्रालय  में  उपमंत्रो  संसदोय॑  कार्य  संज्रालव'में  उपसंत्री  पो०
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 सभा  संकल्प  करती  है  कि  अपने  आप  को  देव  सिंह  रावत  सुपुत्र  श्री  विजय  सिंह  रावत
 वाले  जिसने  आज  लगभग  2.40  म०  प०  दर्शक  दीर्धा  से  नासः  लगाया  और

 जिंसे  सुरक्षा  निदेशक  ने  तुरन्त  हिरासत  में  ले  लिया  ने  एक  गम्भीर  अफ्सधਂ  किया  है  और
 वह  इस  सभा  के  अवमान  का  दोषी  है  ।

 यह  सभा  यह  भी  संकल्प  करती  है  कि  उस  व्यक्ति  को  आज  सभा  के  उठने  तक
 निदेशक-की  हिरासत  में  रखा  जाए  और  उसके  पश्चात्‌  कड़ी  चेतावनी  देकर  छोड़  दिया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 सभा  संकल्प  करती  है  कि  अपने  आपको  देव  सिंह  रावत  सुपुत्र  श्री  विजय  सिंह  रावत
 बताने  वाले  जिसने  आज'लगभग  2.40  म०  प०  दर्शक  दीर्धा  स ेनारा  लगायाਂ  और
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 जिसे  सुरक्षा  निदेशक  ने  तुरन्त  हिरासत  में  ले  लिया  ने  एक  गम्भीर  अपराध  किया  है  और

 वह  इस  सभा  के  अवमान  का  दोषी  है  ।

 यह  सभा  यह  भी  संकल्प  करती  है  कि  उस  व्यक्ति को  आज  सभा के  उठने  तक  सुरक्षा
 निदेशक  की  हिरासत  में  रखा  जाए  और  उसके  पश्चात्‌  कड़ी  चेतावनी  देकर  छोड़  दिया

 $.48  म०  प०

 बेठक  का  समय  बढ़ाया  जाना

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  का  समय  बढ़ाने  के  बारे  में  क्या  किया  जाये  ?

 भू-तल  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  पी०
 :  हम  सभा  का  समय  6  म०  प०  से  आगे  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  को  लेने  से  पहले  मैंने  सभा  को  सूचित
 किया था  कि  हम  6  म०  प०  पर  कायंवाही  स्थगित  कर  देंगे  ।  अब  मंत्री  महोदय  का  प्रस्ताव  है  कि

 विदेश  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  जारी  रखने  के  लिए  सभा  का  समय  6  म०  प०

 से  आगे  बढ़ाया  जाए  ।  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  हम  समय  7  म०  प०  तक  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 कई  माननीय  सदस्थ  :  ठीक  है  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  6  म०  प०  के  बाद  हम  विदेश  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुमानों  की

 मांगों  पर  विचार  करेंगे  ।
 ह

 5.49  म०  प०

 उचित  दर  दुकान  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  बोलेगे  ।

 .  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैं  श्री  बासवराजू  द्वारा  पेश  किए  गए  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  ।  मैं  उन्हें  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  विधेयक  को  लाने  के  लिए  बधाई  देता

 जैसे  कि  आप  जानते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  खाद्यान्न  की  संप्लाई  करती

 और  राज्य  सरकार  की  यह  पूर्ण  जिम्मेदारी  है  कि  वह  इसे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  वितरित

 करे  ।  हमारे  देश  में  हजारों  खुदरा  दुकानें  हैं  जहां  निर्धंनों
 और

 आम  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  बेची

 जाती  उन्हें  कतिपय  मानदष्डों  के अनुसार  चलना  चाहिए  ।  उन्हें  चाहिए  कि  वे  इन  वस्तुओं  को
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 जैधे  स्त्रथं नाम  से  पता  चलता  है  उचित्त  मुल्य  पर  बेचें  ।  उन्हें  उन  वस्तुओं की  कीमतें  बोर्ड  पर  दर्शानी

 चाहिए  जिन्हें  वे  बेच  रहे  हों  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से
 जो  कुछ  भी  वे  बेचते  हैं  उसकी  कीमत  राशन  की  दुकान

 पर  नहीं  दर्शायी  जाती  है  ।

 अतः  कीमतों  केਂ  सवाल  पर  खुदरा  व्यापारी  या  दुकानदार  गांवों  में  गरीब  अनपढ़  लोगों  को
 आसानी  से  घोखा  दे  सकता  है|  दूसरे  गरीब  लोगों  को  खरीदी  गयी  चीज  के  तौल  में  धोखा  दिया  जाता

 है  ।  अधिकांश  दुकानों  में  जो  कुछ  भी  चीज  एक  मात्रा  विशेष  के  हिसाब  से  बेची  जाती  है  वह  वास्तव  में
 दुकानदार  द्वारा  दर्शायी  गयी  मात्रा  से  कम  होती  बेचारे  ग्रामीण  इसकी  पुनः  जांच  नहीं  कर  पाते चल  चले

 गुणवत्ता  और  कीमत  इन  तीनों  में  उपभोक्ता  धोखा  खाता  है  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ये  धोखा  राज्य  सरकारों  से  मिलकर  दिया  जाता  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता
 हूं  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  की  आत्स-संतुष्टी  उसमें  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  न  केवल  खुदरा

 बल्कि  थोक  दुकानदारों ते  भी  शिले  हुए

 यहां  एक  ऐसा  फ्रष्ट  ञयरा  है  जिसक़े  द्वारा  ये  अत्याचार  उन  गरीब  लोगों  गरीब  ग्रामीणों
 पर  और  अनुप्तढ़  लोगों  पर  ढाये  जाते  हैं  जी  इन  उचित  की  दुकानों  से  खरीददारी  करते  हैं  ।  सच  तो हर  ९  ्ट्‌

 अपनी
 ।  ५  श्र  :  5  ञ  है  दि  डे

 यह  है  कि  राज्य  सरकार  अपनी  नाक  के  नीचे  हो  रहें  इस  तंरंह  के  अनाचारों  को  गम्भोरता  में  नहीं  लेती
 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  वे  जो  प्राधिकारी  हैं  या  कुछ  राज्य  सरकारें  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  बितरकों

 के  साथ  मित्री  हुई

 मैंने  केरल  राज्य  में  इस  प्रंक्रार.की  शिकायतें  सुनी  हैं  ।  जब  राज्य  सरकार  द्वारा  थोक  दुकानें
 वितरित  की  विंशेषरूप  से  केंरल  में  वर्तमान  सरकार  तो  वे  इन  थो  दुकानों  को  कतिपय
 लोगों  का  लिहाज  करके  देते  और  इस  लिहाज  के  कारण  सरकारी  अधिकारी  थोक  विक्रेता  को  कुछ
 भी  नहीं  कह  पाते  हैं  ।  यह  थोक  विक्रेता  स ेभिला  होता  है  और  यह  सब  एक  जाल  के
 रूप  में  कार्य  करता  है  और  कोई  किसी  को,कुछ  नहीं  कहता  है  तथा  खुदरा  ब्यापारी  से  थोक  विक्रेता  तक
 दोनों  इन  दुराचारों  को  बढ़ावी  दे  सकते  हैं  और  राजनैतिक  नेतृत्व  उन  लोगों  का  समर्थन  करता  है  जो
 उनकी  हिमाकत  करते  कम  से  कम  केरल  में  तो  ऐसा  हो  रहा  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  अन्य
 राज्यों  में  भी  ऐसा  हो  रहा  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  पूरे  देश  में  ऐसा  हो  रहा  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियने  :  ऐसों  वहां  हो  रहा  हे  |  परेन्तु  त्रुटि  कहां  मुख्य  रूप  से  त्रटि  की
 बात  यह  है  कि  यद्यपि  केन्द्र  सरकार  सभी  आवश्यक  सामग्रियों  की  पूर्ति  कर  रही  चावल  की  पति  केन्द्र
 सरकार  करती  लेकिन  वितरण  प्रणाली  की  जिम्मेवारी  केन्द्र  सरकार  की  नहीं  यंह  देखने  का
 अधिकार  केन्द्र  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  है  कि  राज्यों  को  दिए  गए  चावल  अथवा  मेहूं  का  वितरण  उचित
 रूप  में  हुआ  है  अयवाः  महीं  तथा  उन  जखूरतमन्द  लोगों  को  यह  ऋष्त  हुआ  है  यो  नहीं  जिन्हें  वे  4
 सुलभ  कराने  का  लक्ष्य  रखा  गया  इसके  लिए  अभी  कोई  व्यवस्था  नहीं  मेरे  विचार  से  यही
 वास्तविक  समेस्या  है  जिसका  हम  सामना  कर  रहे  हैं  राज्य  सरकारों  की  प्रवृत्ति  यह  रही  विशेष
 कर  थेरे  राज्य  मेँ  जैसा  कि  मैंने  देखा  कि  अपनी  विफलता  के  कारण  वे  केन्द्र  सरकार  पर  आरोप  लगाने

 के
 चैष्टां करते  रहते  हैं  ।  प्रेस्न  में  छपे  राज्यों  के  मंत्रियों  के  अवेक  बयानों  को  मैंने  पढ़ा  है  जिनमें  उन्होंने दद्र

 सरकार  पर  प्रणाली  में  कार्यकुशलता  के  अभाव  के  लिए  आरोप  लगाया
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 मैं  इस  विधेयक  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  एक
 नया  विस्तृत  विधेयक  पेश  किया  जाना  चाहिए  जिसके  द्वारा  हमारे  देश  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 पर  केन्द्र  सरकार  का  नियन्त्रण  हो  सके  ।  सिर्फ  चन्द  लोगों  के  बीच  सममग्रियों  के  वितरण  के  लिए
 जनिक  वितरण  प्रणाली  नहीं  बनायी  गई  है  ।  सर्वप्रथम  तो  इसकी  कुछ  मुख्य  भूमिका  हमारें  देशः  के  कुंछ
 क्षेत्रों  में  तो बहुत  अधिक  अनाज  का  उत्पादन  होता  है  ओर  कुछ  क्षेत्रों  में अनाज  का  उत्पादन  होता  ही
 नहीं  है  ।  मेरे  राज्य  केरल  में  हमारी  जरूरत  के  एक  तिहाई  भाग  चावल  का  भी  उत्पादन  नहीं  होता  है  ।
 हमारे  यहां  एक  किलो  गेहूं  का  भी  उत्पादन  नहीं  होता:है।  जब  कि  पंजाब  में  चावल  ओर  गेहूं  का
 उत्पादन  अधिक  मात्रा  में  होता  अतः  सा्बजनिक  ब्रितरण  प्रणाली  द्वारा  एक  ओर  तो!वहां  किसाकेों
 को  उचित  मूल्य  दिया  जाता  है  जहां  वे  अनाज  का  उत्पादन  हैं  जेसे  पंजाब  में.या  आन्प्न  प्रदेश  में
 अथवा  मध्य  प्रदेश  में  और  दूसरी  ओर  उन  क्षेत्रों  मे ंजहां  चावल  अथवा  गेहूं  की  या  अन्य  सामग्रियों  की
 आवश्यकता  इन  सामग्रियों  की  पहुंचाने  में  इससे  मदद  मिल्रती  एक  ओर  इसके  द्वारा
 उत्पादकों  कृषकों  को  उचित  मूल्य  प्रदान  करने  में  सहायता  मिल  रही  है  और  दूसरी  ओर  इस्रसे

 गरीब  तथा  जरूरतमंद  लोगों  को  रियायती  दरों  पर  खाद्य  सामग्री  प्राप्त  होने  में  मिल  रही  ।

 यहाँ  मैं  एक  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।  उचित  मूल्य  की  दुकानों  द्वारा  चावल  के  वितरण  में  हम  कम

 से  कम  दो  करोड़  रुपए  राजसहायता  के  रूप  में  खर्चे  कर  रहे  लेंकिन  इस  राजसहायंता  का  लाभ  जो

 कि  उचित  मूल्य  की  दुकानों  द्वारा  दिया  गया  है|  गरीब  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  पा  रद्दां  है
 ।  इसं  बात  पर

 आपको  विचार  करना  चाहिए  कि  क्‍या  सभी  लोगों  को  राजसहायता  का  लाभ  मिलना  चाहिए  ।  मैं  यह

 परामर्श  दंगा  कि  राजसहायता  का  लाभ  सिफ्फ  उन  लोगों  को  दिया.जाना  चाहिए  जो  कि  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  रह  रहे  हैं  । गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  निर्वाह  करने  वाले  लोगों  को  इस  राजसह्ायता  का  लाभ

 देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  इस  बारे  में  विचार  करें  ।

 मेरे  राज्य  केरल  में  एक  द्रेंघानिक  राशन  प्रणाली  बन्मयी  गथी  है  जिसके  छारा-केन्द्रसरकार  इस
 बात  के  लिए  सहमत  हो  गयी  है  कि  राज्य  की  आवश्यकतानुसार  सामग्रियों  की  निरन्तर  पूत्ति  की
 वैधानिक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  अपनाते  वक्‍त  यह  आश्वासन  सरकार  द्वारा  दिया.:मम्रा

 6.00  म०  प०

 अनेक  वर्षों  पहले  इसे  स्वीकार  किया  गया  था  लेकित  शायद  चावल  की  उफ्लन््धता  की  कमी  या

 अन्य  कारणों  से  अनेक  वर्षों  से  ऐसा  हुआ  है  कि  सरकार  ने  इस  आश्वासन  को  भुला  दिया है
 और  इस  बात  की  शिकायत  हुई  है  कि  केरल  राज्य  में  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  की  पूर्ति  नहीं  कीं  जा

 रही  है  ।

 केरलवासियों  की  कुछ  विशेष  आदतें  हैं  ।  वे  गेहूं  नहीं  खाते  हैं  ।  वे  चावल  पसंद

 करते  सिर्फ  केरलवासी  ही  नहीं  बल्कि  बंगालियों  और  अन्य  लोगों
 की

 भी  यही  आदत

 पा
 बात

 यह  है  कि  सदियों  पुरानी  अपनी  आदत  के
 कारण  एक  गरीब

 केरलवासी
 भी  गेहूं  खरीदने  और |

 उपयोग  करने में  रुचि  नहीं  रखता  है  |  वे  सिफं  चावल  पसन्द  करते  हैं  । अब  आप
 जब  केरल  राज्य के

 लिए  खाद्य  सामग्रियों  का आबंटन  करते  हैं  तो
 आप  चावल  ओर  गेहूं  दोनों  की  संगणना  करते हैं  तथा  कहते

 हैं  कि  इन  सामग्रियों  की  इतनी  मात्रा  केरल  राज्य  को  आबंटित  की  गयी  ।  वास्तव  में  यह  होता  है  कि
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 कया

 वहां  गेहूं  की कुछ  भी  खपत  नहीं  अब  आप  1.40  लाख  टन  गेह  और  चावल  कर  आबटित
 करते  हैं  लेकिन  दुकानदारों  द्वारा  गेहूं  नहीं  ले  जाया  जायेगा  क्‍योंकि  लोग  गेहूं  नहीं  खरीदते  हैं

 लेकिन  आप
 कह  देंगे  कि  इतना  कोटा  केरल  राज्य  को  आबंटित  किया  गया  था  परन्तु  कोई  खपत  नहीं  हैं  ।
 वास्तविकता  तो  यह  होगी  कि  लोग  चावल  खरीदने  राशन  की  दुकानों  पर  जाते  हैं  और  उन्हें  चावल  नहीं
 मिलता  है  तथा  वे  गेहूँ  खरीदने  से  इंकार  कर  -  देते  अतः  एक  ओर  तो  उन्हें  पर्याप्त  खाद्य  सामग्री
 उपलब्ध  नहीं  होती  ह ैजबकि  दूसरी  ओर  आपके  अधिकारीगण  यह  बाते  कहते  हैं  कि  इतनी  मात्रा  में
 खाद्य  सामग्रियों  की  खपत  नहीं  हुई  है  ।  यह  एक  विचित्र  स्थिति  है  कि  जहां  आप  माल  की  पूर्ति  करते  हैं
 और  माल  हमें  मिल  नहीं  पाता  है  ।  अतः  मैं  इस  समस्या  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  आपसे  करता  हूं  ।
 कृपया  केरल  राज्य  में  गेहूं  की  पूर्ति  करना  कम  कर  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  आबंटित  करें  ।

 मुझे  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि आप  इस  काम  को  कर  सकते  हैं  क्योंकि  अनेक  उत्तरी  राज्यों  में  लोग  गे  हूं
 खाना  अधिक  पसन्द  करते  अतः  उत्तरी  राज्यों  में  चावल  की  पूर्ति  कम  की  जा  सकती  है  अथवा  वहां  से
 अधिक  चावल  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  और  इस'अधिक  चौंवल  की  पूति  केरल  जैसै  राज्यों  में  की  गा
 सकती  है  जहां  कि  सिर्फ  चावल  खाने  वाले  लोग  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  एक  विशेष  किस्म  का  चावल  होता  है  जिसे  मलयालम  में  हम
 राईसਂ  कहते  इसे  पंजाब  का  उबला  हुआ  चावल  भी  कहते  इस  किस्म  का  चावल  केरल  के  ल॑  गो
 को  स्वीकायं  नहीं  है  ।  वे  इसे  बिल्कुल  नहीं  खाते  यदि  आप  पंजाब  के  उब॑ंले  हुए  चावल  की  पति
 करेंगे  तो  आपका  आंकड़ा  यह  बतायेगा  कि  केरल  में  इतनी  अधिक  मात्रा  में  थावल  की  पूर्ति  की  गयी  है
 लेकिन  वहां  चावल  की  इतनी  खपत  नहीं  है  और  इस  प्रकार  के  आबंटन  में  कमी  की  जा  सकती
 मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  पंजाब  के  इस  उबले  हुए  चावल  की  पूर्ति  केरल  में  न  की  जाए  ।

 अत

 तीसरी  मैं  भारतीय  खाद्य  निगम  के  का्यंकरण  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  ।  भारतीय  खाद्य
 निंगम  की  मैं  सराहना  करता  हूं  ।  पूरे  देश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अनेक  केन्द्र  हैं  लेकिन  कुछ  क्षेत्र
 ऐसे  भी  हैं  जहां  भाररीय  खाद्य  निगम  के  गोदाम  और  डिपो  नहीं  अतः  इससे  प्तावंजनिक  वि
 प्रणाली  में  कभी-कभी  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती  मेरे  जिले  में  राशन  के  चावल  की  पूर्ति  में
 कभी  सिर्फ  इस  कारणवश  ही  विलम्ब  हो  जाता  है  कि  वहां  भारतीय  खाद्य  निगम  का  कोई  डिपो  नहीं

 यह  कोई  दूरबवर्ती  इलाका  नहीं  यह  बंहुत  ही  महत्वपूर्ण  इलाका
 भारतीय  खाद्य  निगम  का  कोई  गोदाम  नहीं  है  राशन  की  पूर्ति  में
 मंत्री

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  करें  कि  प्रत्येक  प्रत्येक  दूरवर्ती  जिले  और
 दूरवर्ती  इलाकों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  गोदाम  होने  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  बहत  योजना तैयार  करनी  कम  से  कम  आगामी  योजनावधि  में  सरकार  को  सभी  जिलों  में  भारतीय  खाद्य निगम  के  गोदाम  बनवाने  की  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  जब  मैं  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 सम्बन्ध  में  बात  करता  हूं  तो  सबसे  गम्भीर  समस्या  मिलावट  की  आती  यह  विषय  भी  राज्य  सर 0  कि  रु  कार का  हीं  बस्तुतः  ऐसी  कौन  सी  वस्तु  है  जिसमें  आप  मिलावट  नहीं  पाते  विशेषकर  केरल  में

 मार्क्सवादी  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  बाद  मिलावट  की  प्रवृत्ति  बढ़ गयी  है  और  वे  ब्रोग  |  मलावट  का समर्थन  कर  रहे

 तरण

 है  ।  लेकिन  चूंकि  मेरे  जिले  में
 विलम्ब  होता  मैं  माननीय

 के

 sit  ।  मयबल  किशोर  शर्मा  ):  यहां  तक  कि  केरल  में  राजनीति  में  भ॑  ऐ  मिलावट  है  ।
 प्रो०  पो०  जे०  क्रुरियन  :

 मैं  आपसे  मिलावट  करने  वाले  लोगों  र
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 अनुरोध्त  इस  मुद्दे  को  राज्य  सरकार  को  दया  पर  नहीं  छोड़  देना  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  में  केन्द्र
 सरकार के  अधीन  कोई  देखभाल  करने  वाली  संस्था  होनी  उनके  पास  मिलावट  करने  वाली  जो
 कि  वास्तव  में  समाज  के  शत्रु  हैं  को  सजा  देने  क ेअधिकार  होने  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार
 को  एके  विधेयक  लाना  चाहिए  ताकि  मिलावट  करने  वालों  से  निपटने  का  अधिकार  उन्हें  मिल  सके  ।

 इन  शंब्दों  के  साथ  मैं  अपने  मित्र  श्री  बासवराजू्‌  द्वारा  लाये  गए  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  द्वारा  लाये  गये  विधेयक  को  वापस  ले  लिया  जाता  है  तो सरकार  को  एक
 अन्य  विधेयक  लाना  चाहिए  जिसके  द्वारा  वे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  अधिक  नियंत्रण  पा  सके

 और  साथ  ही  मिलावट  वरने  वालों  को  सजा  भी  दे  सकें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ

 6.07 Ho qo  े

 6.07  म०  प०

 अनुदानों  को  1989-90

 विदेश  मंत्रालय--जारी

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विदेश  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनदानों  की  मांगों  की  चर्चा  करेंगे  ।

 श्री  जयपाल  रेड्डी  जी  क्या  आप  बोलना  चाहेंगे  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  )  :  श्री  एच०  एम०  पटेल  बोलेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अब  श्री  महन्ती  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।

 ओर  बज  मोहन  महन्तो  विदेश  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  बहस  शुरू

 करते  हुए  मैं  सभा  का  ध्यान  अन्तर्राष्ट्रीय  कूटनीति  में  श्री  गोर्बाचोव  और  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  की  गई

 एक  नई  पहल  की  ओर  आकर्षित  करना  दिल्ली  घोषणा  का  उद्देश्य  परमाणु  शक्ति  मुक्त  और

 अहिंसात्मक  संसार  की  स्थापना  करना  है  जिसका  एक  ऐतिहासिक  महत्व  अहिसा  के  सिद्धान्त  को

 सर्वप्रथम  भारत  ने  स्वीकार  किया  था  और  यहां  से  ही  पूरे  संसार  के  लोगों  को  अहिसात्मक  अन्तर्राष्ट्रीय

 कटनीति  निर्धारित  करने  का  संदेश  मिला  मैं  संसार  की  की  बात  नहीं  करता  हूं  बल्कि  मैं

 अहिसात्मक  अन्तर्राष्ट्रीय  कूटनीतिਂ  की  बात  करता  हूं  और  उस  दिन  से  ही  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के  युग

 की  शरूआत  हुई  आई०  एन०  एफ०  संधि  के  पश्चात  इसका  आह्वान  किया  गया  जिससे  आणविक

 हथियारों  में  4  प्रतिशत  की  कमी  हुई  यह  आह्वान  आणविक  और  सामरिक  हथियारों  की  50
 प्रतिशत

 कम  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  श्री  गोर्बाचोव
 ने  5  लाख  हजारों  टैंक

 और  हजारों  तोपें  कम  करने  की  घोषणा  की  यह  कार्य
 दो  वर्ष  में  पूरा  हो  जाएगा

 ।
 यह  एकपक्षीय

 घोषणा  इसकी  कोई  शर्ते  नहीं  3  तथा  यह  अन्य  देशों  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  नहीं  है  ।  ये  इस  वर्ष

 ढ़  ret  7-५

 285



 अनुदानों  की  1989-90  21  1989

 की  उल्लेखनीय  घटनाएं  हैं  ।  यह्‌  विश्व  को  आणविक  हथियारों  से  मुक्त  रखने  तथा  अहिंसा  पैदा  करने की
 दिशा  में  एक  गतिशील  और  सकारात्मक  कदम

 केवल  इतना  नहीं  बल्कि  क्षेत्रीय  तनाव  को  कम  करने  के  लिए  श्री  गोर्बाचोवष  ने
 गानिस्तान  से  सोवियत  सनिकों  की  वापसी  ज॑ंसे  गतिशील  कदम  उठाए  हैं  । ईरात  और  इराक  के  बीच  युद्ध
 विराम  हो  गया  है  तथा  समझौते  की  बातचीत  शुरू  हो  गयी  है  ।  उन्होंने  यह  भी  पहल  की  है  कि  जहां  तक
 दश्चिण  अफ्रीका  का  सम्बन्ध  वह  ए०  एन०  सी०  का  इतना  समर्थन  नहीं  करेंगे  कि  वहां  यह  प्रशासन
 से  सैनिक  प्रतिस्पर्धा  करें  ।  उन्होंने  निणंय  किया  है  कि  क्यूबा  सरकार  की  अंगोला  में  उनकी  कायंवाही  में
 सहायता  नहीं  दी  जायेगी  ।  केवल  इतना  ही  नहीं  बल्कि  गोर्बाचोव  ने  इस्रायल  के  देताओं  के  साथ  केवल
 गजनी  में  ही  नहीं  बल्कि  करो  में  इस  आशय  से  बिचार-बिमर्श  किया  है  कि  क्षेत्रीय  तनाव  कम  उन्होंने
 यह  भी  आह्वान  किया  है  कि  किसी  प्रकार  का  परमाणु  विस्फोट  न  किया  जाए  ।  ये  उल्लेखनीय  घटनायें

 इन  घटनाओं  के  अनुसार  ही  हमारे  देश  की  विदेश  नीति  निर्धारित  की  जाए  ।

 यह  स्थिति  का  एक  पहलू  दूसरा  पहलू  बड़ा  निराशाजनक  मैं  आपका  ध्यान  जापान  के
 घटनाक्रम  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  जापान  में  हथिमारों  पर  बहुत  अधिक  धनराशि  खर्च  हो

 रही  है  ।  अकेले  इस  वर्ष  ही  रक्षा  पर  47,000  करोड़  रुपए  खर्च  किये  जा  रहे  हैं  उनसे  एक  प्रतिशत  खर्च
 क्री  अपेक्षा  की  जाती  थी  परम्तु  इस  वर्ष  वे  अधिक  व्यय  कर  रहे  केवल  इतना  ही  नहीं  बल्कि

 वे  संयुक्त  राज्य  अमरीका  जैसे  देश  के  समान  अंतरिक्ष  सैन्यीकरण  की  कायंवाही  में  शामिल  हो  गये  हैं  ।

 ,  सय॒क्त  राज्य  अमेरिका  ओर  जापान  1000  नोटीकल  मील  के  समुद्र  की  चौकसी  करने  के  लिए  राजी
 हो  गए  ये  बहुत  उल्लेखनीय  घटनाएं  और  सभा  के  समक्ष  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  विश्व  के

 इस  भाग  में  की  तरह  गठबंधन  बनाया  गया  इसलिए  इस  क्षेत्र  में  लगभग  सभी  देश  कोई  न

 कोई  सुरक्षा  प्रणाली  निकाल  रहे  हैं  जो इस  तैयारी  का  जवाब  होगी  |  इसलिए  हमें  भी  एशिया  और

 प्रशान्‍्त  महासागर  की  सुरक्षा  के  बारे  में  विचार  करना  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  सभा
 को  बताएं  कि  सरकारः  इसके  बारे  में  क्यय  सोच  रही  प्रधानमंत्री  की  चीन  और  पाकिस्तान  की  यात्रा
 भारत  सरकार  की  ओर  से  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  हैं  तथा  हमारे  निकट  पड़ोसी  देशों  के  साथ  मंत्रीपूर्ण
 सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिये  उन्होंने  जो  निर्भीक  पहल  की  उसके  लिए  वह  बचाई  के  पाज्र

 पाकिस्तान  जिन  कठिनाइयों  का  मुकाबला  कर  रहा  है  उन्हें  किसी  को  नहीं  भूलना  चाहिए  ।

 म  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टो  की सफलता  चाहते  हैं  जो  चुनावों  के  बाद  सत्ता  में  आई  पाकिस्तान  में

 लोकतन्‍्त्र  समृद्ध  होना  चाहिए  |  परन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उस  महिला  ने  सेना  के  सम्मुख
 क्राफी  झुक  गई  हैं  ।  यह  मेरी  टिप्पणी  नहीं  उनके  भाई  ने  टिप्पणी  की  है  कि  श्रीमती  बेनजीर  ने  सेना

 के  साथ  समझौता  किया  हमें  इस  पहलू  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  उन्होंने  किन  क्षेत्रों  मे ंसमझौता

 किया  है  ?  अफगान  ओर  परमाणु  नीतियों  के  सम्बन्ध  में  समझौता  किया  गया  जब  अफगान

 बिवाद  पर  विचार-दिमशं  किया  जा  रहा  था  तो  सोवियत  विदेश  मत्री  के  सामने  उन्होंने  कहां  था  कि  वे

 जेनेवा  समझौते  के  प्रति  वचनबद्ध  वे  केवल  जेनेवा  समझौते  के  प्रति  ही  नहीं  बल्कि  हस्तक्षेप  न  करने

 के  लिए  पाकिस्तान  और  अफगानिस्तान  के  बीच  दूसरे  समझौतों  के  प्रति  भी  बचनबद्ध  वह  जब  भी

 कहती  हैं  कि  वह  जेनेवा  स  मझौते  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं
 तो  पाकिस्तान  के  विदेश  मंत्री  कहते

 सरकार की  यह.नीति  नहीं  है  ।  यह  आपकी  पाकिस्तान  पीपुल्स  पार्टी  की नीति  हो  सकती  है  ।”  इसलिए
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 हमें  ऐसी  बातों  के  बारे  में  बड़ा  चौकस  और  सर्तक  रहना  चांहिए  ।  पाकिस्तान  में  किसकी  सरकार  है  ?
 क्या  श्रीमती  बेनजीर  की  सरकार  है  या  राष्ट्रपति  शासन  है  ?  संविधान  का  अध्यक्ष  होने  के  कारण
 राष्ट्रपति  प्रधानमंत्री  के  निर्णयों  को  रह  कर  सकता  यदि  पाकिस्तान  में  सरकार  की  यही  सीमाएं  हैं
 तो  हम  सरकार  से  सार्थक  बातचीत  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ?  जब  श्रोमती  बेनजीर  निर्णय  लेने  में  पूरी
 तरह  सक्ष  म  नहीं  यह  हमारे  लिए  बड़ा  कठिन  इसलिए  शायद  उनकी  बगर  जानकारी  के
 पाकि  स्‍्तान  के  राष्ट्पति  ने  प्रस्ताव  रखा  कि  अफगानिस्तान  और  पाकिस्तान  के  बीच  संगठन  होना  चाहिए  ।

 यह  विचार  असफल  रहेगा  ।  चीन  ने  भी  इसे  नहीं  माना  ।  यहां  मैं  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  ।

 चीन  ने  कहा  है  कि  वे  किसी  प्रकार  का  संगठन  नहीं  बल्कि  स्वतन्त्र  और  निर्गुट  अफगानिस्तान  चाहते  हैं  ।
 चीन  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  यह  किसी  दूसरे  देश  का  अड्डा  इसलिए  संगठन  का  यह  विचार
 संफल  नहीं  होंगा  ।

 मैं  हस्तक्षेप  न  करने  के  सम्बन्ध  में  दूसरी  बात  बताना  चाहता  पाकिस्तान  की  प्रधान  मन्‍्त्री  ने

 आश्वासन  दिया  है  कि  वह  हमारे  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगी  और  पंजाब  के  आतंकवादियों  को

 यता  नहीं  देंगी  ।  परन्तु  इसक  बारे  में  हमारा  अनुभव  बिल्कुल  अलग  है  ।  पाकिस्तानी  रेंजर  पाकिस्तान
 से  भारत  में  प्रवेश  करने  के  लिये  घुसपैठियों  की सहायता  कर  रहे  हमें  यह  जानकारी  समाचारपत्रों

 से  प्राप्त  हुई  पहले  सरकार  ने  कंहा  कि  उन्हें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  तदोपरान्त  उन्होंने  स्त्रीकार
 किया  कि  उन्हें  कुछ  जानकारी  मिली  इसलिए  हमें  इस  विषयਂ  पर  ध्यान  देना  यद्यपि  हम
 श्रीमती  वेनजीर  की  सफलता  चाहते  हैं  परन्तु  हमें  इन  सब  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  सावधान  रहना  चाहिए  ।
 हमें  देखना  है  कि  धह  देश  का  किस  प्रकार  नेतृत्व  कर  सकती  हैं  तथा  अपनी  नीतियों  को  किस  प्रकार
 कार्यान्वित  कर  सकती  हैं  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  विचार  किया  जाना

 मैं  चीन  के  बारे  में  भी  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  राजीव  जी  की  चीन  यात्रा  के  बाद  श्रीमती
 बेनजीर  ने  भी  उस  देश  की  यांत्रा  की  ।  श्रीमती  बेनजीर  ने  चीन  के  नेताओं  से  कहा  विवाद
 के  सम्बन्ध  में  हमें  आपका  पारम्परिक  संभर्थन  प्राप्त  हुआ  है  परन्तु  इसका  सावधानीपूर्वंक  उपयोग  नहीं
 किया  गया  ।”  चीन  के  नेताओं  ने  कहा  कि  दक्षिण-पश्चिम  में  मधुर  सम्बन्ध  बनाना  चाहते  बहां  किसी
 प्रकार  का  तनाव  नहीं  होना  हमें  जापान  में  सैनिकवाद  के  वातावरण  को  भी  नहीं  भूलना  चाहिए
 जिंसने  उत्तर  कोरिया  और  दूसरे  देशों  में  भय  पैदा  कर  दिया  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि
 यह  उंचित  समय  है  जेब  हँमें  सीमा  समस्या  के  समाधान  हेतु  बातचीत  के  लिये  आगे  बढ़ना  चाहिये  ।
 कशमीर  की  वंतंमांन  समस्या  के  बारे  में  सरकार  टिप्पणी  नहीं  कर  रही  है  परन्तु  पाकिस्तानी  सेना  फिर
 भी  टिप्पणी  कर  रही  है  ।  इस  प्रकार  बहां  विरोधांमास  की  स्थिति  है  ।

 अब  मैं  अपने  अन्य  पड़ोसी  देश  नेपाल  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  इस  समय  मैं  इस  विषय  के
 बारे  में  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  करूंगा  क्योंकि  बातचीत  चल  रही  मैं  इस  प्रकार  आथिक  म॒हों  की
 बात  नहीं  करूंगा  कि  चीन  की  वस्तुओं  पर  भारत  की  वस्तुओं  से  कम  शुल्क  लिया  ऐसी  बात
 नहीं  है  ।  सरकार  ने  इस  बात  को  सकारात्मक  रूप  से  नहीं  माना  है  कि  जल  वहां  पण्डित  नेहरू  की
 शदी  मनायी  और  प्रदर्शनी  लगायी  गयी  और  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  को  उस  प्रदर्शनी  में  आमंत्रित
 किया  गया  तो  उन्होंने  केवल  वहां  आने  के  लिए  मना  ही  नहीं  किया  बंल्कि  उस  प्रदर्शनी  कोन  देखने  के
 लिए  अन्य  मन्त्रियों  में

 परिषण  भी  जारी  किया  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  वहां  भारत
 विरोधी  भावना  क्‍यों  पैदा  की  जा  रही  इन  भावनाओं  से  मित्रतापूर्ण  और  मधुर  सम्बन्ध  स्थापित  नहीं
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 होंगे  ।  मुझे  विश्वास  है
 कि  नेपाल  भारत  और  चीन  के  बीच  की  स्थिति  का  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर

 रहा  है  ।  इसलिए  कुछ  सकारात्मक  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  ताकि  भारत  और  नेपाल  के  बीच  और

 अच्छे  सम्बन्ध  बन  सक  ।  हमारे  बीच  इस  प्रकार  के  नहीं  बल्कि  मठ  सम्बन्ध  होने  चाहिएं  ।  हम  उनके
 बारे  में  जानते  हैं  कि  उन्होंने  चीन  से  हथियारों  का  आयात  किस  प्रकार  किया  है  जो  भारत  के

 गयी  संधि  का  खुले  आम  उल्लंघन  परन्तु  हम  अब  भी  नेपाल  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  चाहते  यदि

 ऐसा  नहीं  हो  सकता  तो  हमें  निराशा  होगी  ।

 सरकार  से  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हमें  प्रत्येक  बात  को  केवल  इसलिए  स्वीकार  नहीं  कर  लेना
 चाहिए  क्योंकि  हमें  उनके  साथ  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  स्थापित  करने  इसे  युक्तिसंगत  तरीके  से  कार्यान्वित
 किया  जाना  चाहिए  ।  भारत  और  नेपाल  दोनों  देशों  के  हितों  क ेलिए  एक  युक्तिसंगत  समझौते  का  मसौदा
 तैयार  किया  जाना  चाहिए  ।  हमारे  सुरक्षा  हितों  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  हमें  इस  बारे  में  कोई
 कमजोरी  नहीं  दिखानी  चाहिए  |  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  जानता  है  कि  हमारे  सीमान्त  क्षेत्र  में  चीनी
 ठेकेदारों  को  कार्य  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  इससे  हमारी  सुरक्षा  प्रणाली  को  सहायता  नहीं
 मिलती  है  ।

 अब  मैं  एशियाई  देशों  की  वात  पर  एशियाई  देश  एशिया  और  प्रशान्त
 महासागर  क्षेत्र  में  सुरक्षा  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने  में  बहुत  रुचि  रखते  वे  सभी  देश  इस  क्षेत्र  के
 सेना  के  शासन  से  चिन्तित  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमें  उन  देशों  के  साथ  सकारात्मक  सम्बन्ध  स्थापित
 करने  चाहिए  और  हमारा  उनसे  निकट  सम्पक  होना  चाहिए  ।  अंतर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  को  वास्तविक  स्थिति
 अर्थात  और  तीसरी  दुनिया  के  देशों  की  ऋण  समस्या  से  अलग  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 तीसरी  दुनिया  के  देशों  की  गरीबी  को  भी  ध्यान  में  रब्बा  जाना  केवल  वर्ष  198  के
 दोरान  विश्व  में  हथियारों  और  रक्षा  सम्बन्धी  तैयारी  पर  35,000  करोड  रुपये  खर्च  किए
 गए  हैं  परन्तु  ये  आंकड़े  ठीक  नहीं  हैं  क्योंकि  बहुत  से  देश  अपने  वास्तविक  आंकड़ों  को  जाहिर  नहीं  करते  ।
 यह  अनुमानित  आंकड़े  हैं  ।

 यदि  हम  आपसी  शंका  और  डर  दूर  करके  शान्ति  स्थापित  कर  पाते  हैं  तो  हमें  अपने  रक्षा  बजट
 में  व्यय  की  जाने  वाली  भारी  धनराशि  को  गरीबी  हटाने  के  लिए  खच॑ं  कर  सकते  हम  अपनी  सुरक्षा
 पर  बहुत  अधिक  धनराशि  ख्च  कर  रहे  हैं  जबकि  अफ्रीकी  देशों  में  भूख  के  कारण  बच्चे  मर  रहे  वे
 लोग  इतने  गरीब  हैं  कि  वे  सभी  लोगों  को  खाना  नहीं  खिला  सकते  ।  हमें  इस  दुनिया  का  बहादरी  से
 सामना  करना  है  ।  यद्यपि  हमने  अपने  रक्षा  बजट  में  200  करोड़  रुपये  का  खं  कम  किया  है  कन्त
 पाकिस्तान  ने  अपना  रक्षा  व्यय  बढ़ा  दिया  वे  अमरीका  और  चीन  से  हथियारों  और  का
 आयात  कर  रहे  ये  हथिथार  पड़ौसी  देशों  के  साथ  मधुर  तथा  मत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  बनाने  बाघा
 उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ।  अतः  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना

 जहां  तक  चोन  और  भारत  का  सम्बन्ध  इस  बारे  में  हमारी  क्‍या  स्थिति  है  ?  हाल  ही  में  एक
 मन्त्री  महोदय  ने  विभिन्‍न  देशों  की  स्थिति  का  वर्णन  किया  हमारा  स्थान  अथवा  छठा >  आगजे  > पाकिस्तान  हमसे  आगे  अन्य  देश  भी  हमसे  आगे  हैं  हमारा  स्थान  उनसे  नीचे  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें
 ऐसा  नहीं  करना  क्योंकि  भारत  भी  एक  विशाल  देश  है  ।  हम  वर्ष  1950  की  भांति  चीन  से
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 _पपपपपपत।/।/:थपपहप्ैपपिपपप््--+  मित्रता बनाने के इच्छुक हैं । अत: इस संदर्भ  में यह  हमारी  मित्रता का सकासत्मक  विन

 मित्रता  बनाने  के  इच्छुक  हैं  ।  इस  संदर्भ  में  यह  हमारी  मित्रता  का  सकासत्मक  प्रम्मण  नहीं  है  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हम  चाहते  हैं  कि  यह  संगठन  एक
 गतिशील  तथा  जीवन्त  संगठन  बने  ।  जहां  कहीं  भी  कोई  क्षेत्रीय  तनाव  या  कोई  ओर  ब्रड़ब्रड़  होती

 उसको  हल  करने  की  दिशा  में  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  को  पहल  करनी  अफगानिस्तान  और
 पाकिस्तान  द्वारा  समन  प्राप्त  विद्रोहियों  के बीच  जारी  संघर्ष  को  समझते  हुए  गुट  निरपेक्ष  सष्डों  करे

 एक  सकारात्मक  भूमिका  अदा  करनी  चाहिए  ।  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  गुटनिरपेक्ष  भांडोजच

 एक  सक्रिय  और  जीवन्त  संयठन  के  रूप  में  विकसित  नहीं  हो  रहा  है  ।  केवल  यही  इसे
 विश्व  में  एक  अत्यन्त  सकारात्मक  भूमिका  अदा  करनी  चाहिए  ।  माननीय  मन्‍्त्री  को  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखना

 हमारा  देश  तथा  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  दोनों  ही  नई  आथिक  व्यक्स्था  के  लिए  वचनबवद्ध  हैं  ।

 परन्तु  हमें  एक  नई  आर्थिक  व्यवस्था  बनाने  के  लिए  प्रभावशाली  और  सकारात्मक  प्रयास  करने  चाहिए
 ताकि  शोषण  को  बन्द  किया  जा  सके  तथा  विश्व  में  असमान  आर्थिक  स्थिति  और  विशेष  रूप  से
 शील  और  अल्प  विकसित  देशों  के  साथ  शताब्दियों  से  किए  जा  रहे  अन्याय  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 ऋण  भार  के  बारे  में  सभी  लोग  जानते  हैं  और  इसे  दूर  करने  के  लिए  हमें  सकारात्मक  कार्यवाही
 करनी  चाहिए  ।  अब  सम्पूर्ण  विश्व  के  राजनंतिक  ढांचे  में  परिवर्तन  आया  भारत  के  सुरक्षा  परिषद
 का  सदस्य  बनने  में  कौन  सी  बाधा  हमारा  देश  80  करोड़  जनसंख्या  वाल  एक  विशाल  देश  है  जब
 कि  अपेक्षाकृत  छोटे  राष्ट्‌  इसके  सदस्य  हैं  ।  भारत  से  छोटे  देश  भी  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्य  हैं  जबकि
 भारत  सुरक्षा  परिषद  का  सदस्य  नहीं  है  ।  क्या  इसका  अभिप्राय  यह  कि  हमें  कोई  भूमिका  अदा  नहीं
 करनी  अमरीका  और  सोवियत  संघ  सुरक्षा  परिषद  के  स्थाई  सदस्य  ।  प्ारत
 क्‍यों  नहीं  है  ?  क्या  भारत  सुरक्षा  परिषद  में  स्थाई  सदस्य  के  रूप  में  सम्मिलित  होने  की  में  नहीं

 है  ?  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  पहलू  को  भी  ध्यान  में  रखना  आहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  पुनः  माननीय  प्रधानमंत्री  के  प्रति  अपना  आभार  व्यक्त  करता  जिल्‍्होंते
 विश्व  में  सभी  प्रकार  क ेऔपनिवेशिक  उथल-पुथल  के  विरुद्ध  लड़ने  ओर  शांति  स्थापित  करने  के  बिए
 सक्रिय  रूप  से  पहल  की  है  ।  मैं  उनके  लिए  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  गत  वर्ष  विदेश  मंत्रालय  के  लिए  भारी  उपलब्धियों  का

 वर्ष  था  ।  निश्चित  रूप  से  वर्ष  तथा  से  लेकर  आज  तक  हमारे  पड़ौसी  देशों  में  अनेक  आन्दोलन  हुए  हैं
 और  उस  देश  के  कल्याण  के  लिए  तथा  इस  क्षेत्र  मे ंशान्ति  के  लिए  हमारे  देश  को  किसी  न  किसी  समय

 हस्तक्षेप  करना  पड़ा  है  ।  हमारे  प्रधानमंत्री  और  ग्रुटनि  रपेक्ष  आन्दोलन  द्वारा  निरस्त्रीकरण  करने  के  लिए

 बड़ी  ताकतों  के  बीच  बातचीत  कराने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  करने  और  बड़ी  ताकतों  द्वारा

 करण  की  आवश्यकता  को  समझने  के  कारण  आई०  एन०  एफ०  समझौता  हो  सका  है  |  परमाणु  हथियारों

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सोवियत  संघ  और  अमरीका  ने  समझौते  पर  हस्तपाक्षरु  कर  दिए  हैं  और

 इससे  विश्व  के  कुछ  भागों  में  कुछ  विवादों  पर  समाधाब  करने  में  भी  सहायता  मिली  है  ।
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 कम्पूचिया  में  समाधान  की  सम्भावना  विश्व  शान्ति  के
 क्षेत्र  में

 पिछले  वर्ष  हमारी  कुछ  उपलब्धियां
 रही  हैं  और  नामीबिया  आन्दोलन  तथा  कम्पूचिया  आन्दो  हमारे  समर्थन  में  भी  वृद्ध
 हुई

 विश्व  के  देश  और  हमारा  लोकतन्त्र  विश्व  के  सभी  राष्ट्रों  के  लिए  शान्ति-स्वतन्त्रता
 और  सम्पन्नता  तथा  अपनी  राजनैतिक  और  आधिक  स्वतन्त्रता  की  रक्षा  करने  की  आशा  करते
 इस  मुद्दे

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारी  दिल्‍ली  घोषणा  महत्वपूर्ण  बन  जाती  है  और  इस  सिद्धांत  को
 अपनाने  का  अधिक  महत्व  बन  गया  है  कि  अपनी  राजनीतिक  और  आथ्िक  स्वतन्त्रता  के  लिए
 हथियार  रहित  और  अहिंसक  अस्तित्व  प्रत्येक  राज्य  का  अधिकार  है  ।

 हम  परमाणु  हथियारों  के  उत्पादन  को  कम  करके  अथवा  बन्द  करके  निरस्त्रीकरण  करने  के  बारे
 में  सोचते  हैं  ।

 परन्तु  आजकल  यह  अवधारणा  सामने  आई  है  कि  कुछ  देश  अन्य  घातक  अर्थात
 रासायनिक  हथियारों  का  उत्पादन  कर  रहे  विश्व  को  इस  बारे  में  भी  ध्यान  देना  चाहिए  और  पेरिस
 सम्मेलन  में  इस  बारे  में  कुछ  सफलता  मिलेगी  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राव  विदेशी  मामलों  पर  चर्चा  करने  आए
 हैं  अथवा  आन्तरिक  मामलों  पर  घोषणा  करने  के  लिए  उपस्थित  हुए  हैं  !

 विदेश  मंत्री  पी०  वो०  नरसह  :  दोनों  के  लिए  |

 झो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैंने  कहा  है  कि
 आप  आन्तरिक  मामलों  पर  घोषणा  के  लिए  आये  हैं

 *'

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कै०  नटबर
 :  आप  इन्तजार  af ‘+  |

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  इस्लामाबाद  में  साक  सम्मेलन  में  2000”  नामक  एक  बहुत
 अच्छी  भावी  योजना  बनाई  गई  है  ।  और  हमें  यह  आशा  करनी  चाहिए  कि  इस  क्षेत्र  के सभी  पड़ोसी  देशों
 द्वारा  इस  योजना  को  भली  प्रकार  क्ियान्वित  करने  से  उन्हें  अपने  आथिक  और  सामाजिक  उत्थान  में
 सहायता  मिलेगी  ।

 पाकिस्तान  में  लोकतन्त्र  के  उदय  से  भी  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  अच्छे  सम्बन्धों  की  स्थापना
 के  लिए  अच्छा  वातावरण  उत्पन्न  हुआ  केवल  यही  नहीं  अपितु  हमें  यह  आशा  है  कि  ससे

 दियों  की  गतिविधियां  भी  कम  होंगी  ।  हमने  कुछ  समाचारपत्रों  में  यह  रिपोर्ट  देखी  है  कि
 बादियों  ने  यह  धमको  दी  है  कि  यदि  उन्हें  पहले  की  भांति  सहायता  नहीं  दी  गई  तो  वे  पाकिस्तान  में  भी
 हिंसा  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।  इस  बात  से  ही  जाहिर  होता  है  कि  पाकिस्तान  द्वारा  आ  तंकवादियों  को
 सक्रिय  रूप  से  समर्थन  दिया  जा  रहा

 यह  एक  सर्वविदित  तथ्य  है  कि  भारत-श्रीलंका  समझौते  से  बहुत  अच्छे
 ण  म  प्राप्त  हुए

 लगभग  चार  माह  पृव  हमें  श्रीलंका  में--उत्तर  पर्बी  प्रान्तीय  परिषद
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 वास्तव  में  मुसीबत  में  हों  ।  पिछले  वर्ष  बंगलादेश  में  प्रलयंकारी  बाढ़  आई  भारत  ने  यथासंभव
 बचाव  कार्य  किया  और  हम  उन्हें  जितनी  सहायता  दे  सकते  देकर  बंगलादेश  सरकार  और  बंगलादेश
 के  लोगों  की  सहायता  की

 हमारे  प्रधानमंत्री  की  चीन  की  यात्रा  की  सबने  सराहना  की  है  ।  हम  इसके  तत्काल  परिणाम  नहीं
 चाह  रहे  हैं  बल्कि  हम  तो  हिमालय  की  रक्षा  आथिक  और  सामाजिक  भारत
 और  चीन  के  बीच  सम्बन्धों  में  थोड़ा  सुधार  चाहते  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  ये  दो  बड़े  देश  हैं  और  ये
 दोनों  पड़ौसी  भी  हैं  ।  लम्बे  अर्से  से  चीन  से  हमारे  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव
 गांधी  के  दौरे  से  इन  दो  महान  देशों  क ेबीच  आर्थिक  और  सामाजिक  सम्बन्धों  में  सुधार  की  झलक  दिखाई
 दी

 ध्यक्ष  पिछले  वर्ष  लगभग  चार  या  पांच  महीने  पहले  ही  हम  फिलिस्तीन  की  आजादी

 देख  चुके  भारत  सरकार  और  भारत  फिलिस्तीनियों  के  आन्दोलन  का  सेव  समर्थन  किया  अब

 चूंकि  वहां  आजादी  है  अतः  मैं  उम्  मीद  करता  हूं  कि  इस्राइल  के  साथ  भी  हमारे  सम्बन्ध  सुधरेंगे  ।  किन्तु
 दूसरे  देशों  में  रह  रहे  भा  रतीयों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  जाता  हमें  मालूम  है  कि  एक
 वर्ष  वर्ष  1987  में  फिजी  में  परि  बतंन  आया  था  ।  सैकड़ों  वर्ष  पहले  भारत  से  जाकर  वहां  बसे  लोग

 मुसीबत  में  भारत  सरकार  ने  उस  देश  के  साथ  व्यापार  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  मेरे  विचार  में

 यह  काफी  नहीं  है  ।  उलटे  व्यापार  प्रतिबन्ध  से  भारत  के  लोग  भी  सीधे  प्रभावित  हो  सकते  हैं  ।  किन्तु

 हमें  भिन्‍न-भिन्‍न  अन्तर  ष्ट्रीय  मंचों  पर  निश्चयपूर्वक  यह  कहना  चाहिए  कि  फिजी  में  रह  रहे  भारतीयों

 को  सहायता  दी  जाए  |

 हमारी  विदेश  नीति  की  दूसरी  अच्छी  विशेषता  यह  है  कि  अन्य  देश  भारत  की  ओर  देखने  लगे

 हैं  और  भारत  के  प्रति  उनके  दृष्टिकोण  में  आए  परिवर्तन  को  जापान  द्वारा  दी  गई  राजकीय  विकास

 सहायता  से  देखा  जा  सकता  है  |  यह  भारत  को  सबसे  अधिक  द्विपक्षीय  सहायता  देने  वाला  देश  बन  गया

 है  और  87.97  बिलियग  येन  की  सहायता  दी  गई  है  ।  संयुक्त  क्षेत्र  में  हमने  बहुत  से  श्रहयोग  किए  हैं  ।

 जाएनी  विशेषज्ञ  भारत  आ  रहे  हैं  और  यहां  उद्योग  शुरू  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  देश  अन्य  देशों  से  केवल

 तकनीकी  जानकारी  और  आर्थिक  सहायता  ही  प्राप्त  नहीं  करता  है  बल्कि  हम  अपने  भाइयों  विशेषकर

 विकासशील  देशों  की  भी  सहायता  करते  हैं  ।  इस  उद्देश्य  क ेलिए  भारतीय  तकनीकी  और  आधिक  निगम

 है  ।  आई०  टी०  ई०  सी०  के  माध्यम  से  हम  परियोजना  सहायता  दे  रहे  हम  प्रतिनियुक्ति  पर

 विशेषज्ञ  भेज  रहे  हैं  और  देश  के  बाहर  विशेषतः  अफ्रीकी  देशों  के  लोगों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था

 कर  रहे  हमने  केन्‍्या  आदि  देशों  को  राहृत  सप्लाई  के  माध्यम  से  भौतिक  वस्तुएं  दी
 प्वीर  कंम्पूचिया  आदि  अन्य  देशों  को  विशेषज्ञ  सहायता  दी  अफगानिस्तान  को  भी  हमने हैं  और

 10  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  है  ।

 मैं  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  जैसाकि  मेरे  मित्र  श्री  महन्ती  ने  सुझाव  दिया  है  हमें  सुरक्षा  परिषद्‌
 की  स्थायी  सदस्यता  मिलनी  चाहिए  ।  भारत  सबसे  बड़ा  लोकतन्‍्त्र  इसके  पास  बहुत  अधिक

 शक्ति  बड़े  देश  इसे  संदेह  की  दृष्टि  से  देखते  इस  पृष्ठभमि  के  तहत  सुरक्षा  परिषद्‌  में  हमारा

 अपना  स्थान  होना  जब  हमने
 ”

 छोड़ने  का  निर्णय  लिया  तो  उन  महाशक्तियों  ने  ग्रुहार

 मचायी  जिन्होंने  स्वयं  परमाणु  हथियारों  की  आयुधशाला  खोल  रखी  वे  मिसाइल  छोड़ने  के
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 लिए  हम  पर  संदेह  कर  रहे  हमें इस  बात का  गे  है  कि  हमारे  वैज्ञानिक  यह  कार्य  कर

 जहाँ  तक  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  या  उपग्रह  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  हमारा  छठा  स्थान  हमें  अपने

 उन  वेज्ञानिकों  पर  भी  गवं  है  जिन्होंने  हमाओी  सरकार  और  हमारे  प्रधानमंत्री  द्वारा  समर्थित  अंटाकंटिका  है
 अभियान  को  सफल  बनाया  ।  विश्व  के  देशों  के  लिए  अंटाकंटिका  भी  एक  नया  केन्द्र  बिन्दु  है  क्योंकि  यहां
 बहुत  आँधक  भूमि  है  |  जो  किसी  के  अधिकार  में  नहीं  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  विदेश  मंत्री  इस  बात  को  भी
 दिमाग  में  रखें  ऐसा  कहा  जा  रहा  भविष्य  में  यदि  विश्व  की  जनसंख्या  ब  है  तो  बहुत  से

 लोग  चन्द्रमा  पर  जाने  की  बात  सोचते  कुछ  समुद्र  के  नीचे  रहने  को  बात  सोचते  हैं  और  कुछ  अंटाकंटिका
 क्षेत्र  पर  रहने  का  विचार  रखते  हैं  ।  इसलिए  इस  पृष्ठ  भूमि  को  ध्यान  में  रखकर  ही  हमें  इस  पर
 करना  चाहिए  ।  विदेश  मंत्री  को  भी  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  और  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  अपनी
 स्थिति  का  प्रयोग  करना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विदेश  मंत्रालय  को  उनकी  उपलब्धियों  पर
 मुबी  रफधाद  देता  हूं  और  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  अं

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  विदेश  मंत्री  द्वारा  सदन  में  प्रस्तुत  की गई
 मांगों  को  समर्थन  करता  हूं  ।  जे

 इस  वर्ष  विदेश  मंत्रालय  के  क्षेत्र  में  सवसे  महत्वपूर्ण  घटना  एशिया  के  दो  महानतम
 भारत  और  चीन  के  बीच  आपसी  समझ  और  गुडविल  का  प्रारम्भ  होना  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  पेइाविंग
 यात्रा  को  इस  वर्ष  के  दौरान  विदेश  नीति  निर्माण के  क्षेत्र  में  एक  ऐतिहासिक  घटना  माना  गया  है  और
 हम  उन  पुराने  दिनों  की  भावना  को  प्रदीप्त  तो  नहीं  वरन  पुन:जीवित,  करने  में  सफल  हो  गए  हैं
 जब  विश्व  प्रेस  की  सुखियों  में  बन  डंग  सम्मेलन  और  पंचशील  छाया  हुआ  था  ।  पहले  भी  रवीन्द्रनाथ
 अगर  जैसे  विंद्वांन  ने  भी  चीन-भारत  मित्रता  की  बात  सोची  थी  और  शांति  निकेतन  में  चीन  भवन  या

 चीनी  भैव॑न  शुरू  करने  के  लिए  चीन  से  डा०  थान  युन  शॉन  को  लाए  थे  ।  चीन-भारत  मित्रता  के  विकास
 कै  लिए  वातावरण  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  की  तीव्र  इच्छा  से  बनना  शुरू  हुआ
 यँथैपिं  बीचें  में  विंशेंषकंर  चौनी  आक्रमण  के  वाद  इसमें  गतिरोध  उत्पन्न  हो  गए  तथापि  मित्रता
 की  की  पुर्नर्नीवित  होना  ऐतिहासिक  महत्व  की  घटना  है  और  इस  संदर्भ  में  हमारे  प्रधान
 भेत्री  की  चीनी  नेताओं  से  मुलीकात  विशेषकर  श्री  देंग  जिओ  पेंग  से  मुलाकात  का  हर  जगह  स्वागत
 हुआ  है  ।

 विश्व  का  पूरा  चक्कर  लगाने  के  बाद  अब  हमें  मई  माह  में  होने  वाली  चीन-सोवियत  शिखर
 सम्मेलन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जो  इस  स्थिति  और  तनाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  और  कदम
 इस  सम्बन्ध  में  चीनी  नेताओं  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  द्वारा  की  गई  टिप्पणियां  विचारणीय  हैं  ।

 जब  श्री  देंग  जिओ  पेंग  हमारे  प्रधान  मंत्री  का  हाथ  तीन  मिनट  तक  पकड़े  रहे  तो  इस  बात  पर
 में  गौर  किया  उन्होंने  केंहा  शिह  नो  द्‌  फंग  नी  शिह  बोद्‌  फंग  य्‌”--हम  आपके

 हैं  और  आप  हमारे  मिंत्र  हैं  ।  फिर  कुंछ  क्षण  रुक  कर  उन्होंने  पूंछा  आप  सहमत  ये  वे
 कर  शी  चै  णिन्‍्हेंनेि  एक  नये  यंग  की  शुरूआत  की  और  इसके  साथ  ही  हम  आशा  करते  हैं  कि

 झुमारी  मित्रता  भर्थिध्य  में  और  प्रगाढ़  होंगी  तथा  आपसी  समझौते  द्वारा  भारत  और  चीन  उंने  सभी
 कधोभों और  विरोधों  की  दूर  करने  में  सक्षम  होंगे  जो  समय-समंय  पंर  उत्पन्न  होती  रही  अपने  सौमा-+ हट  सन  हांता  रहा हू  ।
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 विवादों  का  निपटारा  करने  में  हम  जल्दबाजी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  यह  आवश्यक  है  कि  हम
 चीत  करने  के  लिए  सहमत  हो  जाएं  और  यह  कार्य  हमारे  विदेश  मंत्रालय  की  एक  उपलब्धि  कही
 जाएगी  ।

 भारत-चीन  के  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  में  विकास  के  कारण  विश्व  में  तनाव  भी  कम  होगा  और
 एशियाई  राष्ट्रों

 को
 भी  इस  कारण  अधिक  सुरक्षा  मिलेगी  ।  भविष्य  में  एक  बेहतर  एक  दूसरे  के

 प्रति  विश्वांस  में  वृद्धि  होगी  और  इससे  हमारा  देश  बेहतर  विकास  अधिक  शक्तिशाली  बनेगा
 और  सौहादं  बढ़ेगा  ।  हमारी  यह  आशा  है  कि  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  और  चीन  में
 उनके  सहयोगी  श्री  चाऊ-एन०  जाई  ने  नालन्दा  में  ह्वं  तसांग  मेमोरियल  परियोजना  की  नींव  उन  दिनों
 भारत-चीन  मंत्री  के  प्रतीक  के  रूप  में  रखी  थी  ।  बहुत  शीघ्र  ही  उस  मेमोरियल  का  उद्घाटन  किया
 जाएगा  ।  करीब-क  रीब  यह  तंयार  द्वो  चुल्ा  है  तथा  यह  मंत्री  का  प्रतीक  होगा  और  यह  विगत  काल  से
 लेकर  आने  वाले  समय  में  भी  मंत्री  के  प्रकाश  स्तम्भ  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  महोदय  नालन्दा  की  चर्चा
 छोड़कर  अब  हमें  नई  दिल्‍ली  और  पेइचिग  के  बीच  पनप  रहे  अच्छे  सम्बन्धों  की  चर्चा  करनी  चाहिए
 और  यह  सही  दिशा  में  उठाया  गया  कदम  होगा  ।  पड़ोसी  देशों  के  साथ  भी  हमारे  सम्बन्ध
 मधर  रहे  हैं  ।  पांकिस्तान  में  लोकतन्त्र  की  वापसी  से  अनेक  अच्छी  संभावनायें  नजर  आती  हैं  और  हम
 आशा  करते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टो  उन  आशंकाओं  को  दूर  करने  में  सक्षम  होंगी  जोकि
 अभी  भी  भारतीयों  के  दिमाग  में  छायी  हुई  है  कि  सीमापार  जो  आतंकवादी  शिविरों  में  प्रशिक्षण  था  रहे

 हैं  उनकी  क्या  भूमिका  है  ।  भारत  का  एक  शक्तिशाली  राष्ट्र  होना  पाकिस्तान  के  हित  की  बात

 है  और  पाकिस्तान  में  लोकतन्त्र  कायम  रहना  भारत  के  हित  की  बात  है  !  अतः  प्रधानमंत्री  श्रीमती
 बेनजी  र  भुट्टो  अपने  कत्तंव्यों  का  पालन  ठीक  से  करेगी  और  विगत  काल  से  इस  घात  की  शिक्षा  लेगी  कि
 15  अ  गस्त  1947  की  आधी  रात  को  स्वतन्त्रेता  प्राप्त  होने  के  बाद  से  ही  भारत  में  हमेशा  लींकतांश्रिक
 व्यवस्था  बहते  कम  कायम  रही  है  और  यदि  उन्हें  पाकिस्तान  में  लोकतांत्रिक  ध्यवस्था  बनाए  रखनी  है

 तो  उन्हें  भार  त  के  साथ  मित्रता  और  सौहादंता  की  नीति  अपनानी  होमी  और  यह  तभी  हो  सकता  है  ज॑ब

 सीमापार  से  हमारे  देश  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  आशंका  देश  में  आंतरिक  खतरे  की  सम्भावना  हमेशा  के
 लिए  संमाप्त  हो  उन्हें  एक  दृढ़  कदम  उठाना  होगा  ।  उनकी  अपनी  स्थिति  उनकी  मजबूत  नहीं  हो

 सक्कती  है  लेकिन  उनके  दृढ़  प्रथास  सारी  आशंकाओं  को  समाप्त  कर  मंहाद्वीप  में  आशा  और  विश्वास

 के  एक  नये  युग  का  सूत्रपात्र  करेंगे  ।

 बर्मा  में  भी  तनाव  है  लेकिन  अपने  सच्चे  आतिथ्यकारी  व्यवहार  के  कारण  हमने  वहां

 के  तनाव  के  कारण  भाग  आने  वाले  लोगों  को  मिजोरम  और  अरुणाचल  प्रदेश  के  शिविरों  में  ठहहरने  की

 अनुमति  दी  ।  अपने  पड़ौसी  मित्र  राष्ट्रों  को  सहायता  की  कोशिश  करना  ही  भारत  की  नीति  रही  है  ।
 करीब  40,000  बंगलादेशी  चकमा  शरणार्थी  अभी  भी  त्रिपुरा  के  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  जिसके

 कारण  निश्चित  रूप  से  हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़ा  लेकिन  इसके  साथ  ही  हम  इन  शरणाथियों

 को  उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध  वापस  बंगलादेश  के  तनावग्रस्त  क्षेत्र  में  नहीं  भेज  सकते  हैं  जबकि  बंगलादेश

 में  बाढ़  और  तूफान  के  समय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीब  गांधी  ने  बहुत  ही  सहानुभूतिपूर्ण  रवंया  अपनाया

 था  ।  हम  यह  आशा  करते  हैं  कि चकमा  समस्या  का  समाधान  इस  ढंग  से  कि  चिंटगांग  १हाड़ी  और

 अन्य  क्षेत्रों  में  उपद्रव  के  कारण  अपने  घर-द्वार  छोड़कर  चले  जाने  वाले  लोगों  के  साथ  उचित  म्याय

 होगा  ।
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 नेपाल  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  काफी  अच्छे  रहे  हैं  और  हम  चाहेंगे  कि  इन  सम्बन्धों  में
 लगातार  विकास  होता  रहे  ।  लेकिन  अचानक  नेपाल  सरकार  द्वारा  वहां  काम  करे  रहे  हमारे  लोगों  के
 लिए  अनुज्ञापत्र  जारी  करने  की  बात  हमारी  समझ  से  परे  है  जबकि  भारत  में  रहने  वाले  नेपाली  और
 नेपाल में

 रहने  वाले  भारतीय  भाईयों  की  तरह  रहते  हैं  और  उनके  बीच  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं
 नेपाल  सरकार  द्वारा  लिए  गए  यह  नए  कदम  ने  ही  हमारे  आपसी  सम्बन्धों  में  तनाव  उत्पन्न  किया

 है  ।  भारत  की  नीति  पर  कक  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्‍योंकि  नेपाल  के  प्रति  भारत  हमेशा  मददगार
 के  रूप  में  रहा  है  और  उसी  प्रकार  नेपाल  भी  भारत  के  साथ  मित्रतापूर्ण  व्यवहार  करता  आया  उन
 विषम  घड़ियों  में  भी  हमारे  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ने  हर  उस  प्रयास  को  अस्वीका
 कर  दिया  था  जिसके  कारण  नेपाल  की  प्रभुसत्ता  को  खतरा  था  और  नेपाल  को  भारत  का  एक  हिस्सा
 बनाया  जाना  था  ।  यह  स्पष्ट  करता  है  कि  हमारा  दृष्टिकोण  कितना  उदार  था  और  हम  नेपाल के  प्रति
 कितने  मददगार  थे  ।  इस  भावना  से  ही  हम  अपनी  ओर  से  पूरी  तरह  नेपाल  की  सहायता  क्रते  आए  हैं
 और  यह  हमारी  शुभेच्छा  का  ही  परिणाम  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  साहित्य
 अकादमी  ने  साहित्य  के  प्रचार  के  लिए  नेपाली  को  भी  एक  आधुनिक  भाषा  का  दर्जा  दिया  है  ।

 प्रत्येक  वर्ष  नेपाली  साहित्य  के  प्रसार  के  लिए  पारितोषक  प्रदान  किए  जाते  हैं  और  एकविषय  के  रूप
 में  नेपाली  पढ़ाई  भी  जाती  है  ।  हम  नेपाल  को  अपने  अ्रातृदेश  की  तरह  सम्मान  देते  हैं  परन्तु  दोनों
 देशों  के  विरोधी  तत्वों  द्वारा  नेपाल  के  लोगों  के  मन  में  कुछ  संशय  पैदा  कर  दिया  गया  है  ।  हम  यह  बात
 जानते  हैं  कि  नेपाल  में  कुछ  तत्व  ऐसे  हैं  जो  भारत  के  साथ  उसकी  मित्रता  को  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।  हम
 राह  भी  जानते  हैं  कि  कुछ  ऐसे  तत्व  भी  हैं  जो  गड़बड़ी  उत्पन्न  करना  लेकिन  भारत  के
 भारत  की  सरकार  और  केन्द्र  में  सत्तारूढ़  दल  एक  मित्रतापूर्ण  सम्बन्ध  बनाए  रखने  के  लिए  दृढ़प्रतिज्ञा
 है  और  अतः  हम  आशा  करते  हैं

 कि  नेपाल  की  सरकार  ओर  नेपाल  के  लोग  भी  उपमहाद्वीप  के  हित  में
 कार्य  करेंगे  और  किसी  भी  प्रकार  का  संशय  नहीं  करेंगे  जिससे  कि  तनाव  उत्पन्न  हो  क्योंकि  नेपाल  और
 भारत  के  बीच  का  तनाव  न  सिर्फ  भारत  और  नेपाल  को  हानि  पहुंचाएगा  बल्कि  विश्व  शांति  और
 एशियाई  प्रदेश  की  शांति  के  लिए  भी  हानिकारक  होगा  ।  इसका  ध्यान  रखना  हमारे  लिए  बहुत  ही
 महत्वपूर्ण  है  और  नेपाल  सरकार  को  इसके  लिए  समय  रहते  कदम  उठाना  भारत  एक  बहत  ही
 मित्रतापर्ण  दृष्टिकोण  रखता  है  और  हम  अपनी  इस  भावना  को  समाप्त  करना  नहीं  चाहते  पाल  के
 अपने  भाईयों  के  प्रति  हम  अपना  रवंया  बदलना  नहीं  चाहते  हम  आशा  करते  हैं  कि  भविष्य  में
 हमारे  सम्बन्धों  में  सुधार  होगा  क्योंकि  इस  बात  की  खबर  है  कि  काठमांडू  हमसे  बात  करने  को
 इच्छुक  है  ।

 पड़ोसी  देशों  के  साथ  हमारे  संबंधों  में  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  श्रीलंका  से  हमारे  संबंधों
 की  कही  होने  वाली  दुघंटनाओं  के  सम्बन्ध  में  सभी  भविष्यवाणियों  को  शांति
 सेना  ने  असत्य  साबित  कर  दिया  पहले  यह  कहा  श्रीलंका  में  संसदीय
 चुनाव  नहीं  होंगे  श्रीलंका  में  प्रान्तीय  परिषदों  के  चुनाव  नहीं  होंगे  अन्यथा  खन  की  नदिय
 बह  जाएगी  ।”  और  वे  ताकतें  जो  किसी  भी  प्रकार  के  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  के  विरु  द्ध

 की  इस  समस्त  प्रक्रिया  को  विफल  कर  इसका  श्रेय  हमारी  १
 तिसेना

 हमारी  सेना  को  जाता  है  जिन्हें  कभी  अपने  जीवन  का  भी  बलिदान  देना  पड़ा  बिल्कुल  युवावस्था  में
 ही  हमारे  अनेक  सैनिक  मारे  गए  परन्तु  उन्होंने  यह  भावना  और  उत्साह  का  वातावरण  बनाए  रखा  और
 वे  लोग  उस  कायं  को  करने  में  सक्षम  हो  गए  जिसके  लिए नए  उन्हें  भेजा  गया  था  |  वहां

 चुनाव  हुए  और
 यह  एक  संयोग  था  बल्कि  यह  एक

 सोभाग्यपूर्ण  संयोग  था  कि  चुनाव  19  नवम्बर  को  हुए  जो  कि
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 हमारे  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  जन्म  दिवस  इस  प्रकार  चेतावनी  और  गोलियों
 की  धमकी  के  बावजूद  लोकतलन्‍्त्र  की  पुनःस्थापना  चुनाव  प्रक्रिया  की  विजय  हुई  और  मुख्य  रूप  से

 हमारी  भूमि  का  श्रीलंका  में  शांतिसेना  की  भूमिका  के  कारण  ऐसा  हुआ  ।  मैं  जानता  हूं  कि  ?  प्रीलंका  में
 भी  ऐसे  लोग  हैं  जो  कि  भारत  की  भूमिका  और  इसके  इरादों  को  लेकर  घृणा  और  अशांति  फैला  रहे  हैं  ।

 (  लेकिन  अन्ततः  भारतीय  शांति  सेना
 की

 वापसी  शुरू  हो  गयी
 है  और  भारत  से  करीब  40,000  तमिल

 लोगों  की  श्रीलंका  में  वापसी  भी  ।  यह  एक  बात  सिद्ध  करता  है  कि  भारत  विश्व  में  एक  ऐसा  देश  है  जो

 दूसरे  राष्ट्रों  के
 आंतरिक  मामलों  के  हस्तक्षेप  नहीं  करता  लेकिन  एक  मित्र  के  रूप  में  सहायता  करने

 के  लिए  हमेशा  तैयार  है  ।  राष्ट्रपति  जयवद्धंन  की  ओर  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  मित्रता  का

 हाय  बढ़ाना  एशियाई  एकता  और  भ्रातृत्व  भावना  का  प्रतीक  है  जिसने  एशियाई  भावना  को  और

 अधिक  मजबूत  किया  है  तथा  उन  लोगों  को  रोका  है  जो  इस  पवित्र  घरतो  पर  अपना  अट्ठा  स्थापित

 करना  चाहते  थे  और  जो  श्रीलंका  की  ओर  ललचाई  नजरों  से  देख  रहे  थे  ।  एक  बार  भगवान  बुद्ध
 के  शब्दों  ने  भारत  और  श्रीलंका  को  लाभ  पहुंचाया  है  जैसा  कि  इन  शब्दों  ने  भारत  और  चीन  के  बीच

 एक  सम्बन्ध  कायम  किया  है  ।

 मालदीव  में  की  गयी  हमारी  कायंवाही  ने  हमारे  देश  का  नाम  रोशन  किया  है  और

 विश्व  के  सभी  देशों  ने  भारतीय  सेना  द्वारा  वहां  के  तनाव  दूर  करने  और  शांति  बरकरार  करने  में  निभाई

 गयी  भूमिका  की  सराहना  की  है  ।  इस  अवसर
 पर  हम  श्रीलंका  तथा  मालदीव  में  निभाई  गयी

 भूमिका  के  लिए  अपने  जवानों  को  श्रद्धांजली  अर्पित  करते  हैं  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  न्यायालय  हेग  में  न्यायाधीश  के
 सम्मानीय

 पद  पर  न्यायमूति  श्री  पाठक  के

 निर्वाचन  के  लिए  मैं  भारत  सरकार  और  प्रधानमंत्री  को  बधाई  देना  चाहूंगा  ।

 अनेक  संशयों  के  बावजूद  इस  विजय  प्राप्त  करने  में  सफल  हुए  हैं  जिसके  हम  अधिकारी

 थे  क्योंकि  हमारे  प्रतिनिधि  न्यायमूर्ति  श्री  नगेन्‍्द्र  सिह  का  कार्यकाल  तीन  व  र्षों  बाद  समाप्त  होने  वाला

 था

 7.00  म०  १०

 बेठक  का  समय  बढ़ाया  जाना

 श्रो  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  क्या  आप  सभा  का  समय  बढ़ा  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  सात  नहीं  बजे  हैं  ।  वह  अब  बोल  रहे  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :

 मेरा  प्रस्ताव  है  कि  सभा  की  बैठक  7.30  म०  प०  तक  बढ़ा  दी  जाए  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  ः  किसलिए  ?
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 श्र  एच०  के०  एल०  विदेश  मंत्रालय की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के  लिए  ।

 श्री  एस०  जम्रपाल  रेट्डो  :  हम  इसका  विरोध  करते  आप  सभा  का  समय  एक  शैतानी  भरे
 फँसले  को  घोषित  करने  के  लिए  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 उप्राध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  समय
 बढ़ाये  जाने  का  सम्बन्ध है  यह  पूरे  सदन  की  इच्छा है  ।

 इसका  फैसला  आप  सबको  करना

 एस
 ०  जयपाल  रेड्डी

 :  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  फिर  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सभा  की  बंठक़  7.30  म०  प०  तक  बढ़ाई  जाये  ।  ”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 सभा  की  बंठक  7.30  म०  प०  तक  बढ़ाई  जाये  ।”

 श्री  एल०  जबपाल  रेड्डी  :  वह  एक  शरारतपूर्ण  फँसले  की  घोषणा  करना  चाहते  हैं*  कि
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  यह  सभा  पर  छोड़  दिया  है  कि

 वह  इसे  स्वीकार  करे  या  अस्वीकार  करे  ।  यदि  आप  इसका  विरोघ  करते  हैं  तो इसका  विरोध  करने  का
 आपका  अधिकार  है  ।  लेकिन  यह  सभा  की  इच्छा  है  और  यह  बरकरार  रहेगी  ।

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  सभा  का  समय  बढ़ाये  जाने  का  विरोध  करता  हूँ  ।

 उपश्ध्यक्ष  महोदव  :  क्‍या  आप  विभाजन  के  लिए  जोर  देते  हैं  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  हां  महोदय  ।  )

 उपाध्यक्ष  भहो  दय  :  दीर्घायें  खाली  कर  दी  जाएं  दीर्घाएं  खाली  कर  दी  गयी  हैं
 प्रश्न  यह  है  :*

 सभा  की  बैठक  7.30  म०  प०  तक  बढ़ा  दी  जाए  ।”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  |

 सत  विभाजन  संख्या  :  3  7.08
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 श्रीमती  सुमति

 श्री  चनैया

 श्री  मौरिस

 श्री०  के०

 प्रो०  पी०  जे०

 श्री  निर्मल

 श्री  मोहम्मद  अयूब

 श्री  ए०

 श्री  पो०

 श्रीमती  ऊषा

 जाफर  श्री  सी०  के

 जितेन्द्र  श्री

 श्री  आर०

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  निहाल  सिंह

 श्रीमती  ऊषा  रानी

 दलबीर  श्री

 श्रीमती  शीला

 श्री  संतोष  मोहन

 नटवर  श्री  के०

 श्री  पी०

 श्री  जी०  देवराय

 श्री  के०  आर०

 प्रो०  नारायण  चन्द

 श्री  राजेश

 श्री  बालासाहिब  विखे

 श्री  एन  ०

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  शिवराज  वी ०
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 श्री  राम  भगत

 श्री  जनादंन

 श्रीमती

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी

 श्री  जी०

 बूटा  सरदार

 श्री  हमर  लाल

 श्री

 श्री  एच०  के०  एल०

 श्री  बी०  आर०

 श्री  धर्मपाल  सिंह

 श्री  बृजमोहन

 श्री  वाई०  एस०

 महाबीर  श्री

 श्री  बापूलाल

 श्री  महाबीर  प्रसाद

 श्री  आई०  रामा

 श्री  पी०  बी०  नरसिंह

 श्री  हरीश
 '

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  नवल

 श्री  कालीचरण

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  एन०  टोम्बी

 श्री  के०  एन०

 श्री  एस०  बी०

 श्री  माघवराव

 श्री

 सुखबन्स  श्री

 21  1989



 1  1911  अनुदानों  की  1989-90

 श्री  के०  डी०

 श्री  अजीज  4

 श्री  अनन्त  प्रसाद

 विपक्ष  में

 श्री  सुरेश

 श्री  रामप्थारे

 श्री  एस  ०  जयपाल

 श्रो  सेयद

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  *शुद्धि  के  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 :  64

 विपक्ष  में  ,:  04

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 7.08  म०  प०

 अनुदानों  को  1989-90

 विदेश  मंत्रालय--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  आप  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  न्यायमूर्ति  पाठक  के  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  चुने  जाने  संबंधी

 महत्वपूर्ण  उपलब्धि  का  जिक्र  कर  रहा  था  ।

 इस  वर्ष  संयुक्त  राष्ट्र  के  अन्य  संगठनों  में  भारत  ने  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  हासिल  की

 को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  वर्ष  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  था  ।  )

 +निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  अपना  मतदान  पक्ष  में  किया  :

 श्रीचिन्तामणि  चौधरी  लच्छी  डा०  फूलरेणु  श्री  रामसिह  श्री

 _
 श्री  श्रो  मोहम्मद  अग्ूब  खां  ।

 डा० फूलरेणु गुहा, श्री रामसिह
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  सदस्य  बोल  रहे  हैं  तो  उन्हें  तंग  नहीं  करें  ।

 प्रो०  नारायण  चउन्द  फ्राशर  :  यह  उस  भावना  को  ध्यान  में  रखकर  ही  किया  गया  है  कि
 1988  के  लिए  नोबल  शान्ति  पुरस्कार  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  शान्ति  बल  को  दिया  गया  और  संयुक्त  राष्ट्र

 के  महासचिव  श्री  परेज  दि  कुयर  को  अन्तर्राष्ट्रीय  सदभावना  के  लिए  जवाहर  लाल  नेहरू  पुरस्कार  भी

 दिया  गया  ।

 ये  सभी  वे  कदम  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  और  विश्व  शान्ति  को  बनाए  रखने  में  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 सद्भाव  को  बढाने  में  भारत  द्वारा  किए  गए  योगदान  की  तरफ  इशारा  करते  हैं  ।

 अफ्रीका  कोष  के  लिए  भारत  के  योगदान  पर  गोर  नामीबिया  में  स्वतन्त्रता  की  शुरूआत
 '

 पर  और  ऐसी  ही  अन्य  स्थितियों  जैसे  इराक  और  ईरान  के  बीच  लड़ाई  का  बन्द  होना  और  रूसी  फौज
 की  अफगानिस्तान  की  सीमा  से  वापसी  पर  गौर  करें  ।

 ये  कुछ  उपचेष्धियाँ  हैं  इसे  विदेश  मौति  के  क्षेत्र  में  हमारी  पहल  को  दर्शाती  हैं  ।

 केवल  यही  नहीं  ।  कम्पूचिया  के  बारे  में  भी  हमें  आशा  है  और  वह  दिन  दूर  नहीं  है--जब
 कम्पूचिया  समस्या  का  हल  मिल  जाएगा  ओर  ढूंढ़  लिया  यह  भारतीय  राजनयिकता  की  ही  +
 विशालता  है  कि  हम  यह  जटिल  समस्या  भी  हल  कर  पाए  हमें  इसके  लिए  विश्व  के  सभी  भागों  से
 सहयोग  और  सद्भावना  प्राप्त  हो  रही  हमें  आशा  है  कि  शान्ति  की  ओर  अग्रसर  यह  अभियान  जारी
 रहेगा  ।  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  हम  काफी  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  हमने  अपने  पड़ोसी  देशों  पर  किसी  भी  हमले
 के  बारे  में  नहीं  सोचा  है  बल्कि  हमने  अपनी  प्रौद्योगिकीय  विशेषज्ञता  को  विश्व  के  सभी
 भागों  में  फैलाने  की  सोचो  है  ।

 भूटान  में  हमारे  यीगेदोन  पर  भौरे  करें  ।  इस  व  पारो  और  दिल्ली  के  बीच  भूटानी  डूक
 ऐयरलाइसेंस  की  हवाई  उड़कन  शुरू  हो  गई  इसलिए  भूटान  और  भारत  के  बीच  हवाई  संचार  शुरू

 हो  गया  है  ।  भारत  के  विशेषज्ञों  हारा  पन-बिजली  शिक्षा  और  कई  अन्य  क्षेत्रों
 में  योगदान  किया  गया  इसी  तरह  सार्क  स॑भ्भिलन  करभा  भी  ऐसा  कदम  है  जिसकी  सारे  विश्व  में

 सराहना  की  गई  है  तथा  इसने  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  को  शक्तिशाली  किया  है  ।  प्रधानमन्त्री  ने  क्श्वि  भर
 में  देश  की  राजधानी  से  दूसरे  देश  की  राजधानी  में  भ्रमण  किया  और  इस  तरह  सद्भावना  का  सन्देश
 फैलाया  उन्होंने  स्पेंस  कर  दो  इटली  का  दोरो  किया  |  सोवियत  संचध  के  साथ  हमारे  दोस्ताना  >
 सम्यम्स  भी  निरन्तर  फले-फूले  हें  ।  यह्‌-बिना  किसी  स्वार्थ  के  किया  गम  हे  ।  हमारा  मास्को  के  अ्रति  साफ
 रवैया  है  |  बीजिंग  के  प्रति  और  विश्व  के  उन  सभी  देशों  के  प्रति  हमारा  स्पष्ट  दृष्टिकोण  है  जो  मित्रता
 और  शान्ति  चाहते  हैं  ।  इसी  दृष्टिकोण  को  मद्देनजर  रखते  हुए  भारतीय  विदेश  मंत्री  और  उनके  मंत्रालय
 द्वारा  की  यँई  नींते  संम्बन्धी  पहले  कौ  संफलता  को  सारे  विश्व  ने  देखा  हमारे  विदेश  मन्‍्त्री  *

 श्री  नरसिंह  रक्‍ब  ने  संयुक्त  रास्ट्र  की  महासंणा  को  सभ्बोोधित  अर्थात्‌  सत्र  को  हिन्दी  में
 सम्कोध्चित  किय्य  ओर  यह  हमारे  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  भी  है  कि  वह  विश्व  शान्ति  क ेलिए  और

 संयुक्त  राष्ट्र  संगठनों  के  लिए  तथा  संयुक्त  रहेट्र  की  अन्य  एजेंन्सियों  क ेलिए  भारत  सरकार  की  विभिन्‍न
 नीति  सम्बन्धी  पहलों  का  बखान  कर  पाए

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विदेश  मण्क्रलय  द्वारा  और  प्रधानसंन्त्री  द्वारा  की  गई  +
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 श्री  नरसिंह  श्री  नटवर  सिंह  तथा  अन्य  मित्रों  द्वारा  की  गई  पहल  और  उन  द्वारा  किए  गए  योगदान
 के  लिए  बधाई  देता  हूं  जिसकी  वजह  से  हम  विश्व  भर  में  भारत  की  शान्तिप्रिय  देश  के  रूप  में  छवि
 बना  पाए  तथा  जिससे  मानवता  के  लिए  एक  नए  युग  की  आशा  जगी  है  ।

 श्री  एन०  टोम्बो  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  विदेश  मन्त्रालय  की  अनुदानों
 की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  विदेश  मन्त्रालय  हमारी  सरकार  का  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  अंग

 जिन  विशेषज्ञों  के  पास  सूचना  उपलब्ध  है  उन्होंने  इस  समस्या  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अपना  विचार
 व्यक्त  किया  इस  दिशा  में  मैं  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूं  और  वह  है  छोटे
 पडोसी  देशों  जनसंख्या  की  दृष्टि  स ेचीन  और  भूटान  और  दूसरे  पड़ोसी  जँसे
 पाकिस्तान  के  साथ  हमारा  सम्बन्ध  ।  मैं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  निवासी  हूं  जहां  भूमिगत  गतिविधियां  और

 विद्रोह  स्वतन्त्रता  के  समय  से  ही  जारी  यह  प्रशिक्षण  और  हथियारों  की  सप्लाई  इन  छोटे

 पड़ोसी  देशों  से  की  जाती  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  इन  पड़ोसी  दैशों  जैसे---बंगलादेश  इत्यादि  से

 उमारे  सम्बन्ध  अच्छे  और  प्रभावी  वर्ष  1971  के  युद्ध  से  पहले  बंगलादेश  पूर्वी-पाकिस्तान  के  नाम  से

 जाना  जाता  था  ।  बंगलादेश  के  प्रभुसत्ता  सम्पन्न  राज्य  होने  के  पहले  पाकिस्तान  की  भूमिका  सन्‌  1950

 और  1960  में  बानी  1971  के  युद्ध  के  से  हम  भलि-भांति  परिचित  हैं  ।  उन  सालों  में  सम्पूर्ण

 पर्बोत्तर  क्षेत्र  और  यहां  का  पिछड़ा  और  जन-जातीय  बाहुल्य  क्षेत्र  इस  विद्रोह  की  गिरफ्त  में  था।आज

 भी  वे  इससे  अलग  नहीं  है  ।  हम  पुलिस  बल  का  प्रवोग  कर  रहे  हम  सेना  को  तेनात  कर  रहे  हैं  ।

 हम  अपनी  सेनाओं  का  महज  इस  विद्रोह  को  दबाने  के  उपयोग  कर  रहे  लेकिन  यह  क्षेत्र

 छोट  पड़ोसी  देशों  द्वारा  घिरा  वे  हथियारों  के  अलावा  उन्हें  प्रशिक्षण  भी  प्रदान  करते  हैं  ।  अगर  हम

 बंगलादेश  से  लगी  भूटान  से  लग्री  सरौमा  और  चीन  से  लगी  सीमा  को  बन्द  करते  हैं  तो  हम  इस

 विद्रोह  को  दबा  सकते  हैं  जिन्हें  कुछ  सुविधाओं  द्वारा  अभी  भी  भिग्रश्त्रित  किब्या  जाता  है  ।

 मणिपुर  और  बर्मा  के  बीच  कुछ  ऐसे  महत्वत्ू्ण  क्षेत्र  और  मांव  हैं  जहां  सीमा  विषाद  अभी  भी

 सलझाया  जाना  है  |  इन  गांवों  का  स्वामित्व  अधी  भी  अनिर्णीत  है  ।  इस  पर  भारत  और  सेनों  के

 द्वारा  दावा  किया  जा  रहा  अभी  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  व्यावष्टारिक  रूप  से  यह  सिद्ध  हुआ  है  कि

 इससे  घधर्मा  ज्यादा  लाभान्वित  हुआ  है  ।  और  जब  बर्मा  को  इससे  ज्यादा  लाभ  होता  है  तो  हमारी  श्लीमा

 सरक्षा  बल  और  स्थानीय  पुलिस  बल  का  होतला  टूट  जाता  ऐले  विवादपग्रस्त  क्षेत्रों  विद्रोही--जो

 हमारी  सेना  की  नजरों  से  बचना  चाहते  जो  हमारी  सीमा  सुरक्षाबल  और  स्थानीय  पुलिस  की  नजरों

 से  बचना  चाहते  हैं  खासकर  नशीली  दवाईयों  का  घन्धा  करने  वाले  ओर  असामाजिक  तत्व  यहाँ  अपने

 ठिकाने  बना  रहे  हैं  |  मेरे  समझ  में  यह  नहीं  आता  की  इसमें  इतना  ज्यादा  वक्‍त  क्‍यों  लिया  गया  ।  हमने

 यह  मुद्दा  बार-बार  उठाया  राज्य  सरकार  के  स्तर  से  तथा  लोगों  के  द्वारा  भी  कि  बर्मा  और  भारत

 के  बीच  खासकर  मणिपुर  क्षेत्र  में  विवादग्रस्त  सीमा  क्षेत्रों  की  समस्या  को  हल  किया  जिससे

 कानस  और  व्यवस्था  की  समस्या  का  समाधान  होगा  और  नशीली  दवाईयों  के  अवैध  व्यापार  की  समस्या

 क्षा  भी  हल

 जहां  तक  ग्रोल्डन  ट्राइंगल  का  भ्रश्न  है  तो  इस  सम्बन्ध
 में  मुझे  ज्यादा  बढ़ा-चढ़ा  कर  कुछ  नहीं

 कहना  है  ।  इसे  अतिश्योक्तिपूर्ण  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  ।  इससे  मणिपुर  और  पड़ोसी  राज्य

 प्रभावित  हो  रहे  हैं  ।  अगर  हम  सीमा  पर  कड़े  नियम्त्रण  रख  सकते  हैं  तो  नशीली  दवाईयों  के  अवैध  धन्धे

 से  सम्बन्धित  सारी  समस्या  को  नियंत्रित  किया  जा  श्रकता  है  ।



 अनुदानों  की  1989-90  21  1989

 हम  गोल्डन  ट्राइंगल  के  द्वारा  नशीली  दवाईयों  के  अवेध  धन्धे  को  कम  कर  रहे  हैं  ।  अभी  तक

 हमने  कोई  महत्वपू
 र्ण  कदम  नहीं  उठाया  हम  कार्यवाई  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।  इस  दिशा  में  ये  लोग

 बहुत  बड़े  अपराधी  जब  तक  हम  सीमा  विवाद  को  नहीं  जहां  दोनों  देशों  की  पुलिस

 दूसरे  को  नीचा  दिखाने  में  लगी  रहती  यह  समस्या  बनी  रहेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  हम  बंगलादेश  से  अच्छे  सम्बन्ध  की  कामना  कर  सकते  अभी  भी  हमें  इस  बात  का  भ्रम  है  कि

 बंगलादेश  के  पास  कुछ  क्षेत्र  वे  सरकारी  तौर  पर  इसको  अस्वीकार  करेंगे  ।  हूँ  कि  भारत
 या  गृह  मन्त्रालय  या  विदेश  मंत्रालय  इस  सम्बन्ध  में  इस  सभा  को  कुछ  सूचना  यह  एक

 महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  सार्वजनिक  हित  में  वे  जो  भी  कहना  चाहेंगे  यह  उनके  ऊपर  निर्भर  लेकिन  मैं त्

 णह  कहना  चाहूंगा  कि  बंगलादेश  में  अभी  भी  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  कुछ  ऐसे  पाकेट  हैं  जहां  हमारे  विद्रोहियों
 को  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  और  धन  दिया  जाता  है  क्योंकि  अभी  भी  यहां  कुछ  पुरानी  पाकिस्तानी

 परम्पराएं  में  और  विचारधाराएं  प्रचलित  इसको  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिए  मेघालय

 असम  सीमा  और  त्रिपुरा  सीमा  को  आपस  में  बंगलादेश  के  साथ  एक  सामान्य  सीमा  निर्धारित
 किए  जाने  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 ऐसा  ही  रास्ता  हमें  तिब्बत  और  चीन के  क्षेत्रों  के  शाथ  अपनाना  पहले  कुछ  विद्रोही
 लडके  तिब्बत  और  चीन  के  सीमावर्ति  क्षेत्रों  में  भी  प्रशिक्षित  किए  गए  थे  ।  प्रशिक्षण  पाने  के  बाद  उन्हें

 हथियार  और  अन्य  सहायता  देकर  भारत  भेजा  जाता  था  ।  लेकिन  अब  इन  क्षेत्रों  के  साथ  सीमा
 बरद  होने  से  इनमें  कुछ  हृद  तक  कमी  आई  है  ।  अभी  भी  हम  यह  नहीं  जानते  कि  बर्मा  के  जंगल  और
 चीन  में  कितने  ऐसे  विद्रोही  जब  तक  हम  इस  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे ंआवागमन  और  प्रशिक्षण  और

 हथियारों  के  आदान-प्रदान  पर  रोक  नहीं  तब  तक  शायद  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंखासकर  मि
 मणिप्र  और  नागालेंड  में  विद्रोह  को  दबाना  कठिन  होगा  ।

 हमारी  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  कुछ  भूमिगत  संगठन  बहुत  ह॒द  तक  निष्क्रिय  हो  गए  हैं  और
 और  उनकी  गतिविधियां  भी  कम  हो  गयी  हैं  ।  एक  वक्‍त  तो  वे  ऐसा  सोच  रहे  थे  कि  उनकी  ये  लड़ाई
 निरथंक  पिछले  कुछ  सालों  से  इसमें  एक  नई  विचारधारा  आयी  है  जिससे  मणिपुर  घाटी  की  भूमिगत
 गतिविधियों  में  बढ़ोतरी  हुई  और  एक  महिला  आई०  पी०  एस०  अधिकारी  मारी  गई  ।  ये  विद्र रो  ही  जो
 अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  से  दूर  रहकर  सक्रिय  अब  सामने  आने  लगे  इस  सम्बन्ध  में  हम  राज्य  सरकार
 से  तथा  विदेश  मन्त्रालय  के  अधीन  कार्यरत  एजेंसियों  सेਂ  यह  आग्रह  करेंगे  कि  वे  सही  गुप्तचर  व्यवस्था
 कायम  करें  ।  हमें  इन  विद्रोहियों  क ेबीच  नई  गतिविधियों  और  नई  विचारधाराओं  की  जानकारी
 नहीं  है  ।

 अब  चुनाव  का  समय  आ  रहा  सामान्यतौर  पर  भूमिगत  गतिविधियां  चुनाव  के  समय
 सक्रिय  हो  जाती  हैं  ।  हमेशा  से  यह  हमारा  अनुभव  रहा  यह  चुनाव  वर्ष  होने  के  कारण  हमें  अत्याधिक
 सावधान  रहना  होगा  तथा  हमारी  सेना  की  गुप्तचर  सीमा  सुरक्षा  बल  की  गुप्तचर  व्यवस्था  और
 स्थानीय  पुलिस  और  केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  की  गुप्तचर  व्यवस्था  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सक्षम  रखना  होगा
 जिससे  कि  मणिपुर  और  अन्य  राज्यों  में  विद्रोह  क्रो  कम  किया  जा  सके  ।  मैं  इन  वि  हियों  के  बारे  में
 कहना  नहीं  यह  सरकार  का  कल८व्य  है  कि  वह  इस  पर  ध्यान  दे  ,  लेकिन  इस  बात  का  संकेत

 के  आन्दोलन  और  मगत  ४३  न्दोलनक  रयों  बे
 ब  रे  में  उमारी

 है  कि  विद्रोहियों  के  आ  भ,और  भूमिगत  आन्दोल
 क  ं

 के  बारे  में  हमारी  गुप्तच र  व्यवस्था  में
 कहीं  कुछ  कमजोरी  उत्पन्न  हुई  है  ।  इसकी  पुनर  वृत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  और  हमें  इसका  ध्यान  रखना
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 चाहिए  कि  यह  बन्द  हो  ।  इसके  लिए  हमें  अपने  छोटे  और  पड़ोसी  मित्र  देशों  और  बंगलादेश  के
 साथ  मिलकर  अपनी  सीमा  का  ध्यान  रखना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 श्री  राम  सिह  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  भारत  की  विदेश  नीति  से  सम्बन्धित
 विदेश  मन्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 भारत  की  विदेश  नीति  का  निर्धारण  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  से  पहले  स्वतन्त्रता  सैनानियों  ने  जिस

 प्रकार  से  किया  उसका  बहुत  बड़ा  लाभ  हमारे  देश  को  ही  नहीं  बल्कि  एशिया  के  सभी  देशों  को और

 विशेष  रूप  से  विकासशील  देशों  को  मिला  है  ।  भारत  ने  अपनी  विदेश  नीति  के  निर्धारण  में

 विश्व  गुट  निरपेक्षता  और  इसके  साथ-साथ  सह-अस्तित्व  के  मूलभूत  सिद्धान्तों  को  अपना  आधार

 बनाया  है  ।  इन्हीं  सिद्धान्तों  को आज  केवल  भारतवर्ष  में  ही  नहीं  वल्कि  विश्व  के  सभी  देश  उन्हीं  सिद्धांतों

 को  स्वीकार  करते  हैं  ।  मानवता  के  अस्तित्व  के  निशस्त्रीकरण  के  लिए  और  इसके  स्ाथ-साथ  देश

 सारे  विश्व  में  स्थापित  करने  के  हमारे  लिए  आवश्यक  है  कि  जो  मूलभूत  सिद्धान्त  हमारी  विदेश

 नीति  में  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  बाडुंग  कांफ्रेंस  में  1955  में  इन्डोनेशिया  में  तय  किए  उन्हीं

 सिद्धांतों  को  स्वीकार  किया  अंगीकार  किया  माननीय  उपाध्यक्ष  हमें  खुशी  होती

 है  कि  6  1987  को  हेलसिकी  में  हमारे  विश्व  की  दो  बड़ी  महान्‌  शक्तियों  ने  इस  सिद्धांत

 सहअस्तित्व  के  सिद्धांत  को  और  निरस्त्रीकरण  के  सिद्धांत  को  स्वीकार  किया  और  एक  ओर  श्री  गोबचिव

 ने  और  दूसरी  ओर  प्रेसीडंट  रीगन  ने  इस  बात  को  स्वीकारा  कि  यदि  हम  इस  सिद्धांत  जिओ  और

 जीने  दोਂ  के  सिद्धान्त  को  और  को-एगजिस्टेंस  के  सिद्धान्त  को  और  इसके  साथ  ही  साथ  मानवीय

 कोण  से  मानवता  को  बचाने  के  लिए  निरस्त्रीकरण  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहीं  तो
 मानवता  को

 बहत  बड़ा  खतरा  पैदा  हो  सकता  है  और  उसके  अनुपालन  उसको  स्वीकार  करने  से  आज  हम  देखते

 हैं  कि  विश्व  को  एक  बहुत  बड़े  तनाव  से  मुक्ति  मिली  इस  तनाव  से  मुक्ति  दिलाने  का  जहां

 इसका  सृत्रपात  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  अपनी  विदेश  नीति  के  निरूपण  में  वहां  उसके

 साथ  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  एक  बहुत  बड़ा  पैगाम  विश्व  की  मानवता  को  और  उन्होंने  एक  कम्पेन

 के  रूप  में  विश्व  शान्ति  के
 सभी  राष्ट्रों  जहां  भी  वे  अपने  दौरे  पर  एक  पैगाम  दिया  कि

 विश्व  शान्ति  के  लिए  हमें  अथक  प्रयत्न  करना  इस  क्षेत्र  में  हमारे  मौजूदा  प्रधान  श्री  राजीव

 विशेष  रूप  से  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  और  आज  जो  एक  नया  वातावरण  विश्व  के  अन्दर  पैदा  हुआ  है

 और  विश्व  शाम्ति  को  एक  नया  आयाम'मिला  उस  नये  आयाम  के  लिए  उन्होंने  जो  सबसे  पहले  पहल  की

 वह  एशिया  में  शान्ति  स्थापित  करने  के  लिए  की  है  और  अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ  सम्बन्धों  में  मधुरता

 लाने  के  लिए  उन्होंने  जो  पहल  की  वह  एक  बहुत  बड़ा  ठोस  कदम  उन्होंने  उठाया  बहुत  से

 बहुत  से  डिप्लोमेट्स  और  बहुत  से  दूसरे  लोग  इस  बात  को  कहते  थे  कि  श्री  राजीव  ग  घी

 जो  आज  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  और  चीन  में
 जो  मधुरता  का  संदेश  ले  कर

 के
 गये  उसका  हमारे

 यहां  की  राजनीति  पर  क्‍या  प्रभाव  होगा  और  इसके  साथ-साथ  एशिया  में  उसका  क्‍या
 प्रभाव  होगा  ।  इस

 का  बहुत  बड़ा  अ  और  इसका  बहुत  बड़ा  इस्टीमेट  लोग  लगा  रहे  थे  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  इस

 का  एक  सतत  प्रभाव  हुआ  है  और  इस  प्रकार  का  प्रभाव  हुआ  है  कि  चीन  के  साथ  हमारे  सम्बन्ट  बहुत

 ही  मधुर  हुए  हैं  ।  आज  चीन  का  डेलीगेशन  हिन्दुस्तान  के  भारतवर्ष  के  अन्दर  है  आ  उलउतस्‍  प्रकार
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 से  चीन  के  साथ  हमारे  सांस्कृतिक  और  इसके  साथ  ही  साथ  र  सम्बन्धों  में  बहुत
 बड़ा  सुधार  आया  जो  एक  नये  इतिहास  का  एक  नया  मोड़  है  और  इसका  सारा  श्रेय  हमारे  मोजूदा
 प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  को  जाता  है  ।

 यही  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  हम  देखते  हैं  कि  हमारे  दूसरे  पड़ौप्ती  राष्द्र
 पाकिस्तान  के  साथ  यदि  हम  अपने  सम्बन्धों  में  संयम  न  रखते  और  जिस  प्रकार  का  पाकिस्तान  का
 व्यवहार  कुछ  वर्षों  पूव  उसी  प्रकार  से  हम  व्यचहार  करते  और  हम  यदि  री-एक्ट  तो  निश्चित
 रूप  से  एशिया  के  अन्दर  जहां  हम  शान्ति  का  बातावरण  देखते  वह  हमें  न  दिखाई  देता  ।  हमारे  प्रधान
 मन्‍्त्री  जी  ने  बहुत  संयम  से  काम  लिया  और  आज  पाकिस्तान  के  अन्दर  श्रीमती  बेनजीर  भुट्टो  के  प्रधान
 मन्त्री  बनने  के  बाद  जो  वहां  पर  प्रजातांत्रिक  पद्धति  का  शासन  कायम  हुआ  उससे  हमारे  सम्बन्ध  और
 अधिक  मधुर  हुए  हैं  । आज  जो  पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  राजनीतिक  सम्बन्ध  चल  रहे  उनमें  और

 सुधार  आने  की  हम  अपेक्षा  करते  हैं  और  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  जिस  प्रकार  से  फौजों  क ेऊपर  और
 अस्त्र  खरीदने  के  ऊपर  पड़ौसी  राष्ट्र  पैसा  खर्च  करते  उसमें  बहुत  बड़ी  कटौती  करके  उस  पैसे  को
 अपने  देश  के  विकास  में  लगाएंगे  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  को  विशेष  रूप  से  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने
 अपने  इस  मौजूदा  बजट  में  सेनाओं  के  ऊपर  जो  हमारा  व्यय  उस  व्यय  में  कमी  की  यह  जो  खचं
 कम  किया  यह  इस  बात  को  जाहिर  करता  है  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  को  यह  विश्वास  है  कि  जो  उन्होंने
 शान्ति  और  निरस्त्रीकरण  की  नीति  को  स्वीकार  किया  उस  नीति  का  यह  फल  है  और  उस  नीति  का
 प्रभाव  निश्चित  रूप  से  हमारे  पड़ौसी  देशों  पर  सकारात्मक  रूप  से  पोज़िटिव  तरीके  से  होगा  और
 सकारात्मक  बात  को  जब  हम  देखते  तो  यह  पाते  हैं  कि  हमारे  मित्र  देश  रूस  ने  श्री  गोर्वाचेव  ने
 भी  अपने  डिफेन्स  बजट  में  कमी  की  और  इसके  साथ-साथ  सेना  में  जो  उसकी  तादाद  उसमें भी
 कमी  कौ  आज  संसार  के  लोग  इस  बात  को  रिएलाईज  करते  हैं  कि  वास्तव  में  विश्व  में  जो आज
 शांति  निशस्त्रीकरण  सहअस्तित्व  की  नीति  पर  अमल  किग्रा  जा  रहा  है  वह  नीति  हिन्दुस्तान
 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  गुट  निरपेक्षता  के  आन्दोलन  के  माध्यम  से  संसार  को  ठोस रूप  में  प्रस्तुत

 १.30  स०  प०

 मु  बैठक  का  समय  बढ़ाया  जाना--जारी

 लअनुकाद ]
 संसदोच  कार्य  संत्री  तथा  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  में

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सभा  की  बंठक  8.30  म०  प०  तक  बढ़ायी  जम्ये  ।”

 जो  एस०  जबफ्ल  रेड्रो  :  हम  इसका  विरोध  करते  यह  अनुचित  रूप  से  समय
 क्यों  चढ़स्या  जा  रहा  सरकार  को  राष्ट्र  को  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए'****

 304



 1  1911  बैठक  का  समय  बढ़ाया  जाता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 सभा  की  बंठक  8.30  म०  प०  तक  के  लिए  बढ़ायी

 लोक  सभा  में  मत-विभाजन  हुआ  ।

 मत-विभाजन  संख्या  :  4  1.37  भ०  स०

 पक्ष  में

 श्री  जियाउरंहमान

 अख्तर  श्री

 श्री  एम०

 श्रीमती  सुमति

 श्री  चनैया

 श्री  मौरिस

 श्री  के  ०

 प्रो०  पी०  जे०

 श्री  मोहम्मद  अयूब

 श्री  घन्दूलाल

 श्री  ए०

 श्री  पी०

 श्रीमती  ऊषा

 जाफर  श्री  सी०  क े०
 श्री  आर ०

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  निहाल  सिंह

 श्रीमती  ऊषा  रानी

 दलबीर  श्री

 श्रीमती  शीला

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन
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 नटवर  श्री  के०

 श्री  पी०

 श्री  जी०  देबसय

 श्री  डी०  के०

 प्रो०  नारायण  चन्द

 श्री  बालासाहिब  विखे

 श्री  वीरेन्द्र

 श्री  विजय  एन  ०

 श्री  राम  भगत

 श्री  जनादंन

 श्रीमती

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी

 बूटा  सरदार

 श्री  डूमर  लाल

 श्री

 श्री  एच०  के  ०  एल ०

 श्री  बी०  आर०

 डा०  कृपा  सिंधु

 श्री  ध्मपाल  सिंह

 श्री  बृजमोहन
 श्री  वाई०  एस०

 महाबीर  श्री

 श्री  बापूलाल
 श्री  महाबीर  प्रसाद

 श्री  आई०  रामा

 श्री  पी०  वी०  नरसिह

 श्री  हरीश

 लच्छी  चौधरी

 श्री  गिरधारी  लाल
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 श्री  नवल  किशोर

 श्री  कालीचरण

 श्रीमती  कृष्णा

 श्री  एन०  टोम्बी

 श्री  के०  एन  ०

 श्री  एस०  बी०

 श्री  माधवराद्‌

 सुखबन्स  श्रीमती

 श्री  के०  डी०

 श्री  अजीज

 श्री  अनन्त  प्रसाद

 विपक्ष  में

 श्री  सुरेश

 श्री  जगस्नाथ

 श्री  एस  ०  जयपाल

 उपाध्यक्ष  महोदव**  :  शुद्धि  के  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  रहा  !--

 पक्ष  “5.  61

 विपक्ष  —
 .  3

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अनुदानों  को  1989-90

 विदेश  संत्रालयप--जआरी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  सिंह  वादव  जब  अपतह  भाषण  जारी  रख  सकते
 वकील

 +मलती  से  विपक्ष  में  मतवान  किया  ।

 #+  निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  पक्ष  में  मत  दिया  :

 श्री  चिन्तामणि  श्री  जगन्नाथ  श्री  महेन्द्र झ०
 श्री  राम  सिंह  श्रीमती  मनेम्मा  श्री  निर्मल  श्री  पक
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 श्री  रामसह  यादव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जहां  भारत  के  चीन  तथा  दूसरे  मित्र  राष्ट्रों
 पड़ौसी  देशों  से  सम्बन्ध  सुधरे  हैं  वहीं  अमरीका  से  भी  सम्बन्धों  में  थोड़ा  सुधार  आया  हम

 अमरीका  का  विशेष  रूप  से  धन्यबाद  देते  हैं  कि  उन्होंने  भारत  के  विकास  के  लिए  सुपर  कम्प्यूटर  देने  के
 लिए  सहमति  दी  और  दूसरा  सुपर  कम्प्यूटर  खरीदने  के  लिए  वार्ता  चल  रही  यह  भारत  के  विकास

 के  लिए  अमरीका  का  एक  बहुत  बड़ा  सहयोग  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  इसके  साथ-साथ  हमारे  दूसरे  पड़ोसी  श्रीलंका  से  भी
 सम्बन्धों  में  गुणात्मक  सुधार  हुआ  नेपाल  के  अन्दर  जो  गतिविधि  चल  रही  जिस  प्रकार  से  उन्होंने
 एक  नया  मुद्दा  भारतीय  राष्ट्रीयता  का  उठाया  वह  अपने  आप  में  महत्वपूर्ण  है  ।  दोनों  देशों  के  लिए
 इस  सम्बन्ध  में  बंठकर  बातचीत  करना  आवश्यक  है  ।  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  इस
 बात  को  कहा  है  कि  नेपाल  नरेश  के  साथ  बैठकर  इस  मुद्दे  पर  बात  करने  के  लिए  भारत  सरकार  सहमत

 भारत  तैयार  है  ।  व्यापारिक  और  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  भी  हम  चाहते  हैं  कि
 जिस  प्रकार  के  सम्बन्ध  हमारे  नेपाल  के  साथ  पहले  रहे  उसी  तरह  से  आने  वाले  समय  में  भी  सम्बन्धों
 में  किसी  प्रकार  की  गिरावट  न  हो  ।  इसके  साथ  ही  हमें  इस  बात  को  देखना  है  कि  आज  नेपाल  में
 चाइना  और  दूसरे  देशों  के  प्रभाव  बढ़ते  जा  रहे  जिस  प्रकार  से  वह  चाइना  से  हथियार  खरीद  रहा
 अपनी  सुरक्षा  के  नाम  आंतरिक  सुरक्षा  के  नाम  यह  हिन्दुस्तान  के  लिए  एक  चुनौती  इस
 पर  हिन्दुष्तान  को  हमेशा  निगाह  रखनी  चाहिए  ।  विदेश  मन्‍्त्री  जी  को  यह  देखना  चाहिए  कि  नेपाल  ने
 जो  शस्त्र  चीन  से  खरीदे  क्या  आंतरिक  सुरक्षा  क ेलिए  वे  आवश्यक  थे  या  उन्होंने  लिमिट  से  अधिक
 हथियार  खरीदे  हैं  जो  इस  क्षेत्र  की  शान्ति  के लिए  खतरा  पैदा  कर  सकते  हैं  ॥  यह  नया  कदम  नेपाल  ने
 उठाया  जिसके  कारण  भारत  के  दिलोदिमाग  में  आपसी  सम्बन्धों  के  बारे  में  बहुत  बड़ा  सन्देह  पैदा

 हो  गया  है  ।  इसके  साथ  ही  भारतीय  मूल  के  बहुत  से  लोग  जो  नेपाल  में  उनके  अधिकारों  के  बारे
 उनकी  सम्पत्ति  के  बारे  सिटीजनशिप  के  बारे  में  बहुत  पेचीदा  प्रश्न  वहां  की  सरकार  ने  पैदा
 किए  हैं  ।

 ये  सारे  ऐसे  मुह  हैं  जो आगे  चलकर  और  अधिक  गम्भीर  रूप  ले  सकते  हैं  ।  मैं  विदेश  मन्त्री  जी
 से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  नेपाल  के  साथ  बंठकर  इन  सभी  मुद्दों  पर  बातचीत  करना  जरूरी  है  ।
 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  हमारी  सेना  ने  और  हमारे  राजनयिकों  ने  इस  वर्ष  एक  ब  हुत  ही  महत्वपूर्ण
 भूमिका  अदा  की  आई०  पी०  के०  एम०  उसके  कमान्डर्ध  और  जो  उसके  बड़े  अधिकारी  हैं  उन्होंने
 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  और  शोयंपूर्ण  काय॑  किए  हैं  ।

 7.41  स०  प०

 बसचराजेश्वरो  पोठासोन

 सेना  से  जो  अपेक्षा  होती  है  कि  वह  किस  प्रकार  से  शांति  कायम  रख  ब्रह  कार्य  आई०  पी०
 के०  एफ०  ने  पूरा  करके

 दिखाय  |  है  ।  हालांकि  दूसरा  देश  और  दूसरा  क्षेत्र  होते  हुए  जिसको  जानते  नहीं
 थे  फिर  भी  उन्होंने  जिस  तरीके  से  कार्य  किया  उसकी  मैं  भूरि-भूरि  प्रशंसा  करता  हूं  ।  हमारे
 नयिकों  ने  भी  बड़े  संयम  से  काम  किया  हमें  खुशी  है  कि  श्रीलंका  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  सुधार
 हुआ  है  ।  श्रीलंका  ने  भी  एप्रीशियेट  किया  है  कि  आई०  पी०  के०  एफ०  और  उसके  जवानों  ने  सराहनीय
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 कार्य  किया  दोनों  देशों  में  मित्रता  को  उन्होंने  आगे  बढ़ाया  है इसलिए  इस  सदन  के  माध्यम  से  मैं

 आई०  पी०  के०  एफ०  के  कमान्ड्स  और  अधिकारियों  को  जो  उन्होंने  प्रशंसनीय  कार्य  किया  धन्यवाद
 देता  हूं  ।  इसके  साथ  ही  मालद्वीप  में  जो  कि  हमारा  पड़ौसी  देश  वहां  पर  डेमोक्रेसी  कायम  रखने  के
 लिए  हमारी  सेना  ने  प्रशंसनीय  कार्य  किया  उसकी  प्रशंसा  करना  भी  हमारे  लिए  बहुत  आवश्यक
 हमारी  सेना  ने  जो  कीतिमान  व  सराहनीय  कार्य  किया  है  उसके  लिए  हम  सभी  कृतज्ञता  प्रकट
 करते  हैं  ।  हमारी  सेना  ने  बहुत  ही  कम  समय  में  पड़ौसी  देश  की  सूचना  के  आधार  पर  वहां  पहुंचकर

 कुशलतापूर्बक  सारी  स्थिति  को  नियन्त्रण  में  किया  और  कोई  केजुअल्टी  नहीं  होने  यह  बहुत  बड़ी
 उपलब्धि  है  ।  इससे  हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  और  हमारी  विदेश  नीति  को  बहुत  बड़ा  सहयोग  मिला

 है  ।  मेरे  से  पृ  वक्ता  ने  कहा  कि  हमारे  यहां  इनसरजेंसी  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  किस  प्रकार  से

 टैरोरीस्ट्स  को  हमारे  पड़ौसी  देशों  में  आज  भी  प्रशिक्षित  किया  जाता  है  और  देश  की  एकता  तथा

 अखंडता  को  चुनौती  देने  के  लिए  कई  तरह  के  नारे  लगाए  जाते  इसी  तरह  से  नाथ  इस्टरनं  राज्यों  में

 भी  प्रशिक्षित  करके  भेजा  जा  रहा  है  चाहें  वह  पाकिस्तान  से  भेजा  जा  रहा  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती

 बेनजीर  भुट्टो  इस  बात  को  चाहती  हैं  कि  हमारे  सम्बन्ध  मधुर  हों  ।  लेकिन  जेसा  कि  समाचार  एजेंसियों

 के  माध्यम  से  जाहिर  होता  है  उनकी  भी  कम्पलशन्स  हैं  ।  कम्पलशन्स  के  बावजूद  भी  दोनों

 देशों  के  बीच  में  कुछ  और  इस  तरह  की  शक्तियां  हैं  जो  मतभेद  पैदा  कर  रही  उन  सबको  देखने  के

 लिए  हमारे  विदेश  जी  को और  भी  अधिक  जागरूक  और  सजग  रहने  की  आवश्यकता  है  ।  हप्गरे

 श्री  नरसह  राव  जी  और  कुंवर  नटवर  सिंह  जी  ने  जिस  प्रकार  से  सराहनीय  कार्य  किया  उसकी  भी  मैं

 प्रशंसा  करना  चाहंगा  ।  एक  वर्ष  के  अन्दर  ही  दोनों  मंत्रियों  ने  प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  हमारी  विदेश

 त्रीति  को  एक  नया  आयाम  और  नई  दिशा  दी  उन  उपलब्धियों  के  कारण  हमारे  देश  की  विदेश

 नीति  को  गौरव  से  और  इज्जत  की  दृष्टि  से  देखा  जाता  है  ।

 आज  श्री  राजीव  गांधी  को  विश्व  में  एक  बहुत  ही  सशक्त  विदेश  नीति  के  बारे  में  हस्ती  माना

 जाता  एक  नेता  माना  जाता  है  कि  उन्होंने  जिस  पद्धति  को  1955  वाली  को  स्वीकार  किया  है  वह

 नीति  वास्तविक  है  और  वास्तव  में  सारे  संसार  के  लिए  सही  दिशा  में  चलने  के  लिए  एक  सही  रास्ता

 मैं  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  पुनः  श्री  नरसिह  राव  जी  को  और  श्री  नटवरसिह  जी  जो  कि  विदेश  मंत्री  हैं

 उनके  कार्य  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।  इसके  साथ-साथ  प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व  में  एक  नई  दिशा  देश  की

 विदेश  नीति  को  मिली  है  मैं  उसकी  तारीफ  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  के  नेतृत्व

 में  इस  देश  की  विदेश  नीति  को
 और  आगे  बढ़ाया  जाएगा  तथा  उसकी  नई  उपलब्धियां  होंगी  जो  चोटी

 पर  पहुचेंगी  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  भारत  और  नेपाल  बरसों  से  न  केवल  पड़ोसी  बल्कि  हमारे

 ऐतिहासिक  सम्बन्ध  भी  दोनों  देशों  के  सम्बन्ध  आपस  में  भाइयों  की  तरह  रहे  आज  अचानक

 उन  सम्बन्धों  में  तनाव  का  आना  किसी  भी  रूप  में  न
 तो

 भारत  के
 ह्ति

 में  है और  न  ही  नेपाल  के  हित

 में  हो  सकता  है  कोई  तीसरा  देश  जो  इस
 बात  में  अपना

 ह्ति  देखता  हो  कि  नेपाल  और  भारत

 भाइयों  की  तरह  न  रहें  । इसलिए  वह  ऐसा
 कदम  उठा

 रहा  हो  या
 ऐसे

 तत्वों  को  नेपाल  के  अन्दर

 भअडकाने  की  चेष्टा  कर  रहा  हो  जो  भारत  विरोधी  ।  भावनाओं  को
 उकसायें  ।  मैं  समझता  हूं  हमारे  देश

 को  इस  दिशा  में  सचेत  रहने  की  आवश्यकता  है
 ।

 मैं
 जिस  जगह  से  आता  हूं  वहां  हमारा  बोर्ड र  नेपाल  के

 साथ  लगता है  ।  नेपाल  की  जनता  भारत  पर  निर्भर  है  और  भारत
 के  बोर्डर  के  ल  ग  वह  कुछ  हृद  तक

 नेपाल  पर  भी  निर्भर  हैं  ।  हमारे  आपस  में  रिश्ते-नात  भा  हैं  । लेकिन  आज  यह  देखकर  ताज्जुब  होता  है
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 कि  दो  देशों  के  बीच  ट्रेड  एण्ड  ट्रांजिट  द्रीटी  के  रिनुवल  के  प्रश्न  को  जिस  तरह  से  नेपाल  ने  टूविस्ट  करने

 की  कोशिश  की  है  और  उम्को  अपनी  आंतरिक  प्रतिष्ठा  के  साथ  जोड़ने  की  चेष्टा  की  है  उससे  नेपाल

 की  जनता  को  बहुत  बड़ी  मुसीबत  का  सामना  करना  पड़  रहा  मुझे  कुछ  लोगों  ने  बतकया  कि

 मांड  के  अन्दर  भारत  विरोधी  तत्व  नेपाल  की  उत्पत्यिका  में  सक्रिय  हैं  ।  वे  लोय  बराबर  कुछ  न  कुछ  कर

 रहे  हैं  जिससे  भारत  में  विरोध  में  कुछ  न  कुछ  कहा  जा  आज  वही  तत्व  नेकाल  में  घूम-घूम्नकर
 नेपाल  के  लोगों  से  कह  रहे  हैं  कि  हमको  किसी  भी  रूप  में  भारत  के  सामने  नहीं  झुकना  इसमें  झुकने
 का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  हम  चाहते  हैं  कि  दो  भाइयों  में  जैसे  ताल्‍लुक  होते  हैं  उसी  प्रकार  खरे  केपाल

 और  भारत  के  बीच  में  रहें  और  इस  बारे  में  बातचीत  हो  और  ट्रेड  एण्ड  ट्रांजिठ  ट्रोटी  का  रिनुबल  हो  ।

 मैं  आपसे  आग्रह  करता  चशहूंगा  कि  इस  प्रकार  का  नेपाल  के  अन्दर  जो  ट्रेंड  चल  रहा  है  जिस  तरह  से

 वहां  पर  भारत  विरोधी  तत्व  सक्रिय  हैं  उनकी  अनदेखी  करना  किसी  भी  रूप  में  भारत-नेपान  सम्बन्धों

 के  लिए  दूरगामी  दृष्टि  से  उचित  नहीं  होगा  ।  भारत  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  सचेष्ट  रहना  होगा  कि

 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  वे  लोग  भारत  के  साथ  मेत्री  रखने  वाले  नेपाल  के  लोगों  को  भड़काने  में  सफल  हों

 प्रधान  मन्त्री  जी  और  मंत्री  जी  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  नेपाल  को  आवश्यक  क्वीजों  को  सप्लाई  को

 रोकने  में  भारत  की  कोई  दिलचस्पी  नहीं  हम  चाहते  हैं  वह  कंटीन्यू  रहे  जिससे  नेपाल  के  लोसखों  को  हानि

 न  उठानी  पड़े  ।  लेकिन  यह  ब्रात  नेपाल  के  अंदर  नहीं  पहुच  रही  नेपाल  का  रेडिय्से  जिस  तरीके  से

 भारत  विरोधी  प्रचार  कर  रहा  है  जिस  तरीके  से  एक  पंचायत  से  दूसरी  पंचायत  के  प्र  स्ताबों  को  फास्

 करके  दराग्रह  फैलाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  नेपाल  की  जनता  भारत  के  खिलाफ  उठ  खड़ी
 ड्र  इसकी  क्लोजलो  मानेट्टारिय  करने  की  जरूरत  है  भी  उतने  ही  इफंक्टिव  तरीके  अपने
 देश  की  तरफ  से  इसे  काउन्टर  करने  की  जरूरत  यदि  हम  उस  प्रचार  का  समुचित  जवाब  नहीं
 देंगे  और  नेपाल  के  भोलेभाले  लोगों  के  मस्तिष्क  में  यह  बात  बेठ  ययी  तो  वह  किसी  भी  सम्दर्भ  में  नेपाल
 और  हमारे  हित  में  नहीं  होगा  |  हम  अच्छी  तरह  रो  जानते  हैं  कि  नेपाल  में  जो  लोग  सत्ता  से  जुड़े  हुए

 सत्ता  के  चारों  ओर  मंडरा  रहे  उनमें  से कुछ  के  चीन  के  साथ  ताल्लुकात  हैं  और  उन  लोगों  ने

 मौका  देखकर  चीन  से  कुछ  हथियार  भी  जो  नेपाल  के  साथ  हुई  हमारी  संधि  की  मूल  भावना  के
 सबंधा  विपरीत  है  |  वे  ही  लोग  चीन  से  तस्करी  के  जरिए  जो  माल  आ  रहा  उसे  भारत  पहू  चाने  का

 काम  करते  उसके  साथ  उनके  इन्टरैस्ट  जुड़े  हुए  वहां  जो  माफिया  सक्रिय  उसके  साथ  उनके
 इंटरैस्ट  जुड़े  हुए  हैं  ।  इन  सारे  तत्वों  को  कैसे  एक्सप्रोज  किया  कैसे  नेपाल  की  जनता  को  कान्‍्फीडेंस
 में  लिया  इसे  देखने  के  लिए  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  ।  इस  बात  की  भी  आवश्यकठा  है  कि  भारत  के
 जितने  बोःर  एरियाज  उनमें  कुछ  जिम्मेदार  लोगों  को  किसी  तरह  से  वास्तविक  स्थिति  से  अवगत
 कराया  उन्हें  वताना  चाहिए  कि  उन  तत्वों  के  इरादे  क्‍या  बसे  तो  सीधे  तौर  पर  आपका

 एक्साइज  और  कस्टम  डिपार्टमैंट  से  ताललुक  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  वित्त  मंत्री  जी  ब्रक  मेरी  यह
 भावना  पहुंचा  दें  कि  भारत  से  लगते  जितसे  नेपाल  के  एरियाज  उनके  बीच  आवागमन  चलता  रहता

 नेपाल  में  यदि  कोई  बीमार  हो  जाता  है  तो  वहां  दवाइयां  आसानी  से  नहीं  मिल  पाती  इसलिए
 उन  लोगों  को  भारत  की  मार्केट  में  आना  पड़ता  है  ।  यदि  वे  यहां  से  20  रुपए  की  दवाई  भी  सेकर  जा

 रहे  होते  हैं  तो  हमारे  कस्टम  के  लोग  उनको  रोक  देते  ऐसे  इंसीडैंस  एक-दो  या  चार  हो  सकते
 मगर  उसे  बढ़ा-चढ़ाकर  पेश  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  इससे  नेपात्र  में  भारत  विरोधी  जो
 तत्व  सक्रिय  उन्हें  मौका  मिल  जाता  इसलिए  आप  कृषा  करके  बित्त  मंत्री  जी  को  यह  क  हने  का
 कष्ट  करें  कि  नेपाल  सीमा  पर  स्थित  एक्साइज  और  कस्टम  विभाग  के  लोग  अपनी  उदारता  का  परिचय
 भी  जो  रुख  भारत  सरकार  हमेशा  से  नेपाल  के  प्रति  दिखाती  आयी  वे  उसका  परिचय
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 उसे  हक  ५लिशमंन कौ  संरह  ट्रीट  करने  की  जेरूरत  नहीं  है  ।

 7.53  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 साक॑  देशों  के  मध्य  सम्बन्ध  भधुर  बनाने  की  दिशा  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बहुत  पहले  की
 उसी  का  नतीजा  है  कि  हमें  चारों  तरफ  मैत्री  और  दोस्ती  का  वातावरण  दिखायी  देता  हमें

 अम्मीद  है  कि  कालान्तर  में  मह्‌  वाताबरण  और  ज्यादा  मजबूत  शक्तिशाली  होगा  और  हमारे
 श्रीच  ताल्लुकात  सुधरते  व्यापारिक  और  संसंस्कृतिक  सम्बन्ध  सुधरते  एक  देश  की  जनता

 दूसरे  देश  की  जनता  के  नऊुदीक  आती  जायेमी  और  भररत  उपमहाद्वीप  के  सभी  सातों  देशों  में  शांति
 ओर  प्रमति  होगी  ।  मैं  इसके  लिए  भारत  सरकार  और  विशेष  तौर  पर  बिदेश्व  मंत्रालय  ओर  प्रधानमंत्री
 जी  को  बध्दाई  देना  चाहता  इस  दिशा  में  उनकी  पहल  स्वागत्तयोन्य  ईरान  और  इराक  के  बीच  जो
 काफी  समय  से  लड़ाई  चल  रही  आज  वह  समाप्त  हो  गयी  है  मयर  अफगानिस्तान  एक  ऐसे  मोड़  पर
 था  खड़ा  हुआ  है  जो  हमारे  लिए  चिन्ता  का  चिषय  है  ।  आज  वहां  मुजाहिदीन  और  अफगान  सरकार  के
 बीच  लड़ाई  चघल्र  रही  यदि  यह  लड़ाई  आगे  भी  चलती  खतरनाक  हथियार  पाकिस्तान  के  रास्ते

 सुजाहिदीनों  को  मिलते  उनके  ट्रेनिंग  कंम्प  चलते  रहे  तो  हमारे  देश  में  विशेषकर  पंजाब  और  जम्मू
 कश्मीर  के  इलाकों  में  शांति  की  आशा  नहीं  की  जा  सकती  क्‍यों  कि  जो  हथियार  मुजाहिदीनों  को  जा

 रहे  वे  पेश्तवर  भें  खुले-आम  बिकते  हैं  ।  उन  हथियारों  के  जम्मू  और  कश्मीर  7  था  पंजाब  में

 कोई  देर  नहीं  त्रगेगी  और  महां  वे  हमारे  लोगों  के  ब्िलाफ  इस्तेमाल  किए  जायेंगे  ।  भारत  सरकार  का

 दृष्टिकोण  इस  सम्बन्ध  में  बिल्कूज़  स्पष्ट  है  कि  अफवाधिस्वान  में  जेनेवा  एब्रोमैंट  के  मुताबिक  शांत्ति  होनी

 चाहिए  ।  रूस  ने  अपनी  सेनाएं  अफगानिस्तान  से  वापस  बुला  ली  हैं  लेकिन  इसके  क्षवजूद  खतरनाक

 हथियारों  का  इस्तेमाल  दोनों  एक  दूसरे  के  ब्रिलाफ  कर  रहें  अफगानिस्तान  की  जनता  आपस  में  लड़

 रही  एक  दूसरे  के  खूम  फी  प्यसी  हो  रही  जिस  अफग्यनिस्तान  के  साथ  हमारे  परम्पप्रगत  मंत्री

 सम्बन्ध  आज  वहां  हालत  बढ्डुत  गम्भीर  हो  गयी  है  जिससे  निश्चित  रूप  में  पाकिस्तान  में  भी  शांति

 नहीं  रह  पामेभी  और  वहां  सेमा  का  वर्चस्व  लोकतांतिक  सरकार  के  ऊपर  बना  रहेगा  ।  और  यदि

 तांत्रिक  सरकार  के  ऊपर  सेनाओं  कय्  बर्चस्व  जिस  तरीके  से  पहले  था  और  भाज  बना  हुआ  यदि  वह
 बा  तो  भारत  और  प्मकिस्तान  के  सम्बन्ध  भी  जिस  दिशा  में  हम  बनावा  चाहते  हैं  जिस

 दिल्य  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  राजीव  यांधी  जी  और  बेबजीर  भुट्टो  साहिबा  बनाना  चाहती  उतनी

 तेजी  के  साथ  सम्बन्ध  सामान्य  नहीं  हो  अफगानिस्तान  में  कोई  हल  समस्या  का

 कोई  समाधान  इसमें  भारत  की  दिलचस्पी  है  और  भारत  को  इस  मामले  में  पहल  भी  करनी

 चाहिए  ।

 ईराम-ईराक  की  आजादी  के  धावजूद  आज  भी  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  गल्फ  कंट्रीज  में

 आजादी  आ  नयी  है  |  जब  तक  वैलेस्टीन  के  लोगों  को  उनके  मौलिक  अधिकार  नहीं  मिल  उनको

 अपमी  मातृभूमि  नहीं  मिल  जाती  तब  तक  हम  समक्षते  हैं  कि  गल्फ  कंट्रीज  में  आजादी  महीं  आ  सकती

 है  ।  आरत ने  पैलेस्टीन  के  बहादुर  लोगों  की  बड़ी  मदद  की  है  और  उसकी  सारे  विश्व  में  तारीफ  भी  हुई

 है  और  सारी  दुनिया  में  आजादी  के  लिए  लड़ने  वाले
 लोग  जो  आज

 अमन  चाहते  तरक्की  चाहते  वे

 सारी  शक्तियां  यासर  अराफात  और  उभके  नेतृत्व  में  लड़ने  वाले  पी०  एल०  ओ०  के  बहादुर  सैनिकों  के
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 साथ  भारत  ने  उनकी  जो  मदद  की  है  उसकी  सर्वेत्र  सराहना  हुई  में  भी  उसके  लिए  भारत
 सरकार  और  विदेश  मंत्रालय  को  बहुत-बहुत  बधाई  देना  चाहता  जो  रंकगनीशन  यू०  एन०  ओ०  में
 पैलेस्टीन  को  मिली  उसमें  भारत  सरकार  ने  बहुत  बड़ी  मदद  की  मददगार  रही  है  ।  उसके  लिए
 जो  प्रयत्न  भारत  सरकार  ने  किए  उसके  लिए  निसन्देह  प्रशंसा  और  तारीफ  की  जानी  चाहिए  |  मैं
 निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जब  तक  उनको  उनका  वास्तविक  हक  नहीं  मिल  जाता  मातृभूमि  नहीं
 मिल  जाती  तब  तक  भारत  सरकार  को  उतनी  ही  तेजी  के  प्ताथ  पैलेस्टीन  के  लोगों  की  और  यासर
 अराफात  साहब  और  उनके  लोगों  की  मदद  करते  रहना  चाहिए  ।

 नामिबिया  स्वापो  के  बहादुर  लोगों  की  जिस  प्रकार  से  हत्या  की  जा  रही  है  और  दक्षिणी
 अफ्रीका  के  सैनिक  जिस  तरह  से  नवोदित  जिसको  अभी  स्वाधीनता  मिलने  वाली  हमारी  अपनी
 भावनाएं  जुड़ी  हुई  शांतीप्रेमी  देशों  की  भावनाएं  जुड़ी  हुई  जो  लोग  बचेस्व  के
 वादी  ताकतों  के  खिलाफ  लड़ने  की  बात  सोचते  उन  सब  कीं  भावनाएं  जुड़ी  हुई  हैं।॥  आज  उन  स्वापो
 के  लोगों  को  जिसं  प्रकार  से  दक्षिणी  अफ्रीका  के  सनिक  मार  रहे  उनके  खिलाफ  कायंवाही  हो  रही

 वह  निःसन्देह  चिन्ता  का  विषय  है  ।  हालांकि  यू०  एन०  ओ०  की  शांति  सेना  वहां  पर  हमारे  भारत
 के  शांति  सैनिक  वहां  पर  लेकिन  वह  संख्या  इतनी  काफी  नहीं  उसको  राजनंतिक  लैवल  पर  भी  '

 टैकल  करने  की  आवश्यकता  है  ।  ब्रिटेन  के  साथ  हमारे  परम्परागत  सम्बन्ध  मगर  मुझे  ऐसा  लगता  है
 कि  स्वापो  के  मामले  में  ब्रिटेन  का  दिमाग  और  पश्चिमी  यूरोप  के  देशों  का  दिमाग  साफ  नहीं  है  |  वह
 कभी  भी  साफ  नहीं  रहा  है  और  वे  लोग  यह  चाहते  हैं  कि आखिरी  सीमा  तक  जिस  तरीके  से  भारत  जब
 समय  आजाद  हो  रहा  था  या  दूसरे  नवोदित  राष्ट्र  आजाद  हो  रहे  थे  उस  वक्त  ब्रिटेन  की  जो  भावना

 एक  दूसरे  के  खिलाफ  लड़ने  उनको  अधिकतम  नुकसान  पहुंचाने  उनको  अधिकतम  बरबाद
 करने  उनको  ग्रुपों  में  कबीलों  में  बांटने  की  जो  मैंटेलिटी  वह  मैंटेलिटी  आज  भी  काम  कर  रही
 है  ।  उनकी  मैंटेलिटी  है  कि  स्वापो  के  सेनिकों  का सफाया  कर  दिया  जाए  ।  जिनके  साथ  हमारे  परंपरागत
 सम्बन्ध  हम  उन  लोगों  की  कुछ  मदद  वास्तविक  रूप  में  कर  तो  बहुत  अच्छा  होगा  ।  जब  तक

 दक्षिण  अफ्रीका  के  अन्दर  मानवता  का  हनन  होता  जब  तक  वहां  रंगभेदकारी  सरकार  कायम
 मैं  समझता  हूं  कि  आजादी  का  प्रेमी  कोई  भी  विश्वबन्धुत्व  का  प्रेमी  जो समान

 मानवाधिकारों  में  विश्वास  करता  वह  व्यक्ति  शांति  से  नहीं  बैठ  सकता  है  और  भारत  की  चिन्ता  इस
 दिशा  में  सवंविदित  हम  लोगों  ने  मदद  भी  करने  की  कोशिश  की  लेकिन  जो  मदद  हम  करते

 ज्यादातर  हमारी  मदद  राजनीतिक  स्तर  पर  होती  मटीरियल  कम्पोनेंट  के  रूप  हम  ऐसे
 स्वाधीनता  प्रेमी  लोगों  की  मदद  नहीं  कर  पाते  चाहे  वह  दक्षिणी  अफ्रीका  या  पोलीजेरियो  के  फ्रंट
 पर  हो  ।

 8.00  म०  प०

 मैं  माननीय  विदेश  मंत्री  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  भारत  आज  कोई  एक  देश  नहीं  भारत
 एक  विचारधारा  है  ।  तीहरे  विश्व  के  लोग  गरीब  और  पीड़ित  मानवता  और  ऐसे  छोटे  देश
 देश  व ेसब  हमारे  नेतृ  व  की  ओर  देख  रहे  हैं  ।  जो  रास्ता  महात्मा  गांवी  और  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू
 ने  दिखाया  जिस पर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  आज  उसी  रास्ते  पर  राजीव  गांधी  की  सरकार
 मजबूती  के  साथ  चल  रही  है  ।  तेजी  स ेऔर  बदलते  हुए  समय  के  साथ  जिस  तरह  दुनियां  का  एन्वायमैंट

 |

 चेंज  हो  रहा  उसके  अनुरूप  काम  करने  और  कदम  उठाने  की  जरूरत
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 1  1911
 अन॒दानों की  TIES

 लता

 पोलोजोरियो  और  दक्षिण  अफ्रीका  के  फ्रन्ट  पर  हम  जो  भी  मदद  कर  सकते  हमको  बह  के
 स्वाघीनता-प्रेमी  लोगों  की  मदद  करनी  चाहिए  और  यदि  हम  उनकी  मदद  करेंगे  तो  निश्चित  रूप  से
 उसका  प्रभाव  आमने  काले  लोगों  पर  अच्छा  पंडेगा  ।  बिश्व  में  इस  संमर्यਂ  तनंवथिं  की  जोਂ  स्थिति  उसमें
 कमी  आ  रही  इस  दिशा  में  रूस  से  श्री  गोर्बाचोंव  के  नेंतृत्व॑  में  जी  पहल  की  हम  उसका  स्वागत
 करते  हैं  और  उसके  लिए  रूस  व  श्री  गोर्बाचोव  को  बहुत-बहुत  बधाई  देना  चाहते  हैं  ।  हमें  उम्म्लीक्ष  कि
 अमेरिका  में  जो  नई  सरकार  आई  वह  भी  पोजिटिव  दृष्टिकोण  अपनाएगी  जो  इस  समय  श्री  गोर्बाचोव
 ऑऔरे  रूस  की  सरकार  का  क्‍योंकि  जब  विश्व  के  दृष्टिकोण  में  तत्राव  में  कमी  होगी  त्ये  निश्चित  उसका
 फायदा  उन  देशों  को  मिलता  है  जो  भारत  जंसे  विकासशील  देश  जब  दुनियां  में  तनाव  पैदा  होता
 है  तो  हथियार  बनाने  वाले  देश  और  हथियारों  के  जरिए  राजनीतिक  करने  वाले  देशों  को  ताकत
 मिलती

 इस  सँदभे  में  भारत  के  प्रधान  मंत्री  ने  दुनियां  के  कई  देशों  में  जाकर जो  पहलਂ  कीं  हैऑर  कहां
 के  राजनेलाओं  के  सांथ  अपने  व्यक्तिगत  ताललुक  बनाकर  विश्व  शांति  कीं  दिशा  में  जो  किया  सहयोग

 दिया  उसके  लिए  मैं  माननीय  प्रध्षान  व्देश  मंत्री  और  विदेश  मंतालंय  की  बहुत-बहुलਂ  कलाई
 चाहता  हूं  ।  मैं  विशेक  तौर  पर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  भारत  द्वारा  इन॑  सम्बन्धों  को  सासान्य  केतामे  की
 दिशा  में  जो  प्रक्रिया  प्रारम्भ  हुई  वह  चलती  रहनी

 हमारे  विपक्ष  के  मित्रों  ने इंस  दिशा  में  आशंका  उठाने  की  चेंष्श  की  है  और  भ्रंग  पैंदी  करने  की
 चेष्टा  की  है  ।  उन्होंनें  यह  जतताने  की  चेंष्टा  की  है  कि  हम॑नें  चीन  के  साथ  खुद  पहल  की  जबेंकिं  दोमों

 की  एक  म्य्चुअल  अन्डर-स्टैंडिग  चीन  भी  चाहता  है  कि  भारतें  के  साथਂ  उसके  संम्बन्धਂ  सामान्य  हों
 और  चीन  जिस  बात  की  चाहता  उसे  हम  इग्नोर  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  वह  हमारे  हिंतेਂ  में  भी

 है  ।  अगर  हम॑  इसकी  इग्नीर  करेंगे  तो  यह  भारत  के  दूरगांमीं  हित  में  नहीं  होंगा  ।

 चीन  मेंਂ  जो  माचसरोवर  वह  भारत  के  लिए  घानिक  तीर  वहां  हेजारों'जुज्नारों  लोग  जाना

 चाहते  आप  जिस  तरह  पूरी  काता  कौ  रैगूलेट  करके  चल  रहें  सरकारी  माध्यम  से  चीक  की

 सरकार  से  बातचीत  करके  इस  बात  की  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  मानसरोवर  केलाशਂ  की  यात्री  के  लिए

 बहुक्षख्या  में  लोगों  को  वहां  जाने  की  इजाजत  दी  जाए  ।

 क्वीन  के  साथ  जो  हमारी  व्यापार  की  दिशा  में  बातचीत  हुई  उसे
 बढ़ाने  की  दिशा  में  भी

 बातचीत  की  जाए  ।  उसके  विषय  में  आपने  आश्वासन  दिया  है  कि  बातचीत  प्रगति  पर  हर  बार  यही

 सुनने  की  मिलता  चीन  की  संरकोर  से  ला  एण्ड  आर्डर  के  जरिए  हमारे  व्यापार  को  ट्रॉजैक्शन

 इसका मैं  पूरा  समर्थन  करता  हूं  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  इन  डिमांड्ज  का  मैं  पूरा  समर्थन  करतीं हूँ
 ।

 313



 कनोटक  विश्वास  सभा  का  विघटन  किए  जाने  तथा  वहां  राष्ट्रपति  21  1989

 शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य
 डा  ससकस  तड.कफफ नननजन

 ह  8.03  म०  प्‌०

 कर्नाटक  बिधान  सभा  का  विघटन  किए  ज्सने  तथा  बहां  राष्ट्रपति
 शासन  लाग  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 फ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  बूटासिंह  स्वयं  एक  वक्तव्य  देंगे  और  कर्नाटक  राज्य  के  सम्बन्ध  में

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  उद्घोषणा  की  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखेंगे

 )

 गह  मंत्री  बटा  कर्नाटक  के  राज्यपाल  ने  19-4-1989  की  अपनी

 रिपोर्ट  में  और  बाद  में  राष्ट्रपति  को  भेजे  गए  अपने  संदेश  में  यह  सूचित  किया  है  कि  विधान  सभा  में

 शासित  जनता  दल  के  18  सदस्यों  ने  तथा  भारतीय  जनता  पार्टी  के एक  सदस्य  ने  श्री  एस  ०आर०  बोम्मई

 के  नेत॒त्व  वाली  जनता  दल  सरकार  से  अपना  समथन  वापस  ले  लिया  सदन  में  अध्यक्ष  के  अलावा  इस
 मय  222  सदस्यों  में  जनता  दल  के  कुल  111  सदस्य  थे  ।  इसके  7  निर्दलीय  समस्‍्यों  ने  भी

 जनदा  दल  को  अपना  समर्थन  देने  का  वचन  दिया  था  ।  इस  समर्थन  वापस  लेने  से  जनता  दल  की  सदस्य

 संख्या  118  सात  निर्दलीय  विधायक  शामिल  स ेघटकर  अल्पमत  में  आ  गई  है  ।  राज्यपाल  के

 इस  प्रकार  श्री  एस०  आर०  बोम्मई  के  नेतृत्व  वाली  सरकार  का  सदन  में  बहुमत  नहीं  रह  गया  ।

 राज्यपाल  ने  यह  भी  बताया  है  कि  उनके  विचार  में  ऐसी  कोई  अन्य  पार्टी  नहीं  है  जो  कि  राज्य  में  सरकार

 बना  सकती  राज्यणाल  का  यह  मत  है  कि  राज्य  में  अब  विद्यमान  परिस्थितियों  कर्नाटक  सरकार

 को  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  नहीं  चलाया  जा  सकता  ।  इसलिए  उन्होंने  कार्यवाही  करने  और

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  उद्घोषणा  जारी  करने  तथा  राज्य  विधान  सभा  को  भंग  करने
 की  सिफारिश  की  है  |

 राज्यपाल  की  सिफारिशों  और  कर्नोटक
 में

 विद्यमान  स्थिति  को  देखते  राष्ट्रपति  ने  कर्नाटक
 राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  आज  उद्घोषणा  जारी  की  राज्य  विधान
 सभा  को  भी  भंग  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  इस  स्थिति  में  इस  सदन  को  इस  निर्णय  की  सूचना  देना  अपना  कत्तंव्त  समझता  हूं  ।  मैं  इस

 उद्घोषणा  की  एक  प्रति  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।  इस  उद्घोषणा  के  जारी  किए  जाने  पर  इस  सम्मानीय

 सदन  की  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  मैं  फिर  सदन  के  समक्ष  उपस्थित  होऊंगा  ।

 थी  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  उन्होंने  कार्य  सूची
 को  परिचालित  नहीं  किया  है  ।  अनुच्चेद  356(3)  के  अन्तगंत  राजपत्र  अधिसू  चना  सभा  पटल
 पर  अवश्य  रखी  जानी  चाहिए  और  राजपत्र  संख्या  अवश्य  दी  जानी  मैं  राजपत्र  संख्या  के  बारे
 में  जानना  चाहता  हूं

 '**''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  पहली  बात  त॑  है  कि  यह  एक  स्वतः  दिया  गया  वक्तव्य  है  ।  इसके
 लिए  कार्य  सूची  आवश्यक  रूप  से  दिए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं है  ।
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 शासन  लागू  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 नजर

 सरदार  बूटा  सिह  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 कर्नाटक  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा

 जारी  की  गई  दिनांक  21  1989  की  उद्घोषणा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 उक्त  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  उपखण्ड  के  अनुसरण  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी
 किए  गए  दिनांक  21  1989  के  आदेश  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सस्करण  /  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7765

 )

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डो  :  यह  लोकतन्त्र  की  हत्या  है  ****'

 सरदार  बूटा  सिंह  :  बंगलौर  की  गलियों  में  लोकतन्त्र  का  व्यापार  किया  जा  रहा  है  जहां  पर

 लोगों  को  ऊंचे  दामों  पर  खरीदा  जा  रहा  है  ।  बंगलौर  में  खुले  आम  लोकतन्त्र की  बिक्री  हो  रही  है

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्वतः  दिया  गया  वक्तव्य  इसके  किसी  कार्यसूची  की

 श्यकता  नहीं  और  इसके  लिए  राजपत्र  संख्या  की  भी  आवश्यकता  नहीं

 अब  सभा  सोमवार  11  बजे  म०  पृ०  पर  पुनः  समवेत  होने तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 8.08  म०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  24  1911  के  ग्यारह  बजे

 स॒०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  दी  स्टील  मैन्यु०  कं०  अजमेरी
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